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नागरिक जझाख्र 
भारत बा पद्धति 


मिहिर कुमार सेन, एम० एू० 


अध्यापक नायरिक्र झासत्र व अर्थनातति, विधासागर कालेज, 
अध्यापक राष्ट्र विज्ञान व अपैनीति, 
कलकत्ता विश्वाब्रद्धालय 


प्रथम संस्करण 


हिन्दुस्थान पब्लिकेशन लिमिटेड 


४० लेक प्लेस फछकता ! 


सेमच्छप्व॑ संबद्ध संकोमनारती जानताए, 
देवानागे यथापूव॑ सेजानाना. उपासते । 
समानो मेत्रः साजीति: समानी समान॑ मनः सह 'ित्तमेपां:, 
समाने सन्‍्य मारे सन्‍्त्रवेवः समानिन वो हविष जुह्योरी | 
तम्रामा व आमूति समाना हृदयानी वः 
समान मस्तु वी सनो यथाव; ससहासाति 
नाअसेद 


यूनाइटेट इमविंदल प्रेस छि०, ३२, सर दरिराम गोयनड़ा ह्ट्रीट, कलरत्ता में 
परमानन्द पोटार दास सूद्धित। 


भ्रमिका 


नागरिक-शास्त्र विश्व के नामरिर्ों के लिये अत्यन्त महत्व का विषय है। 
संसार के सभी देशों में इसी शिक्षा पर अधिकाधिक ध्यान दिया जा रद्दा 
है। विज्ल का भविष्य-हरुप उसके वर्तमान नागरिकों की निर्माण-भावना पर 
अबलंबित है । 

एशिया और योरोप में स्व॒तत्रता और गणतंत्र के लिये अविराम संघर्ष अभी 
तक पूर्ण रूपेण सफल नद्दीं हो सा है। नागरिकों के सम्मुख नईं-नई समश्यायें, 
उपस्थित द्वो रहीं हैं, इन पर बुद्धिमत्तापूण निर्णय करमा भ्रावश्यक है। सभो 
देशों की नायरिक्तता का यद्द परीक्षण-काल है । संसार फिर एक बार भनिश्चित 
स्थिति में पहुँच गयाहै। दमारा-भविष्य इमारी आज की शासन-प्रणाली पर 
(निर्भर करता है । 

नागरिक-शास्त्र को यह पुस्तक नागरिकता के प्रारंभिक भारतीय विद्यार्थियों के 
लिये है। यद्द कलकत्ता विश्वविद्यालय के पाव्यक्रम के आधार पर छिखी गई है। 
इसे नागपुर विश्ववियाल्य के पाय्य-क्रम्र में भी स्थान मिला है । परन्तु भाशा की 
जाती दे छि यद्द अन्य भारतीय विज्ध-विद्याल्यों को आवस्यक्ता पूरी कर सकेगी, 
इसके अंग्रेजी सस्‍्करण को बंगाल, आसाम, तिद्वार, संयुक्त प्रदेश, मध्य-भारत तथा 
भारत के अन्य भार्गों के विद्यार्थियों में जो प्रमुखता मिली है उसे देखते हुए में 
इसके राष्ट्रभाषा द्विन्दी-सस्करण के लिये ओ्रोत्यादित हुआ हूँ । 

इसमें भारतीय विश्वान-समा द्वारा यथा-अंगीकृत विधान का सम्यकू अध्ययन 
किया णया हैं तथा इसके जलुछाए भारतोचनशासन के नवीनतथ स्वरा के दिप्कुशेन 
का प्रयत्न किया गया है। 


[ थे] 


पुष्ठरू छू परम-ढाय के लिये में युनाइटेड कमर्थिय् प्रेस छिल्‍ और इसके 
दाइरेफ्टर थी परमानन्दजों पोहार को द्वादिक धग्यबाद देता टें 
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समाज और व्यक्ति 

राष्ट्र का बिद्यास और राज्य की उत्तत्ति के विर्द्धात 
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स्त॑त्रता और अधिऋार 

स्तंत्रता और सम्रानता 

नागरिकता 
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सरकार के रूप 
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जनमत 

दल, दल्मत सरकार और दलगत पद्धति 

मतदाता 

स्थानीय सरकार 


पृष्ठ सं० 


१०३ 
4१४ 
१२९५ 
१३६ 
4१४९ 
धर 


१६३२९ 


[झ] 
अध्याय. विषय 


पृष्ठ सं० 
3०. राज्यका विधान हर 
5१ नॉगरिक आइश रा 
44 गष्ट्रोयता 0 


नागरिक शास्त्र 


नन्स्चच्नन्ध्स््च््यिि 
( पौर विज्ञान ) 
+-परिचय-- 


परिभाषा--नागरिक-शास्षक्ों दम सक्षेपर्मे नागरिफजीवनका अध्ययन ऋद्द 
“समझते हूँ । नागरिक-शात्न नागरिकोॉके कर्तव्य और अधिकार अध्ययन है। 

प्राचीन प्रस्थेर्मि नागरिक” और 'नागरक' दो अयौ्मे प्रयुक्त हुआ है। पापितीके 
अलुप्तार--/तागरिक' का अर उस ब्यक्तिसते दे जो नगरमें निवास करता है और 
जागरढ उस भादुमीको कदते हैँ, जो नगरफे वातावरणमें पल कर, वहाँ पर शिक्षा 
"पाकर, एक विशेष प्रकारके कछा-कौशछ, चाछ, ढाहमें दक्ष दो जाता दै । 

वात्सायनक्रे अजुसार नगर या गाँवड्ला प्रत्येक व्यक्ति अपने देशका नागरिक 
दोता दे । 

अड्गरेजीऊे अनुसार नागरिक थात््र, नागरिक रूपमें मनुष्पका अध्ययन है । 

क्षेत्र-इसच्न क्षेत्र सीमित नद्दीं, क्रिं? भी स्थानीय, केद्धोय, राष्ट्रीय और 
“अन्तर्राष्ट्रीय शायनका अप्ययन इसके क्षेत्रद्धे अन्ततत दे । 

नागरिकॉका अध्ययन, मत-दान, कर-दान तथा नगर-कौसिलका सदस्य बनने 
“तक द्वी सीमित नहीं दे, वरन्‌ उध्चद्य अध्यवत इस्चब्ने सामानिक, आधिऊ, राजनीतिश्न 
और उांत््ृतिक इशेकोणसे होना चादिए। चूंदि नागरिकफ्मा जोवन बहुमुखी 
दोना घादिए, अतः नायरिक-पाज़कों उद सभी पदठुओंपर विचार ढरना पढ़ता है 4 


२ नागरिक शात्र 


इन सभी क्षेत्रोंकी पूर्णझपेण अपनानेके छिए, हमें वर्टमात समाजदझे अध्ययन तक 
दी सीमित न रद्द कर अतीतड़ी ओर भी देखना होमा। इस प्रकार दम वर्तमान 
सम्राजछी नोंवचछा पता लगा सकेंगे । हमें अपने व्यापक अष्ययवके लिए भविष्यद्दो 
सर भी देखना द्वोगा । इस प्रचार नागरिक-शास्रके क्षेत्रम भूत, भविष्य और परतमान 
तीनों सम्मिल्ति हैँ । 

इमारी इस पुस्तक क्षेत्र सीमित द्वोगा। हम अपनेकों राजनीतिक और 
आपिद दृश्छिणछे स्थानीय और राष्ट्रीय नागरिक शाज्के अध्ययर्म तक प्तीमित रखेंगे । 

नागरिकझ्ना प्रयोग, बढ़े उदार अर्थमें दोता है। मौलिक रूपमें नगरके निवासीकों 
नागरिछ कहते हैं। इस प्रकार प्रायमिक रुपमें नागरिक-झात्र स्थावीय शासवका 
अध्ययन दै। यहद्द नांगरिकके निवासस्थान त्तक ही सोमित दै। राजनीतिक 
विद्यापक्ो एड लम्बो अवृधिक्ते परचात्‌ नागरिक भ्राभ् अरनेकों एक उिल्तृत 
सम्प्रदाय, देश या राष्ट्रके उद॒स्यक्ते रूपमें पाता दै। वतेमाव समयक्रों नागरिक 
शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा दे। यह नागरिकोंक्रों उनके अधिकारों और कर्तेब्थोका 
सध्ययन कपती है। भाज कलछ नागश्कि शास्त्र राष्ट्र्ा सोमा पार कर अन्तर्रा- 
प्ट्रीयताड़ों ओर अप्रसर द्वो रद्दा दे। आज हम यद बलुभव धर रदे हैं कि एड 
पुदय या खी को अपने राष्ट्र व देशके प्रति कर्तव्य धौर सधिरार दी नहों प्राप्त 
है वरन्‌ उसका कतेब्य और अधिझार अन्तर्राष्ट्रीय भो हो चुझा है + 

नागरिक शाखक्े सम्बन्ध - नागरिझ शात्त, नागरिक पूरे जीवनसे सम्बन्ध 
रछता दे। इसलिए इस सम्बन्ध जोयनके अम्य सभी शर्ते भी है | 

समाज शाखत्र और नागरिक शास्र--समाज दाख्र याधारण साम/जिक विज्ञान 
दे। यह सामाजिक जोयनऊ प्रत्ये5 पहल पर साथाएग रुपछे प्रद्भाश डालता दे । दूसरी 
ओर नागरिझ शाख, सामाजिस जौनऊे एक पदद पर--नागरिक्धे रूपमें-- 
विशेष ओर मदल्पूर्ण प्रश्नज् ठाझ्ता दे । अतः यद्‌ सुमामिर शाजप्का एक भंग है । 

नेतिझता और नागरिक शात्र--महुपऊे कायोंकी परीझ्ध कस्ने पर इुछ 


परिचय डे 


अच्छे और उचित तथा कुछ बुरे और अनुचित प्िद्ध ढोंवे हैं। नेतिदता-- 
मानवीय चरित्र और कार्य प्रणालोडे आदर्श या स्तरकी स्थापना करना दे । कोई 
भी वल्तुजों इस खरहे विदद्ध जाती दे बुरी या अनुचित द्ोती दै। उचित और 
अनुचितद्या नेतिक अन्तर इमारे कार्यों तक ही सीमित नद्ीं हैँ । बरन्‌ यद्ध इमारे 
संमठनमें भो कार्यान्वित है । हमारे नायरिक्र काये और संगठन आदके नहों हैं । इम 
, नागरिक जोबनक्ों मुन्दर चना सके, इसके लिए इसमें आदर्शक्री खोज करनो चाहिए । 
इस आदसोडी प्राप्ति, दम अपने नागरिक करत्तेम्यों और संगठनोंक्ी लगातार छावबीनके 
द्वारा ही कर सछते हैँ । उद्दादरणडे लिए भारतमें दर्मे राजनीतिक भ्रथ्धचार, धामिक 
अप्रद्दिष्णुता तथा नागरिक विभिन्‍नताझ्ो जो हमारे भारतीय नागरिक जीवनमें उपलब्प 
हैँ, सामने रखना पढ़ता द्वै। दमारे नागरिक जीवनके मुधारके लिए इन घुराशयोंका 
निराइरण आवश्यक्र दे । 
इतिद्वास और नागरिक शाद्ष--उदारहशिक्रोगते इतिदातक्ा अर्थ तम्यताका 
इतिद्वास दे । इसलिए इतिदासमें सभो विपय सम्मिल्ति दै। अपने संकुचित 
रुपमें भी इतिद्वास नागरिक शास्त्रह्े संबंधित दे इतिहास बतछाता है कि केठे और 
क्याँ दम वल्मान अवस्थाको पहुँचे हे । एप्ा अध्ययन मनोरंजक द्ोनेके साथ साथ, 
दमें वर्तमान समस्यायेद्लिो समसनेमें सद्दायक द्ोता दै. इ्मे अपनी उन्‍्मतिको दिशाकी 
और सम्लेत करता दै। वर्तमान, भूतझा खजन और भविष्यद्ध छजक दोठा 
_है। निम्नलिखित विषय नागरिक शात््े क्षेत्रम पढ़ते हैं :-- कृषि भर उद्योग, 
राज्यञ्री व्यवस्था, सावजनिऋ व्यवस्था, सार्वजनिक आविे व्यवध्वा और राष्ट्रीय 
सुरक्षा आदि । इसके अतिरिक्त पारिवारिक जीवन और उछका विकास, ग्रावों, शहरों 
तथा नग्रोंड्ी उन्‍्वति, राष्ट्रीयकाआ विद्वल, उद्योगेत्नि विखार, शिक्षातओं उन्नति 
तथा भर्तर्राष्ट्रीय संम्बस्धथ भी नागरिक झास्त्रमें सम्मिल्त हैँ 
भूगोछ और नागरिक शाक्ष--भूगोछका बह माग जी मानवीय भूगेढके 
नाम प्रसिद्ध दे, विशेष सुपमें नागरिक शास्जसे सम्बन्धित हे ॥ दागरिकिताके दृश्टि- 


छ नागरिक शास्त्र 


कोण, भूगोल इस एथ्वी पर मलुप्यके अजुसंधानों और उसके पेश्ोछा कथागार है। 
मद नागरिकिझों भूगोलका अध्ययन अपने गाँव और जिलेड्ते क्षेत्रसे आरम्भ कर पूरे 
समराज्ञ तक पहुँचना चाहिए । नागरिक शास्त्रके छात्रोंक लिए राजनीतिक तलोंछों 
सममनेऊे लिए, मौलिझ तलवोंका जानना आवस्यक है । 

विज्ञान और नागरिक शास््-विर्धानके महान सामाजिड पखितेनोंने 
हमारे जीवन और घरिप्रमें भी क्रान्ति पेदा कर दी है। विज्ञानके महान शिक्षकोके 
उपदेश है, ह विज्ञान भाइर्श रूमाजकी सेवा करना है। अपने समाजकी सेवासे 
प्रेरित नव नागरिकों मद्गात वैज्ञानिकेके जीवन, उनकी कठिनाइयों और सफलठाओं 
तथा आदर्शोी जानडारी करनी बादिए। प्रमुख वैज्ञानिकोंका ध्येय, हमारे दिन 
प्रति दिनक्े जीसनमें वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा, सुछ, सममदि और प्लान्ति पेंदा कजा 
रहा दे । ये वेज्ञानिरर हमारे प्रमुख नागरिक हैं। जेप्ले--एडिसन, मशनो, 
परीन सी« राय, सी" वो रमन, आदि । 

सादित और नागरिक शाख--सादित समाजझा दर्पण कद्दा जाता है। 
साहित्य नागरिककि सम्मुस राष्ट्रढी जात्मा और आदशझो स्पष्ट रुपमें रफ़ता है । 
इन भाद्शोंके सदुपयोगक्रे द्वारा, सम्यताड़ों और ऊँचा उठाया जा सकता है। इस 
प्रद्मार सादित्य और सभ्यता पूर्ण रपेण संबंधित दे । रुसो, टालस्टाय, पर्गाड शा, 
तुलसीदास, रवीन्द्रनाथ, प्रेमचन्द्र आदिक्े सद सद्दित्य, सामाजिइ विश्व और नागरिक 
जीवन विक्रासमें पहुत ही अधिऋ सद्दायक द्वोते हैँ । 

कला और नागरिक शास्र-रा्ट्रके काइश पूर्ण चित्रों और चरित्रोके 
प्रदर्शत द्वारा छठा, राष्ट्र और देशकरे प्रति इमारे अन्दर प्रेम उपन्‍न करती दे । 
झात्मा और उपड्े अन्दर जगतके उद्गार, तथा राष्ट्रीय मदलाद्धक्षा, झलाओंमें 
सन्विद्ित दै। इसके धप्ययन्से हमारे नागरिक आदश्योमें उदारताछा समावेश दोता 
है। राष्ट्रीय संगीत 'बन्दे मातरमः भादि र्ट्रोननतिके विधायद हैं । 

नागरिक शास्त्र और राजनोति--मौजिइ झुपमें नागरिक शाप, राज- 


परिचय मर 


नीति सम्प्रदायक्रे सदस्योंक्रा संबंधित मानवीय अध्ययन दे । इसलिए इमें राष्ट्रीय 
ओऔर स्थानीय सरकारके संगठन और काये प्रणालीका अध्ययन राजनीतिक आधार पर 
याउम्म करना चादिए।. वापधारण विद्धाँत्तोंक्रे अध्ययनद्ने परचात दम अरनी सरहारके 
प्रति आपने कत्तेब्य और अधिक्रारका अध्ययन करेंगे। 
अध्ययनद्ी सभी शाखाअंर्मे राजनीति एक ऐसा विपय दे, छि जिससे नागरिक 
शाल्ल सर्वाधिक सम्बन्धित है । वास्तवर्मे नागरिक शात्व्र राजनीतिकी एम शाखा 
कद्ठा जा सकता दे । नागरिक शास्त्र राजवीतिके नेतिछ और वास्तविक क्षेत्र पर जोर 
देता है। नागरिक श्ास्रढ्ले विपय सिद्धांत और भावता ही नहीं; वरन्‌ तथ्य और 
अनुभव भी हैं। राज्यके ऐिद्धांतक्रे पूर्व यह राष्ट्र और एज्यक्े वास्तविक विकासका 
अध्ययत करता दे । यह खतंत्रताके आंदोलनके इतिद्वास, कारण, प्रणाली और प्रभाव 
का अध्ययन, खतंत्राकी प्रद्ोतिका विचार करनेके पूर्व कराता दे । नागरिक शास्त्र 
राष्ट्रीय आादर्शकी प्राप्िके लिए नागरिकॉकों चारित्रि शिक्षा देता है। 
नागरिक शात्र और अर्थ शाक्ष--राजनीति और भर्यग्रात्रझे भक्य- 
अलग नहीं दिया जा सकता । वर्तेमान युगर्मे आयिक समस्या, राजनीतिक प्रसनेसि इस 
प्रछार विपक्ी हुईं है हरि अर्थ शास्त्र, भदाई और सम्द्धिके विज्ञानके विद्धांतोंकी 
जानकारीक़े बिना नागरिक अपने कर्तंब्यकरा भली-भाँति पालन नहीं कर सकता। 
बाखवर्म आजका नागरिक राजनीतिक संगठनोंकों इसीलिए महत्वपूर्ण समम्त्ता है द्वि 
वे भाविक क्षेत्रोमिं उसके सहायक द्वोवे हैं । अतः भारतीय युवर्कोक्रे छिए यह अधिक 
आवश्यक दे कि वे अपनी जवताद दरिद्रता, कट और पतनके वरणोंकरी, जो उनके 
पयमें पद-पद पर बाधाएँ उपस्थित करते रहते हैँ,जानकारी प्राप्त करें । अतः नागरिक 
शाल्नमें अर्थ शाक्षका सम्मिल्ति करता आवश्यक दे । दम इसके साधारण दिद्धांतिछा 
अध्ययत कर भारतकी आर अवस्था और जीवन अध्ययन करेंगे । 
अध्ययनका महत्व--शिक्षाक्रा अर्थ जीवनके बिए वात्तविकर तैयारी करना है। 
आजके छात्र द्वी कछछ्े नागरिक दवोंगे, इसलिए नागरिकताकी तैयारी हमारे युवर्ककी 





ड् नागरिक शास्त्र 


दिक्षाद्र प्रधान लक्ष्य होना चाहिए। नागरिकताका यद अध्ययन आज अधिक 
मदल्वपूर्ण और लावश्यऊ दो गया दे। आज सर्वाधिक ऐसे नागरिकोंछो आवश्यकता 
है जो हमारे नित्य प्रतिके भनेझने् दुरृद और उलमी हुईं सम्रस्यायेक्रे समाधानमें 
सद्दायऊ दो सकें। इन समप्याओंके सम्राधानके दिगा हम दद्धिता और यातनाओंके 
शिद्धार बने रहेंगे । इसझा निराकरण दम तभी कर सकेंगे, जब हम उचित 
नागरिकताकी शिक्षा प्रात कर सकें । भारतोय छात्र नागरिकरोंके सम्मुख आज, भक्षान 
नता, बीमारी, छुआछूत, दर्धिता आदिक्ो अनेक समस्‍यायें हैं। जब तऊ इन समप्या- 
आदा समाधान नहों द्वो जाता, हम ए% स्वस्थ्य राष्ट्रीय जोवनका विकास नहों कर 
सऊते। राष्ट्रीय उत्थोनके इस छायेमें छा्नोंढों अपना कर्तव्य पूरा करना चादिए। 
उनझ् सम्मुप रुस, चीन, जर्मनी और देनमार्कके छात्रेद्य महाद लादश है । उन्हें 
नामरिकताक़े लिए उत्साह और त्यागके साथ प्रयक्ष करना चाहिए । सतवे प्रधम उन्हें 
अपने उत्तररायित्रकों पदचानना ऐ । उन्हें इस उत्तरदायिल्रडी भावनाका ज्ञान नागरिक 
शास्षके अध्ययव्से द्वी द्वो सक्चेया । इसी शास्म्रक्े अध्ययनसे उन्हें वद शान प्रत्त दोगा 
जो उन्हें क्षमाद्यील राष्ट्रीय कार्यकर्ता बननेके लिए आवश्यक है । ऐसे द्वी कार्यकर्ता 
भरते पुनद्त्यानमें सद्ायक द्वो सझते दें । 

अध्ययनऊे उद्देश्य और प्रणाठी--वागरिर शास्त्र एक मात्र रिद्धांतोंदा 
हो अध्ययन नहों दे, वरन्‌ इसके उपलेत दमारे जोववडों मुन्द/ भऔौर अधिऋ सुसद 


बनानेका सदलपूर्ण उद्देश्य दे । जब तद छात्र नागरिश्रों द्वारा झिए गए विशेष 
प्रयोगेंदा सद्वारा व लेंगे वे पर्याप्त नहीं कद्टे जा सझते । नागरिक शाह्प्रक्रा अध्ययन 
सद्दाजुभूति, धर्माण और दूमंकि दुख दर्दझ्ा द्विप्सा घटानेडो भावगादाय निर्माण 
करता है । जियद़े द्वारा से सापारणडे जीवनछों अधि सुन्दर और मुसद बनाया 
जा सहतता ऐ । इसफ्रे अध्ययन उद्देश्य--युयर युततियर्मि स्पट विचार, स्वच्छ भारता, 
ओर उचित व्यरद्वारकों भाइत ठाठता दहैँ। इससे वे अपने सहयोंगो मान- 
बताड़े प्रति उद्धार भावता और प्रेम रख सर्ेंगे। उन्हें राष्ट्रओ रामश्याओंद्ध 
समापन शोर श्रोत्सादन मिछेगा । 


परिचय छ 


इस प्रकार नागरिक्त झास्तक्रे लिए यद्द आव्स्यक है कि वास्तविकताडी 
“भावना उनमें बरावर बनी रहे। छात्रक्ो ऐसा बनना चाहिए जिससे नागरिक 
दास्त्रका अध्ययन करते समय उसे ऐसा माठुम द्वो कि चढ्द वास्‍्तवर्मे जीवनका 
अध्ययन कर रद्वा है। अपना, अपने भूव और भविष्यक्ा अध्ययन कर रा 
हं। उसमें अपने द्वी आस पासको दुनियांडों खोज करनेक्ी भाववा जागृत 
कर द्वार्दिक इच्छाकों सजीव रखा जा सकता दैे। क्षेत्री स्वेकी प्रणाली सर्वा- 
घिक्र महलपू्ण सममी जाती है। अलुपंवानक्े क्षेत्रमें थीरे-थोरे विस्तार छिया 
जा सकता दं। जब तक कि उसमें पूरा संसार नहीं भा समता, छात्र अपने 
ही शृहते आरम्भ कर सकता है। इसके बाद वह अपनी उस गली, जिसमें 
बह रहता हैं--को अलुसधानडा क्षेत्र बना सकता है। इसके पश्चात्‌ गांद, 
शदर, जिला, #ंत और अंतर्मे सम्पूर्ण संसार उसके अवुसंधानका क्षेत्र बद जायगा। 

सारांश 

नागरिक शास्त्र मनुप्यका नागरिकके रुपमें अध्ययन दे । नागरिकता, स्थानीय, 
राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय भी है । 

नागरिक शास्त्रे क्षेत्र भूत, वर्तमान और भविष्य सभी सम्मिद्ित हैं। 

नागरिक धास्त्र, समान झात्म, नैतिइिता, इतिद्ास, भूगोल, विज्ञान, कछा और 
-साट्व्यप्ते संबंधित हैं। राजनीति और अर्थ शास्त्रसे इसका घनिष्ठ सम्बन्ध हैं । 

नागरिक धास्प्रका अध्ययन बहुत द्वी आवश्यक ह। इसका अर्थ है नागरिक 
जीवनके लिए मदलवगर्ण तैयारी । नागरिक शास्त्रके अध्ययन्य निश्चित देय दे । 
इसके क्षप्ययनक्री सर्वे श्रेष्ठ प्रणाछी क्षेत्रीय प्रणालों द्वै । 

पग्रर्त 

१--नागरिक शास्प्रके क्षेत्रकी व्याख्या केसे १ ( क० वि० १९३० ) 
२--नागरिक शास्त्रक्रा अर्थ और उसका द्विपय् क्या है ? ( क० बि* १९२७ ) 
३--नागरिक शास्त्रठे क्या सममत्े हैं १ यद्द राजनीति, अर्थ शास्त्र और नेतिकतासे 

दिस प्रकार संबंधित है १ ( यू० पी बो० ) 
<--नागरिक शास्त्रक्ी परिभाषा बताओ । इसमे क्षेत्र तथा प्रणाद्देकी व्याख्या 

करो । ( यू? पी० बो० १९६३० ) 


राजनीति 


पुस्तक १ 


आन--केरेये ० केस कैनना 


राजनोति 


राजनीति, राजसत्ता या सरकारदा विदानदे । यह राज्य, राज्यतत्ता और राज्य 
तथा ब्यक्तिके बीचके विभिन्न सम्बन्धोकों व्यवस्थित रूपमें अध्ययन झरतों हे । ऐसी 
सवृ्थामें राजवीति, राज्य और राज्यसत्तके सम्बन्धित राज्य नागरिकोके अधिरझार 
और कर्ततम्यढ्या अध्ययन कराती दे । 

राजनीतिफे अध्ययनका महत्व--राजदीतिका भभ्ययन बहुत ही आवश्यक 
है, क्योकि प्रत्येक व्यक्ति जो सस्णाएंके भ्षन्‍्तर्गत रहता दे, उसे राज्यरत्ताऊे मैतिक 
ददद्धान्तेंकी जानकारी दोदी चाहिये। उठे जानना चाहिये कि श्रपनी यरझारके प्रति 
एक नागरिझुका क्या कर्चप्य दे और उसके दया अधिरार दैँ ; उन्हें घ्वोझार कर 
संसार उनडो रक्षा करनी घादिये। 

भारदीयोंके लिये यह ज्ञान भत्यपिछ बाइश्यक दे । यों तो राज्यसत्ताड़ी समस्या 
सभो प्पानों पर कठिन दे पर भारतमें दुगुनी कंठित ऐै, क्योंकि दम अभो-अभो 
विदेशी दपरर्ेंवे मुक्त हुए हूँ। अभो दम स्वगज्य पथ पर हूँ। पत्येक 
भारतीयशे सभी प्रद्मररो सरहारोद्ने आपारभूत मौलिझ रिद्धान्तों और उन 
अपस्पाओंडी जानझ्री दोनों चादिये, जिनड्े द्वारा एड अच्छी परसारडी स्पापना हो 
चड्हो है। चढ़ा जो मारठोव छाब इसपडे आगे देशओं अदाई यादता दे, उसे 
राजनोसतिक्क अध्ययन्से झभी भी पिमुरा न द्वेना चाटिये । 


राजनीति ६ 


युबक और राजनीति--वर्तमात थुग जिम्ममें दम जीवनयापन कर रहे हैँ 3. 
संखारके इतिद्वासका एक मदधत्त्पूर्ण युय दै। सार भर की जनता युद्ध और मद्दा- 
मारीसे तंग आ गयी दे। सभी बढ़ो आतुरताछे सर्वोत्तम सर॒कारढ्री स्थापनाकों 
खोजमें तदोन हैँ, जिस सरकासक्रे अन्तर्गत वे प्रस्ञता ओर सुरक्षा य्राप्त कर से! और 
अपने मस्तिप्कका विकास कर उसे सर्वोत्तम कार्यमें छगा सकें। आनेवाले बर्षोर्म 
तुमको इस मद्दान्‌ विज्ञ्में अपना पार्ट अदा करना होगा, तो तुम निल्न्देह इस 
दिचारसे उत्साद्वित द्वोगे कि समस्त द॒थ्वी पर फैली हुई असंस्य जनताछा द्वित एक 
साथ सम्बन्धित दे और तुममें से एक पर भारी उत्तरदायित्व हि क्रितुम अपने 
सहयोगी मानवक्री भलाई करो । नुम्द सरकार और नागरिकता दिछचएपी छेनी: 
धादिये । तुम्हें राजबीतिमें प्रवेश करनेकी इच्छा नहीं दो खत्वी दे, परन्तु तुम्दारी 
इच्छा द्वो या न दो, प्रत्येझ् ध्यानक्री सरकारें तुम्दारे जीवन तथा प्रत्मेझ व्यक्तिके 
प्रीदनको प्रभावित करती हैँ ) अत्तः तुरदें थुग प्रबादक्ी जानऋआरी होडी चाहिये । 
उस सम्पस्धमें तुम्दें अपनी राय स्थिर करनी चादिये और अपना निर्णय देना' 
धादिये ; नहीं तो ठुम एक दुः या मूर सरकछारसे जनताका हित नहीं कर सकते ।- 
ठुम अपने देखके एक भक्र दो, भतः तुम अपनी जनताके भाेय निर्माण, अच्छा 
या चुरा कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य डालोगे । तुम्दें विदेशी आक्रमणोस्ते अपती जनताे 
अधिकार और घतन्त्रताको रक्षा करनी होगी और आन्तरिक मामकोमे भी तुमझे एक 
सुन्दर रक्षक द्ोता पढ़ेगा । आज देश ठुम्दारी ओर भावी य्रुगके नेताके रूपमें बफादारी, 
घरित्र, सादस, अनुशासन भौर क्षमताके नेतृलके छिये देख रद्दा दे । 

युद्ध प्रत्येक त्थान पर ल्वतन्त्रता और गणतन्त्रवादके ऊर एड मद्वात आकमपणक्ा 
णीता जागता चिग्र दे । ऐसा ज्ञाव ड्ोता दे कि मानवता एक नये अन्धकारमय युगर्मे 
प्रवेश करनेवाली दे । 

सतम्त्रता, समानता, आजादी, गणतन्त्रवाद, मनमानी करनेदार्लोके लिये माना 
कि आकरपक शब्द हो सकते हैँ, पर हमारे लिये उनका गूढ़ क्षय और मात है । इमें- 


7१० सायरिक शास्त्र 


आपना संगठन इतवा शक्तिशाली बनाना चाहिये कि हम भरनो कठिनाइयों अधिर 
कम कर सह्ें। इसके लिये हमें खतन्त्रताछा वास्ठविछ क्य समक्कना होगा । जनताडो 
आवस्पामें सुपार छरनेवाडे प्रत्येक विपयमें हमें दिलदस्पो लेनी चा्िये, जेसे --उनको 

' शिक्षा, स्वास्थ्य, विवासस्थान, नौझरी, मजदूरी, उद्योग, सावेजनिझ कार, गाँद, नगर 
ओऔर प्रान्तड्ी सरदार, देशझा विद्ास और राष्ट्रीय चुब राज्यके कार्यो संचालन 
करेंगे । 


अध्याय १ 


समाजकी उत्पत्ति और विकास 

नागरिक्रिका जीवन विश्वेप झपछे बर्ंमानसे उस्रन्धित दे ओर वर्तमान भूत पर 
आधारित है, इसलिये उसे विभिन्न संगठनोंके विक्नासड्ी जानझआारी दोनी चाहियें। 
नागरिक शात्नके छात्रके सम्मुख सबसे प्रथम यद प्रश्न आता है कि के और 
झूब मलुप्यने समाजमें रहना सीखा १ दूसरे दब्दोर्में समाजका जन्म केसे हुआ १ 
इसका उत्तर यह दे कि व्यक्तियोंने दलेमिं गठित द्वो समुदायका निर्माण किया, 
“क्योंकि सर्व अ्यप्न व्यक्ति एद्रान्तसे घबढ़ाता और सयियोंक्रे साथ रदना पत्र करता 
है भौर दूसरी बात यह है कि वे बिदा एक दूसरेकी सहायताके नहीं रद्द सम्रते । 

समाभक्ा निर्माण इस द्वितीय कारणसे आवश्यक हो गया । इस प्रकार व्यक्ति, 
- प्माजमें, प्राइतिक रुपमें, और आवृश्यकता्रे--दोनें। ही कारणेप्ति, रहने छा । 
प्रकृतिने उसे समाज रदनेके लिये प्रोत्सादित और आवश्यक्रता ने लाचार किया । ५ 


चिह्वित शब्दोंकी व्याख्या 

समाज---समान द्वित और सम्बन्धमें एक साथ बेंघे हुए आदमियोंकरे ददको, जो 
एक साथ रदते हैं, समाज कहते हैँ। मांवव समाज सानवेतर प्राणियों-- 
जेसे--मधुमक्सी; चोंटो भादिके समाजसे भिन्न हैं, क्योंकि मानव समानके 
सदष्येकि मस्तिष््मे पारसरिक द्वित और उद्देश्यक्री समान चेतना विद्यमान 
रद्दती है 

परिवार--परिवार वइ सामाजिक इड्ाई है, जिसमें एड या अधिक आदमी 
-्साधारणतया एक दी मझानमें एक या अधिर स्रो-बच्चे>े साथ, कमप्े कम उनझे 
-बचपनर्म एदते हैँ । 


श्र चागरिक शास्र 


पित्‌ प्रधान और मातृ प्रधान दो प्रछयरके परिदार प्लुस रूखे पाये जाते 
है। पितृ प्रधाव परिवारमें परिदारदो जड़ डझिसो पुदय एूवंज द्वारा स्थापित 
समम्ही जाती है । उप्र परिदारका अधिरार जोदित बढ़े पुरुषडे द्वापनें रइता 
दै। धर्वोन कारमें परिवारके मालिक परिदारडी सभी रुम्रतत और उसके 
सभी रुदइस्यों पर भधिदार द्ोता था । 

इतिद्वास्मं उस उमय विसेपश्े ओर निर्देश करना, जय कि सर्व प्रघम 
ब्यक्तिने समाजने रहना सोसा, अउम्भव दे ; परन्‍्ठु यद्द दात उल्लेखनीय है 
डि ययपि कादमी मानव समाजके आरम्भ झलठते दो समाजमें रहने लगा, 
पर आरम्निक समाज शाजह़े समराजत्रे कई दृश्छिणेर्मे भिन्न था। समाज रू 
अपने पर्दमान अबए्या सर पहुँचनेके पूरे विदासडो ऊई सोमाओश्े पार कर 
खुदा दै। यह विकास विभिन्न देशोमे समान रूपसे नहीं हुआ। प्तेमान 
समयमें अयुसपनके छायमें रत छाकरत्ताओंके झपनाजुसार प्रत्येक सांध्ूृतिझ 
फ्षेप्रके समाजके भिन्‍न लिन्‍न इतिद्यास हैँ। 

बहुतसे भगुसपान झत्तांओंडि मतालुखर बतमान सामाजिक जोरन, विश्यस 
ढो एस उम्यो भय पिद्य फल दे। जिसझ्य पता दें परियारछे + छल्ता है। 
क्षपने सब्छे बढ़े पुर रइस्पक्रे मालिझलने पद परिवार दलके स्पमें परि- 
घत हुआ। दल विक्ृत्तित द्वोहर मिरोद बच्य। अन्त में क्षेत्रीय समाज 
का राग्यके सुपमें जन्म दुभा । परिदा७ दठ, मिरोद और राज्य इस प्रझुर 
एक दी भुरीछो शिनिन्‍्न शासएं हैँ, जो एड दी झदओे निरझल बर ममशः 
झिस्‍्तृत द!तो रई 

परिपरके रुमाजओ सं द्वोनेडे बाई बुत हिझ़ों तु, परियारसे दिनिश्ल 
ब्यविडा जज्य धत्तित नहों पा। उसके परद्त स्पिसे प्रपनताहो प्प 
कृति थघ सनर अत दे । पर यह प्रो एचश्राएब नहों हुरं। यह थोरे- 
पोरे (इससड़े दया रम्भर हुईं। इ्सझा विद्दत झई सौ यों पूर्सि सार्म 


समाज की उत्तचि और विकास श्डृ 


औौकर वर्तमान तक आता दे समाजमें व्यक्तिका महत्व अभी द्वार स्वीकृत 
हुआ है। व्यक्ति द्वी समाजका सदस्य दे और उसीके लिए समाजझा भस्तिल 
है। वसेम्रान उम्राजने व्यक्तित्े अधिक महत्व दिया है ! 

अगले अच्यायमें दम समाज और व्यक्तिके सम्बन्ध, समाजक्रे दद्देश्य, दो 
-महत्वपूण सामाजिक आदर्श, व्यवस्था और उन्नतिका अध्ययन करेंगे । 

सारांश 

मनुष्य प्रदृति और आवश्यकता दोनों ही के कारण समाजमें रददता है। 
समाजके जन्म और विकासका एक हुम्बा इतिदास है, जिससे हम परिवारद्दी 
खबरे प्रथम सामाजिक इकाई पाले हेँ। मातृ प्रधान परिवारकी स्थापना माता 
द्वारा समा जाती थी। मातृ प्रथान परिवार आज भी, तिव्बत, 
“दक्षिणी भारत तथा कुछ अन्य स्थानॉर्म पाये जाते हँ । परन्तु इन परिवारॉमें 
भी माताकों उतना अधिकार प्राप्त नहीं, जितना पितू प्रधान परिवार पिताछो 
है। पितृ प्रधान पसिारियोकी प्रथानताक़े कारण सर हेनरी समर मेनने इस 
बात पर विशेष जोर दिया कि आरम्ममें पितृप्रधाव परिवार द्वी थे। अधिकांश 
देशॉमे इसी प्रद्ारके परिवार पाये जाते देँ। पितृप्रवाद परिवारका प्रमुख 
उदादरण रोमन परिवार था जहाँ पर सबसे बड़े बूढ़ेको सदस्योपर पूणे अधि- 
“कार था 4 

बत्तमान परिवार 

वत्ेमान कालमें अधिकांश परिवारोंमें पुरुष, स्री और बच्चे दोते हैं। 
आदरतीय संयुक्त परिवारमें सभी भाई अपनी अपनी श्ल्रियों और बच्चोंके साथ 
रदते हैँ । पिता परिवारका मालिक द्ोता दै। माता सभीकी देख रेख करती है । 
परिवार इसके सभी सदस्योकि संयुक्त द्वित साथनके लिए एक सम्मेलन सा है । परि- 
:चार्रमे ही बच्चे सदे प्रथम समाजका रूप सममते दें । यहीं पर बच्चे दूसरेके द्विताण 
अपना त्याग करना सीखते दैं इसीलिए परिवार सामाजिक जीवनढा झाखत स्कूछ 
-कद्दा ग्रया है । 


अध्याय २ 
समाज ओर व्यक्ति 

व्यक्तिका समाजसे सम्बन्ध--दागरिछ झास्र, नागरिछ और सम्वतासे 
सम्बंधित दे । नामरिछ शास्त्रके लध्ययनझा अर्थ है नामरिकताऊे विज्ञान और कलाझा 
सअध्ययन । नागरिर व्यक्ति है पर वद अड्ेल्य नहीं। समाश्के भीतर द्वी ब्यक्ति 
सन्पता प्राप्त दर सस्ता दे । अतः नागरिक शास्त्र व्यक्ति ओर समाजडे संबन्धका 
ध्ष्पयन हूँ । 

समाज्की आवश्यकता -द्वम बद देस चुड़े हैँ रछि आदमो स्वभावतः 
और आवरबचब्तसे थी समाजमे रइता है $ स्व॒भावत; व्यक्तिद्ों सामाजिक जीवनमें 
रहनेको बाध्य डिय जाता दे । जेसा दि अरस्तूमे कहा दैः--आदमो स्वभावतः एक 
घानानिह प्रायों दे। क्षाइमीछो आवश्यकता नी उते एक साथ रदनेकों ाचार करती 
हूं। यद्द अवध्यझ्ता भौतिक ओर नतिक दोनों दे' 
भीतिछऊ भजसब्ताओर्मे, नोजनशी समस्या और प्रह्मत्त जयली जाबवर तथा 
पश्चुझसे सम्मिल्ति दे ' ये अत्मरजाद्ों आवश्यक्तायें हैं। वतंमान आवश्यकता, 
एर सुन्दर शोर शक्ति जन जोदन पायन ऋरुनेडो इच्छासे सम्बन्धित है। अन्य 
प्राणयोडे प्रतियू मनुप्यके पास एड स्वामाविझ नतिऋ प्रेरणा द्वोती दै। एक 
मुन्दर भर नेतिक जोरव तनी सम्भव हो सच्तता दे जब हि मनुप्य, समाजमें रहे 
और वद्द दुछ सावास्प अभिद्यर और कत्तेम्य स्वीझार करे, जो स्वभाव, परम्परा, 


खाब॑जनि८् राप और छानूठसे दाधित दो ॥ समाउडे बिता सुन्दर जोवन सम्भव 
नदी दे । सुन्दर जोर प्रेन, निम्रटा, विद्वान, झछा थौर सादिलकैे द्वारा प्रदर्शित दोता . 
दै। ये सभी बे समाजमें दी और उसीडे द्वारा सम्नय हैँ । 
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नागरिक शासत्र और सम्यता-मनुप्यक्नी विभिन्न कायबाहियों और 
सम्बन्धौसे सम्यताका निर्माण होता है। सर्च भ्रष्ट नागरिछ वद है, जो सर्वे श्रोष्ट 
सम्यवाका प्रतिनिधित्व करता दे तथा सर्व श्रेष्ठ सभ्यता वह है, जिसमें व्यक्तिडो 
अपने पूर्ण विकासका अवसर मिलता है । 
द्वाससे पता चलता दे कि आदि काछमें भी मनुष्य एक साथ समाजमें 
रहते थे । आरम्मिक समाज विकसित नदीं था । पर उधर बातद्ा कोई उत्डेख नहीं 
मिल्ता, रि आदमी समाजसे भिन्न जोव॒न ब्यतीत करता था। अब हम कद सकते 
हैं कि व्यक्तिके बिना समाज नहीं और समाजके बिना व्यक्ति नद्ीं है + 
प्रत्येछ समाजड्रो अपनी सम्वता है । परिगणित और मानवभक्षी जातियेंमे 
आपनी प्रादीन सम्यता द्वे । सन्‍्यताका विक्रास उसके प्राचीन निम्नतर धरातल 
भाजके इस ऊँचे धरातल तक हुआ दे । उपका विकास अभी भी जारी है। जो 
विशेष ऊँचे खर और जटिलताड़ी ओर अग्रसर द्वो रद्दा है। अर्छे नागरिकक्रो 
हृदयसे इस विकासफे साथ चछना चाहिए ॥ 
विकास एक रूपमें या सम्भव न्वी-सभ्यता कई प्रदमरछो हे । इमारी 
समभ्यताका विकास एक आधार पर नहीं हुआ हे । विभिन्‍न समाजोमें विधान, संगठन 
और परमसराओंकी रूप रेखा भिन्न-भिन्न होती गयी । वर्तमान सम्रयमें इस देखते 
हैं दि द्वर एक राष्ट्र या राजनीतिक सम्प्रदायकी अपनी अलग संस्कृत और परम्परा 
है। किसी भी राजनीतिक सम्प्रशावद्दी साधारण भछाईके दिए प्रयन्न करता नामरिदोंका 
आरम्मिक ध्येय ईं। यद उद्देश्य माव्वताडी भछाईक्रे लछिए, काये करनेके, सभी 
सम्प्रदायके सभो नागरिकोंके अन्तिम उद्देश्यके विद्धद्ध नहीं देना चाहिए । 
समाजके उद्देश्य--समाजद्ा सुख्य उद्देझ व्यक्तिका विकास है। सप्राज- 
का संगठन एसा होना चाहिए कि उसमें प्रत्येक व्यक्तिद्री अपनी शक्ति और योग्यतताके 
विकासका पूर्ण अवसर प्रप्त दो। आत्म-विधसकछो स्वार्थ नहीं पमस्सना चाहिये । 
किसी भी व्यक्तिक्ों दूसरे व्यक्तिक्रे मूत्यपर विद्वसका अवसर नहीं मिलना दादये ॥ 


१६ नागरिक शा््र 


सृसाधारपझो भलाईडे लिये प्रत्येछ ब्यक्तिों सहयोगसे काम करना चाहिये । आत्मान 
झा स्वोच्च वि्चास आत्म-त्याम वर्षात्‌ भाल्मद्वितछ्यों समाजझों मलाईके सम्मुस़ लाय 
करनेमें दे । छेवा समाजछा सर्व प्रथम आदश दै। यह आत्न-त्याग और भात्म- 
दिद्समें अन्तद्धित है 
जि प्रद्भार उमाजडे व्यक्तिये्मि पूरे समन्‍्ववकों आवस्यच््ता है, उप्तो प्रदार 

संसार विभिन्न रा्ट्रेमिं भी परस्पर सदभावगा रदनी चाहिये । अत्वेड राष्ट्रों 
कपने सामूहिक जीरन, रुसस्‍्झति और आ्राइशंके विद्यस्ों पूर्ण स्वतन्त्रता द्वोनो 
घादिये । पर छिसी भी राष्ट्रको अन्यराप्टरके मूत्यपर आगे बद्ननेझा प्रयम न करना 
घाहिये। त्याग और सेदाझो भावनासे राष्ट्र और ब्यक्ति दो्नोश्ने द्वो प्रेरित होता 
घादिये । नागरिझणों ऐसो प्िक्षा मिलनों चाहिये, हि वह छिफे भरने राष्ट्रके दिव 
को अपने द्वितरे ऊपर द्वी नदीं समने वरन्‌ संखारडे द्वितकों अपने राष्ट्रके ऊार 
सम्ते । 
इस प्रफार समाजके उद्देश्य दें :-- 

(१) साप्ट्रके द्विद्या ध्यान रखते हुए ब्यक्ति़ा विदा । 

(३ ) संझारके द्वितद्य ध्यान रखते हुए, राष्ट्रीय-जीबन, संस्कृति ओ( आदर्श 

का विद्यस । 

दम कब इस बातझा अनुभव करने छगे हैँ, दि समराजदा प्रमुपत ध्येय ब्यक्तितत 
व्यच्ट्िद्या रिषदस दै। यह ठीरू दे दि ब्यक्ति अपने व्यफिलधश्य विद्ास समाजके 
मूयपरर या टससे भठ्ग रद छर नहों कर सहझृता। बढ समाजदा एक भज्ञ॒और 
संघ दे और अगर समाजको यि्ूछित द्वोना दे, तो ब्यफिसें सामाजिक अनुशायन 
के हो धन्तगंत चस्ना द्वोगा । 

दूसरी क्षोर इमें पद नहीं मान छेना चाहिये छि समराजझा क्षन्त धपनेमे दी है । 
इयहो प्रयश्ठता इपड्रे धन्तर्गठ रदनेव्ाठे ब्यक्ियोंडी प्रसमनतासे गे दै। अन्तर्मे 
सामामिझइ उन्नति, म्पक्ियोंडो उन्नतिद्या साममूदिषर स्प दे और स्वयं भज्ते छिये 
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ओऔ समाजक्रो व्यक्तिको देख-रेख कानो पड़ती हैं। व्यक्ति और समाज दोनोंझा 
ध्येय चीवनको सम्भावित रुपमें खुशद्ाल बनाना है । 

व्यवस्था और विकासके आंदश--नागरिक शाम्र साथारणतया नागरिकों 
अधिकार और कत्तेव्यके विश्ेप 5णनके साथ सरकारी समस्याक्रों पर प्रछाश डालने- 
चाल समम्ता जाता है । परन्तु तागरिछ शात्रद्ना क्षेत्र पूरे समानके क्षेत्र तर 
विम्तृत दे । 

नागरिक शातद्त्र समाजझा अध्ययन उसके भावनात्म् नहीं, स्थूछ रूपमें करता 
है" यह उवित कार्य और उचित चस्त्रि पर जोर देता है। इसछा उद्देश्य सच्चे 
आदशकी प्राप्ति कर ठसे व्यक्तिकरे मत्तिक और चरिज्र्मे प्रेरित ऋरना है। यह 
भादर्श दो भागेमिं विभक्त हैं । व्यवृत्या और विकास । 

“व्यवस्थाका उद्देश्य राष्ट्रीय संस्कृति और विश्व सम्यताक़े सर्वेश्रेष्ठ तत््वड सुरक्षा 
“करना दे, परन्तु राष्ट्रीय वि्व संस्कृति अपनेमें पूर्ण नहीं दे । इनमेंसे कुछ तत्तवोंक्रे 
"मुघारदी आवश्यकता द्वोतो हे । अतः व्यवस्थाका आदक्श स्वयं अपनेमे पूर्ण नहीं हैः 
और टसक्ी पूत्तिके छिये विद्ासके आद्शको आगे छाना पढ़ता है। कद्दा गया है. 
कि "उस संप्रारमें उसन्न हुए प्रत्येक पुरुपकोी विगसत, एक सदन भूत, एक भद्दान 
यत्तमान और एक सर्वाधिक आश्यामय भविष्य है ।” नागरिकद्ा दृश्कोण प्रातिशीछल 
दौना चाहिये । हमें भूतछी नींव पर वर्तमानमें कार्य फरना चाहिये और भविष्यके 
“विकासओो ध्यानमें रखना चाहिये । अच्छे नागरिककी चाहिये कि बह सभी धुराइयों- 

छो उखाड़ फ्रेके। सभी अच्छाइयोंक्ी चालू करनेके लिये अपनी झक्तिभर चेश 
-करे, ताहि सभी एक सुन्दर संधरारमें अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। 


सारांश 


नागरिक शासत्र समाजसे सम्बन्धिप और टसके एड अझाके हुपमें 


व्यक््तिस्ा अध्ययन है, क्योंकि समाजमें द्वी व्यक्ति आत्मविद्यास कर सकता है ॥ 
३ 


र्८ नागरिक शास्त्र 


स्थविंतरछ्ं उमाजडो अवश्यर्ठा नव और भौतिक दोनों दी रुपमें पहली दे । 
बिना व्यक्तिकें समाज नहों हे और दिदा समाजके व्यक्षित नहीं है । 
नागरिक शास्् सम्यठा और नागरिकता दोनेंति सम्बन्धित ऐ । मद देनोंग्य 
सअष्ययन करता दे। सम्यताका दिड्लास सभी रुपानों पर एक दो रूपमें रहीं हुआ है । 
समाझेदा मुख्यकाये व्यक्तिझा पूछे विकास करना हे! समाजड़े मुझ्य उद्देश्य 
द्ैं-- राष्ट्रको भलाईक्ा ध्यान रखते हुए ब्यक्तित्रा विद्या और ससाको मद्यईका 
प्यान रखते हुए राष्ट्रक् विद्यस। इसडे दा मद्दाव उद्देश्य व्यवस्था और विद्या 
है, नागरिझकों भूतडों नींव पर दिर्माण करना चादिये । व्तेमानमें ऋये ऋरना 
जाहिये और भविष्यकों ध्यान रपना चाहिये । 
प्रश्न 
(१) समाजमे ब्यस्तिक्रा क्या रपन दे? 
(३) समाजके उर्न क्‍या हैं ! 
(१) न्यवप्या और विद्ासके ऋरणों को एपट ब्याप्या बरो 7 


ञ++ * 





अध्याय ३ 


राज्यका विकास और राज्यकी उत्त्तिके सिद्धान्त 

राज्यका विकास -एक अपू्ण आरंभके साथ, मानव समाजका उत्ततेत्तर 
विद्यत है, जिसका आदक्ष पूर्ण न द्वोते हुए भी, जो मातवत्ताओ़े एक पूर्ण और व्यापदछ 
संगब्नकों थोर धम्रवर द्वोता जा रद्द दे । 

शायद दमारी पदछों सामाजिक इआई और दमारे राज्यद्या प्रथम मण्डछ-परिवार 
धीरे धीरे दलऊे रूपमें विकसित हुआ, दल, गिरोइके रुपमें और गिरोह, राज्य तथा 
साम्राज्यक्रे सुूपर्मे आया । 

इसी प्रकार छोग राज्यडी उत्पत्तिका पता लगाते हैं। वि राज्यडी उसत्ति 
सभी स्थानेमिं एक द्वी रुपमें नहीं हुईं, पर राज्यकों उसत्तिका समय निर्धारित करना 
बहुत द्वो कठिन है । इसी प्रद्ार आरंभिऊ साम्राजिक संगठत, जो राज्य नहीं दे 
उसके और उसके वादके संगठन जो राज्य दूँ, उत दोनेकि अन्दर अन्तर दिखाना भी 
मद्दा कठिन है । यही अवस्था अंतिम गिरोह राज्य भौर दमारे आधुनिक शज्यके 
अन्तर की दे । यद्द धीरे घोरे ए दूसरेमें विछोन दोते गए । दमारे अन्य आरमिक 
संगठनोंकी भांति राज्यका स्वतः आविर्भाव हुआ । ऐसा सम्रका जा सकता है । 

राष्ट्रीय प्रतियोगिताके कारण इमारे वर्तमान यज्यमें जो दौववेत्य आ गया दे 
ठछठ्तके कारण बहुतसे आदमी बड़ी मम्भोरतारे मानदताऊे एक विश्वत्यारी संगठन था 
विध प्रस्यकी बात सोचने लगे हूँ और यद्द कद्दा जाता दे द्लि एक मात्र इसीके द्वारा 
व्यवध्या और विद्ववद्म आख़ासन दिया था सकता दै।.._ 

राज्य-निर्माणकी शक्तियां--गेटेलक्े भनुपतार, वर्टमान राज्यके निर्माणमें, 
प्राकृतिक थीर शारोरिक तर्लेड्धि अद्विसकि निम्न व्ियित प्रमुख दर्ते भी हैँ । 


राज्यका विकास और राज्यकी उपत्तिके सिद्धान्त २१ 


विहुद्ध जाना था। राजा अखेकछ्ो देवी अधिझारके झुपमें शासत व्यवस्थादा अविरारो 
सममता था । 
सस्वस्धके सूच्रके भग द्वो जानेके बहुत दिना बाद तक जो आदमियोंक़े श्रमण्से 
हुआ; संयुक्त धामिझ विश्वास, जनताक्ों ए रखने, घरानेंद्या स्मथेन ऋगने और 
राज्यदी स्थायता ऋतनेऊे लिए पर्याप्त था। राजाड़े देवों अधिकारऊे सिद्धान्त 
बहुत झिनों पूरे अन्त हो गया । भार भी तिब्रत और नेपाल की गजगदिय[# परीछ 
इसका बहुत बढ़ा द्वाथ है । इसको एक घुघलो रेखा इंगलेण्डमें भी दिखाई देती है ५ 
वर्ड पर राजाडो एड उपाधि “धर्मुसक्षक भी है । 
व्यवस्था ओर सुख्त्षाकी आवश्यक्राता - समबन्य और धर्मझ्े अतिस्कि 
आयिक थौर सैनिद्र तत्वछ्ा भो मदत्वरर्ण प्रभाव था। आरमिक काल्‍में जब छोग; 
भपेक्षाह्षव श्वान्तियर्ण जीबन ब्यतीत्त ऋरनेक्े लिए धीरे थीरे एड स्वान पर उछते गए, 
तो उनको सुरक्षा और व्यवस्थाड़ी आवस्यक्रता जान पढ़ी। राज्यक्रा जन्‍म इसी 
अवस्यकत,दी पूर्ति छिए हुआ। भदमोह़े गृद्द निर्माणसे गिरोह समठत अधिक 
स्थायी दो गया । उन्दनि अपने श्रमणश्ोठ जीवनक्ा त्याग छिया। ए६ स्थान पा 
बच जानेके ण३ सम्वत्तिक्ी भावना जाग्रत हुई + 
बोगेंडो संख्या और सम्पत्तिमें ज्यों ज्यों इद्धि दोतो गई, लन्तरिक तथा 
बाह्य आक्रमणेमि जन तया सम्पत्तिको सक्षाओओं आवश्यकता जान पढ़ी । 
प्रतिदन्दी मिरोदके आक्रतगसे साक्षाड़ी आवस्यद्धताें राजाद्या असम हुआ। 
युद्धने राजाओं जन्म्र दिया। युद्ने एक प्रधाव या अग्रगग्य को माय हो 
कर्याकि मुस्क्षारे लिए, एड सम्मिल्ति और अलुश्यासित कर्येवद्दीडों अवश्यऋता थी । 
. इस प्र बुद्धने दछडी एडवा और प्रवानहे अधधभरमें ब्रद्धि दो । सक्ृत युद्धनेता 
राजा बन बठे । जेठे भारतीय राजपूत राज। झतने दल सेविल्‍ नेता थे इस परद्याए 
युद्घोद्नि द्वत रज्योडी स्थापना हुईं। 
इन प्रधादेनि वह्य आक्रमर्णों ही से अपने गिरोहद्यी ख्ता और व्यव्वा नहों की 
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बस्नू सल्तरिऋ ब्यवस्याओं स्मपवाे दारा जयदो जनताझो जीवन और ससत्तिगो 
ज्ञा भी प्रद्दान दो । 

आरम्भिक ऋठमें राज्यहे संगठनमें सुछा और सामाजिझ संगठन ए्इ 
झतराब तल या । आज [भी इस बहुत ही बड़ा महल है, सब्पताओं विद्यसपे 
डसझ्ा मदल झम नहीं हुआ है । 

इ8 प्रद्मर राज्वड्ो श्रारस्मिक प्ररिझाषा इस प्रद्य दोनों चाहिए - 

जद्ाँ कहां भो मानद समात अविारी वियमान दो, जो व्यियों 

दर्खेंद़्ों भति विधि पर वियंत्रण० रखता दो और जो स्वये उस नियभ्रग 
निवमक्ले बन्धनर्ने न दो, वद्दो राज्य-पति हैं । 

राष्यदो दत्पत्तिके सिद्धान्त - साज्यहों प्रकृतिरे समूस्थमें और अधिक 
विचार करनेऊे पूर्व, इनें राज्यों उत्पत्तिक्रे विनिन्‍्त सिद्धार्तोच्बा अन्तर देख छेगा 
घादिए। ये विभिन्‍न सिद्धांत हैं।-- 

॥ स्ामाजिऊ समनौतेझा ठिद्धान्त, २ ईश्वरीय उतलत्तिद्य विद्धान्त, ३ शक्तिका 
प्िद्दान्त ४ जब या प्राणि स्िद्धान्द ५ ऐठिद्वासिऋ था विद्यासझा सिद्धान्त । 

सामाजिक समम्ोतेका सिद्धान्द--उानाजिऊ समसौतेझा सिद्धान्त बहुत 
पुणना हे । ठेटोने इसे अपनी पुस्व5 'प्रजातंत्र' में वर्चित दिया हैं । 

इसझ्चा सबसे मद्गान भौर योग्य समर्थ रूपों" था। इस तिद्धांतने सज्यदो 
उत्तत्ति और प्रदठि दोनों दो की व्याख्या इरनेडो चेशकी हैं । 

इस सःमानिइ सनमौतेडे विदान्तडे अनुसार राज्यक्के जन्महे पूर्व आदमो 
प्रहृत्तिइ अवस्पामें रदता था जदाँ पर मलुष्यद्र जोवन व्यगरिछ्र विधानते संचालित 
नदी देठा ण, इसडे समर्अर्मि से दुउच् छदना है, कि ऐसे राज्यमें जोदन, एग्रेन, 
गरीब, मंद, निदेष कौर अल्रझलीन हो होता या। दूसते ओर रखे चादिए 
कटना ईं, कि यह आरम्मिक खर्गझे आतत्या थी, ज्ाँ पर अग्रप सतप्रता 
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आनन्द सीमा द्वोन थी ; जदाँ पर एकताका साम्राज्य था; जदाँ पर विधानकी 
जंजीर और राज्यका भार छोगें पर नहों था; जड्टीं व कोई प्रजा थी और न कोई 
राजा। रुसोझ एक मद्ान वाक्य है कि “आदमो तंत्र पैदा हुआ, पर बढ 
अत्येद्य स्थान पर जंजीरोंमिं जरुड़ा हुआ है |”? 

परन्तु प्राकृतिऋ राज्यमें छतंत्रता अरक्षित थो, क्योंकि उसमें इत्तक्षेप करने 
बालोंकों सजा देने बाी कोई सता न थी। इसोलिए लोगोंने आपसमें एड समझौता 
किया, जिसके द्वारा उन्दोंने सुरक्षा और संगठित सम्प्रशयद्धी सदह्यजाद्ने बदछे 
अ्रपनी प्रकृतिऋ स्तंत्रताकी उसके सुपुर्दे किया | यद्वीउे राज्यड्री उस्त्ति हुई, णो 
जनताको रायठे हुए एक समम्दौठे पर आधाए्ति है। द्वाब्सड्रा कदना है हि जतता 
द्वारा एक बार प्रदत्त अधिकार राजाफ़े द्वाथमें रद गया, जो पूरे रूपेण और विना 
संदेद स्वतंत्र था। छाकझा कददना है. छि राजा वहीं, वर्त्‌ जनता शक्तिताली थी। 
रुसोने जनताडों पूर्ण र्पेण धक्तिदाली द्वोनेकी थ्िज्ञा दो हे । 

ह इस थिद्धान्तने अठारदवीं और उन्नीसद्रों शताब्दोमें यूरोप और अमेरिक्रार्मे रज- 
जीतिक विचारथाशाओंक़े निर्माण्म काफी प्रभाव ढाला । फ्रांछ जौर अमेरिकार्मे इसका 
अिद्योप प्रभाव पढ़ा।. फ्रांसडी राज्य-क्रान्ति भौर अमरीदो स्वातरूय-प्रामझी विचार- 
भाराने अपनी शक्ति इसमें ही संचित को ।. आदमी खततत्र पैदा हुआ, शापन करने 
के अधिकारका जन्म, जनतादी भपती सयछे हुआ और कक्ारकी झक्तिछा प्रयोग, 
अर्वेधाधारणकी भलाईके छिये द्ोना चाहिये । 

यह बात इस भावना पर जोर देती है कि सरदारका अधिकार शात्तित जनताओी 
ओरे प्राप्त हुआ है । इस प्रद्मार इसके द्वारा सरकारदो तानाशाददी पर नियंत्रण 
रहता दै। पर राज्यकी उसत्तिके सम्बन्धमें इसे सच्चा प्िद्धान्त स्वीकार करना 
असम्भव है। पल 

“ नागरिक समाजकों भिन्न छिसी राज्यकी कल्यता करना कठिन है । यह अप्रा- 
कृतिक भी दहै। इस दिद्धान्तमें स्वतन्त्रताछा भये गलत समम्यय गया है क्योंकि 
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सच्ची छतन्प्रता उस तथाइथित राज्यमें नहीं रह सझदी । सच्ची खतस्त्रता एड 
नागरिक-समाज, एक राज्यके अन्तर्गत द्वी सम्भव ऐे। इस प्रद्मार यद्द सिद्धान्त 
उत्िद्वातिछ और तब शास दोनों दो दश्किणते गलत विद्ध हुआ + इस पिद्धान्तरी 
आलोचना दस आधार पर भी को गई है कि यह आइमीऊो स्थारित सत्ता थे पगनेह्े 
डिये प्रेरित अग्तो है और द्विसात्मक-कऋ न्तिडे ल्यि अद्धान करती दे । 


ईघ्वरोय उत्पत्तिका सिद्धान्त -इस पिद्धाग्तके अनुपार राज्यरी स्थाएत 
ईश्वस्ने सी । यद्द पिद्धान्त रजाऊे देवी अधिकारके सिद्धान्तके साय सम्बन्धित ऐ। जिपक्े 
अचुसार रैरके द्वारा चुने हुए भर देवी अधिषरसे शासन करनेयाऐे कद्दे भाते हैं । 
जिछपर डिसोफों मतभेद न द्वोना चदिये । यह सिद्धान्त वर्तमान उमयर्मे शृतप्राय 
हो गया दे । संसारमें ऐसा कोई भी सब्य उम्राज नहीं जी राज्यहो देवी उसत्ति या 
(उयके देदी अधिकार पर विश्वस करता द्वो । 


शक्तिका सिद्धाग्त - इस दिद्धान्तडे अनुसार राज्य शक्तिर आधारित है और 
शक्ति दो दारा इसडो रक्षा द्वोतो दे । यह सरल द्वाए निर्यलड़ों दास बनाये जानेका 
परिणाम दे । न/गरिक समाज्का जस्म सम्प्रद यके शक्तिशाली सइस्यध्या उसके निर्षे 
सदस्योंके ऊर वियन्त्रणसे हुआ।. इस प्रिद्धन्तके अजुसार शक्ति है औचित् दे । 

यद्द सिद्धान्त पूर्णहपेण नद्दों ; १२-तु वृछ अंशोर्मि रात्य दे । राज्यकों निःसम्देद 
घक्तिरी आशयस्ता पढ़ती दे । परन्तु यद पूर्णस्पेण नग्न शक्ति पर है आधारित 
नहीं दै। गग्यदा ए ध्वायो आपार शा ते जनताझा भति6 समर्थन हूँ । 

राज्यका आधार इच्छा दे शक्ति नद्वी--वर्तमान राज्य डा वाखीछ भाषार 
सम्मति है ।. मद्रान छगरेज राजदति प्रीनने कद्दा है--शज्यद्य आयर इच्छा 


है घारफि नहीं ।” 


राज्यका विकास ओर राज्यकी उलत्तिके सिद्धान्त २ 


गणहन्त्रवादडी गतिके साथ, वर्तमाव समयमें जनताकी सम्मति पर क्षाधारित 
है। जानो और इटलोमें तानाश्ाहीछ्य जोर, गणतन्त्रवादकों एक चुनौती था। 
घऋनतादी सम्मतिे झासन ऋरनेड्े सिद्धान्तत्थे चुनौती था। 


प्राषि- सिद्धान्त -प्राणि-प्िद्धान्त वा ज्रगिवादका सिद्धान्त वृक्षों और जानवर्रोद्दी 
भाँति, राज्यद्लो भी एक जीवित क्रणों समझता है । और हसका प्रयोग पूर्णह्पेण 
व्यक्तिवादसे छेडर समाजवाद तह से सिद्ध-न्तके समर्थनर्मे दिश्श जाता दे 

इस सिद्धान्तके अमुसार राज्यक्रे व्यक्ति, जीदित शरोस्के कीठाजुभौकी भांति हैं, 
और वृक्ञों और पद्मुत्रेक्ति कज्ञोंद्ी तरद राज्यके अपने-अपने विज्ञेष काये करते हैँ 
और विद्या और विनाश विधानके अन्तर्गत दें । 


यद्व पिद्धान्त, इस इष्टिक्रोणसे छि यह्द गज्यके ब्यक्तियोंकी एक दूसरे पर निर्भर 
रहने पर जोर देता है । परन्तु गज्यके व्यक्तियेंक्री उपमा, प्राणियेकि कीटाएऑसे 
देना अतिशयोक्ति पूर्ण हे। कीठणुछ्य व्यक्तित्रों भाँति कोई अलप अखिल नहीं 
दोता, न 29की कोई स्वतन्त्र इच्छा होतो हैं। राज्य उसके सदृ्योद्दी कार्यवद्दीके 
फलस्वह्प अम्रघर द्वोठा है, परन्तु प्राणियों के साथ ऐसा नहीं होता । 


ऐतिद्ासिक विकासवादका सिद्धान्त -राज्य न तो कोई देवी संगठन दे व 
यह मनुप्यक्े जात-वूक कर किये गये प्रयक्नो छा फल दी दूं । यद्द प्राइतिक विद्यासके 
द्वारा भस्तिलर्मे आया दे। 

राज्यक्ी उसत्तिके €म्बन्धर्म ऐतिद्ाधिक विद्यासवादऋ। सिद्धान्तर्वाधिक प्रान्य 
है। इस पिद्धान्तद्मा केन्द्रविन्दु यद है कि राज्य एक ऐतिदाप्रिक उपज दै। जिन 
तलों ने इसके विकासमें सद्वायता पहुँचायी हे वे धमुख रूपमें तीन हुँ-- (१) सम्यता' 
(१) अर्ण और ( २) यज्लेतिक बेदनार राजे! और सफाज्योंकेियापि 
और विनाशर्म आयिक कारणों का वहुत बढ़ा द्वाथ रद्द 
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१-सम्यता खूनतहों एकताने द्वो चद़े व वाल्विर द्वो था अल्पित, पुराने समाजर्म 
एकताच् सूत्र प्रमाणित हुईं । सत्ता सर्वश्रथम दछ या परिवारमें दृश्गोचर हुई | 
२-भर्मने भी बहुत द्वी मदलपूणे भाग अदा किया। धर्म अभो द्वाठ दी में राज- 
नोतिसे अछ्य किया जा सच दै। परन्तु मादव समाजके आरम्मि६ दिनों में, 
और उसके बाद भी बहुत दिनों तझ मानव जोवन पर धरा जुत बढ़ा 
अभाव रहा हे । 
3३-राज्यड़े विद्यसमें उद्धे मदलपूर्ण तत्व राजवीतिझ चेतना रहो दे । जिसका 
अर दै--धान्तरिक व्यवध्या और वाद्य सुरक्षा उसे संयुक्त प्येयक्री प्राप्ति, जो 
राजनीतिक संगरनके द्वारा हो सम्भव दो सझते हैं। राष्ट्रीय राज्य सर्दसाधारण 
के त्याग और उत्सगंके फल दे । परन्तु सरकारें, राजाओं और अमौरडी 
सरकारें थीं। राजनोतिझ संगठन पीरे-घीरे अध्तिलमें आये । अपने आर- 
म्पिझ्ठ कालमें उनफों धायद ही साजदीतिक ऊद्दा जा सके। राजबीतिर चेतना 
एक्िशालो द्वो गयी, और धन्य तलोंसा मदरत्व घटता गया, अन्तर्म राज्य पूणे- 
हपेण भौतिक, सार्वजनिक और स्थानीय बन गया। 
सागंश 
करोप-करीब स्वतः परिवार विस्तारित दोइर दल हुआ और दल गिरोह और 
पिरोइ राज्य बने गया । 
है गेटेख के अनुपार राज्य के निर्माण में | आ ) राभ्यता ( ब) धमें और (ते) 
व्यवस्था तथा मुर्ा को आपश्यम्ता छो शक्तियों का द्वाथ रदा । 
शम्पश्े उत्ति के सम्नन्धर्मे विभिन्‍न दिद्धान्त दें + 
ऊँपे--[9) सममाजिर सममौते का छिद्धान्त (२) ईस्रेय उत्तत्तिष्ठ सिद्धान्त 
(३) इजि धय दिद्धान्त (४) प्राणयाद का खिद्धम्ठ (४) एतिराए४ पिशहद्ा 
ववद्धागव - इसमें अम्तिम साए-पूछ भौर सदो समझा जाता दे । 


राज्यका विकास और राज्यक्रो उत्तत्तिके सिद्धान्द र्७ 


ग्रइत!-- 
3 -वर्त्तमान राज्यके विद्यंस पर प्रकाश डालो । 
३-+किन शक्तियों के द्वारा राज्यका तिर्माण हुआ १ 
३-राज्य की उल्तत्ति का सचा रिद्धात्त क्या दे £ 
४--भागेचात्मढ हपमें राज्य ढो उत्त्ति के प्रामानिक सममौतें के सिदधान्तकी 
व्याश्या करो १ 
५--'<ाज्य एक जीवित, संगठित इकाई है, एक निर्णीव यदाये नद्ों ॥” इस पर 
तुम्दारी क्या राय हे ४ ( कल» विज्ञन १९४० ) 
इ--“रण्य नमन शक्ति करा फल है” राज्य के सिद्धाग्त ढी सारता पर प्रकाश ढालो । 
( कल» बि० १९८१ ) 
“<-- (म्य न तो देवी संगठन दे न मनुप्य की इप्सित क्रिया का फल, यह प्राकृति 
बिद्वाए के फदसवहप अस्तिल में आया दे 7” 
दस कथन की व्याझया करो, और टन अवृस्याओं की व्याख्या करों, जिनसे 
राज्य उत्मन्त हुआ है... ( छछ० वि० १९८४ ) 
«४--“राज्य बब्वानों के द्वारा दुर्वछें। को दास बनाए जाने का फछ है राज्य की 
उतत्ति के सिद्धान्त से क्या तुम सहमत द्वो ? कारण के साय बतठाओ। 


( छल» प्रिख्वविद्याल्य १५४५ ) 


अध्याय ४ 
राज्य 


हमने साथारणतता मानव समाज की उत्यति और उसकी प्रकृति पर 
विचार किया दै, इमने राज्य की उसत्ति और विद्ञाम का भी पता छणगाया दे । इस 
अप्याय में हम राज्य को प्रकृति पर विचार करेंगे और उसके बार राज्य के विभिज् 
अंगों पर प्रकाश डालेंगे हे लिए यद अधप्यर है ६, राज्य तवा क्षन्य समाज 
और संगठनों छा अन्तर भदी-भांति समझ छिय्रा जाय । 

राज्य और सस्ता जञ--सक्तेप में समाऊ, व्यकियों रू एड खगूड है, जो. एक 
संयुक्त उद्देश्य से परशर आवद् दै। इस भी इस प्रकार के संगठनों से भदी-भाति 
परिचित हैँ. लमे--साद्वित्यिक समितियां, व्यायाम-झाला, मन्दिण शुभ संप इनमें में 
अभिऊ के उद्देश्य रिशेष या सीमित हैँ । 

राज्य भी एक सद्दः है -राज्य भो एड समाज दे, फ्मोंकि यद भी मानय 
प्राधियों का एक सप है जो एक संयुक्त उद्देश्य से आवद दे । परन्तु राज्य अन्य सभी 
प्रद्यर के समाज-सफुगठनों से भिन्न इसठिण ए डि, राज्य का उद्देश्व आधार सा 
साब्यापी दे, प्रशेप या सोमित नहीं । यथा राज्य का प्रयम कत्तेब्य आम्तरिक 
शाग्ति और बाह्य सरकषा दे, पएन्तु राज्य का उद्देश्य बास्‍्तय में, सीमित नहीं दोना 
चादिये, फर्योडि उसझ्मा उद्देश्त समाज को साधारण मठयई कस्ना दे । 

सन्य राजदनों डी सदस्यता इच्छा पर निर्भर करतो दे कोर उनड़ा सदस्य हो! 
शझता दे, दा नहीं हो सझ्ता, पान्‍तु राज्य की सहछाता भवतियायें दे। यह इच्छा 
दर निर्भर नहीं दे। इसे अतिरिम्त क्रिस, छुब या अन्य संठगनों के निर्णय को 
सर्पेझुता, उसडे सर8“यों दास उसे निर्मंय डो मानने को इख्छा पर लिर्भर रहती 


राज्य द्६ 


हू। सदस्यों को कोई झारीरिक रूप में उनके मानने के लिए वाव्य नहीं कर 
सकता । दूसरी और राज्य, झरने सदस्यों को अपने आदेश या विधान को मानने 
के लिए वाव्य का सकता दे? इसी छाबार $रने या अनिवायंता में राज्य को 
सारता निद्धित दे । ग 
अन्य समठन, संसार के किसी भाग से सदस्य बना सकते हैं, परन्तु राज्य की 
सदस्यता वसडी अपनी सीम तऊ ही सीमित दे । 
एक आदमी एक साथ ही कई सेठनों जैसे, कब, श्रम संघ, सामाजिक थ्रेवा 
समिति के सदस्य हो सकता है, परन्तु कोई सी व्यक्ति एक समय में एक से अधिक 
राज्यों का सदत्य नहीं बन सझता। अन्य संगठनों के श्रतिकूल राज्य एकमात्र 
राज्यभक््ति चाइता है, [ तुम एक से अधिक राज्य के प्रति वफाइर नहीं हो सऊते ) 
और राज्य की शक्ति और अधिकार का अन्त नहीं हैं । 
सक्षेप में, राज्य, व्यक्तियों का समूद्र है, जिसका उद्देश्य सभी सम्मव उपायों 
से दमारे जीवन को झुशदाठ बनाना है। राज्य का साथारण उद्देश्य, उर्वे 
साधारण का दिंत साथव दे। दस जिल्लृत और ध्यापक उद्देश्य ने ही इसे विशेष 
महत्त्व प्रदान था है । 
राज्य इमारे, सामाजिक महल की चोटी है। और सभी सडठन राज्य के 
मातद्वत हैं इसको विशेषता, इसछी मदानता में है । 
राज्य के कार्य और उ्द श्य--पज्य के द्वार सामाजिक जीवन ही सम्भव 
नहीं है, वल्कि वेद इस साम्रानिद्र जीवन को विस्तृत और सम्रद भी बनाता है । 
राज्य की परिभापा--समाज के साधारण दितों को देख-रेख करने के 
लिए जब एक. सम्प्रदाय का राजनीति संगठन द्ोता तो, राज्य अस्विलर्म आता है, 
इम पहले देख चुके हैँ कि, इतिद्वास में राजबीतिक संगठन का यह प्रवाह धीमा और 
अमोत्तर रद्दा है । एक वार स्थात्ति हो जाने पर राज्य में कुछ ठलव भा जाते हैं । 
ये सभी तर गारर द्वारा की गयी राज्य की निम्नाडिित परिभापा में आ गये हैँ-- 


० नागरिक शाश्र 


+ राननीतिक विज्ञान और वैधानिक कानून के असुसार, राज्य, झम या अधिक 
व्यक्तियों का समृद्द दे, जो स्थायी रुपने निश्चित भूमिपर अधिझार जमाये हैं, जो 
बढ नियंत्रण से. स्वतन्त्र या करीब-करीब सतप्र हैँ, और जिसके पास एक संगठित 


सरकार दे, जिसके आदेश का यद्धां को जनता पालन करतो दे |” 
राज्य की आवश्यक बातें - उपरोक्त तथा अन्य डितनी दी परिभाषामों 
के अनुयार राज्य डो आवश्यक बातें निम्नलिखित ईं-- १, आबादो, (२) सीमा, 
(३ सरकार और (४) प्रधान.) राज्य की प्रथम आउश्यरु बात आबादी दे । बिना 
आदइमियों के राज्य को स्थायता नहीं द्वो सझती । राज्य तभी अप्तिल भें भाता है, जब 
हि जनता का बुछ भाग राजनोतिर दशिद्योण से संगठ्ति दोता है । इसकी सीमा का 
फईं अन्त नहीं। ईशान को जन-सख्या करीब ठेढ़ छोड़ दे भर सीन की 
जनसंख्या करीय ४७५ करोड़। आबादी का वििभाजव-नागरिक, विदेशों और 
श्रया के रुपने दो समता हैँ + 
(३) जर्तक उसडी जनता के प[ंस एड निश्चित सीमा नहों द्वोगी राज्य की 
स्थापना नदी दो सह़ती। एक सानाबशेप जाति राज्य को स्थापना भहीं कर 
सद्ती, क्यों 5 भ्रमणश्चीठ राज्य नदी द्वोता। सानाददाप जातिड़ा अपना नेता या 
श्रपान द्वो सडता दे, अपना संगठन द्वो समता दे, परन्तु तो भी बढ़ गाय्य छी 
स्पापना नहों कर सकती । जबतड़ यद् गिरोह झिसी स्थान पर स्थायी रुपमें बस 
नहीं जाता, राज्य का निर्माण नहीं द्ोता । 
राग्य ही विभिन्न सीमाएं दो सजी हैँ; कोई कुछ द्वी वर्गमोल का दो सकता 
दे, जैसे मोरफों और कोई टा्सों वर्गमीक ड्री सोमा में फेटा हुआ द्वो सस्ता दे 
सग्रे-- सगा, जिसकी सीमा अए्यो खास यर्ममील से भी भपिर है। 
राग्य का निर्णय एड मात्र सीमा दो से जैसे जापाने और चीन नदीं झरना 
धादिए। सोमा और रिप्ति डा मदर अपर दे, भौर अभिरांश शमी + द्वारा 


राज्य श्ृः 


राज्य की राज नीतिक, आाधिऋर और संनिक शक्ति निर्भर करती दे । सीमा से प्रजा- 
तांत्रिक सरकार की स्थापना में कोई बाधा नहीं पड़ती ! 
(३) इसके परचात सरकार का स्थान आता दे। बढ मी राज्य का एक 
आवश्य् अंग हैं । * किसी निश्चित भूमि पर स्थायी रुप में निवास करने बाछे छोग 
द्वी राज्य की स्वापना नहीं कर सकते । इसके लिए आवस्थक द्वे रि वे राजनीतिक 
ख्प में संगद्ति दो, क्योंकि राज्य, दमारे सावजनिक कार्य के संचालन और इमारे 
सार्वजनिक द्वितों के साथन के छिए द्वी संगठित होता है। सरकार राज्य ढी मन्ची- 
नरी है और इसी मशीनरी के द्वारा राज्य के अधिकारों का प्रयोग दोता है । « नं 
(४) अन्त में श्रधानता झा स्थान दे जो राज्य की सबझे प्रमुख बात है । 
राज्य का निर्माण, व्यक्तियों की गतिविधि, पर नियंत्रथ रखने और उनका पय-प्रदर्शन 
करने के लिए'हुआ। इसलिए _राज्य को अपनी सीसा के भीतर के सभी व्यक्ति, 
समाज, दछ और संगठनों पर फयंत्रण सलेने के छिए महान, एकमात्र भ्र््रीमित 
और अम्तिम अधिकार द्वोना चादिए। राज्य के इस म्द्दान अधिकार का नाम- 
श्रतानता है । जता क्रि बोडिन ने कद्दा दे, राज्य इसलिए श्रथान दे कि, यह सभी 
को भेद देता दे और अन्य कोई भी इसे आदेश नहीं दे सकता । 
प्रधानता आन्तरिक्र और वाद्य दोनों द्वीद। राज्य के लिए यह प्रधानता 
आवज्क है । 

एक निश्चित भूमि पर बसी हुई जनता, जिसके पास अपनी सरकार भी दे, 
राज्य का निर्माण नहीं कर सकती । यह विदेशी नियंत्रण से स्वतंत्र दोना चादिए । 
अन्य गब्दों सें उसे दद्य प्रधानता प्राप्त दोनी चाहिए । इस्धी प्रकार उसे आन्तरिक 
सामझों में थी 4रवान द्वोनी चाहिए । 

राज्य को यद्द मद्वानता या मद्राव अधिकार उसके सभी आन्तरिक तथा व्य- 
कार्यों में द्ोनी चादिए। इसीका नाम॑ प्रधानक्ष्कति दे और राज्य का सार-तत्व: 
उसकी प्रधानता दी सरकारों में अन्दर्निद्धित है । 


नागरिर शा 


न 
हि 


बैधानिऊ प्रधानता -वैधानिऊ प्रधावता का भ्र्थ राज्य की मद्ान शक्ति 
दूै-- कानूनी दृद्िझोण से उसझा सद्दान सधिकार दे। फानूत के अतुसार निदेन 
में मद्रान शक्ति या अवरिहार सम्राठ और पाल्यानेंट के द्वाब में है और वही 
बधानि5 रूर में प्रधान दे। 

दूसरी भोर यजनोंतिह प्रधानता उस राननीतिझ शक्ति या क्षषिझार ढो भार 
निर्देश फरती है, राभ्य में जितक्रे भादेश डा पालन होता दे। राजनीति रूप में 
बह संगठन प्रदान दे. जिसके आदेश का राज्य के नायरिक पान करते हैँ” (उायसी 
तिटेन में सम्राट को प्रालिया्नेट वेधानिर प्रधान दे, पएतु राजनीतिई प्रधावता 
शताओं के द्वाव में दे । क्योंडि अन्त में मतददाता का समूह दी सन्नाट 
और पार्टियागेंड फो अपनी राय मानने को ठायार फरता है । 

सा्जनिक प्रधानता - राजनीतिड प्रधानता से एक कदम आगे सायेजनिक 
प्रधानता का स्थान दे। इस जानते दूँ हि प्रेटज्िटेन में त्रिटिण मतन्द्ता 
राजवीतिई रुप में प्रधात दे। परन्तु वास्तविझ रुपमें लिटेन में द* क्रो पूरी जनता 
मत-शता है, अन्तिम राजवीतिड शक्ति और राजनोतिछ प्रधावता, जनता के द्वाथ 
मेंदे। दस प्रसार अन्तिम रू में जनता दी प्रयान दे। साउजनिई प्रधानता, 
जिनके थतुसार प्रथ नता जनता छे द्वाय में समसी छाती दें। इसके संदसे बड़े 
समर्थ रुस द्वाय अद्यरदों शताब्दी में पोपित की गयी + 

दी भद्दान राष्ट्र फरत्त और अमेरिका ने इस नारे को झयनाया और उन्हींने जनता 
की प्रपानता पर जोर देइर दो मद्गात ्ंतियों के पश्चत दो मद्रान आधुनिर प्रजा- 
तप्र दी स्याजा को । साउयनिड या जठता ही प्रधानता धाज यतमान यात्राज्य 
के छिए पएमायररूर मानी जाती दे ।  यद गणतंत्रयाइ की आापार-दिद्धा है । 

इस प्रहार राज्यमें ४ प्रमुस् बार्ते सम्मिस्ति ैं--११, आदी (२) सीमा (३) 
समठन दा सरकार और (२) प्रयाववा। युदणेदेस्सन डे राज्य को शिम्नतिसित 
चरिनात्म में घार्स इसे था गयी एँ-- 





राष्ट्र रैरे 


“ एक निश्चित सोमा के भीतर कानूज़ के लिए संगठित जनता को राज्य अयबा 
(गदर हैं, डिन्‍्तु वर्तमान कालमें वादशाहीके छोप द्वोनेसे राष्ट्र शब्द ही का प्रयोग 
“झुद्द द्वोता दै । 

क्या भारत एक राष्ट्र दै--इनने देखा दे कि राष्ट्र के चार अनिवाये अंग 
दें--आवादी, सीमा, सरकार और प्रधानता या सावभौम शक्ति। की भी राम 
इन चारों बातों का द्वोना आवश्यक है । परन्तु क्या भारत में चारों बातें पायी जाती 
हैं ; भारत की आबादी बहुत बड़ी दे, उसकी सीमा भी बहुत बढ़ी है, उसकी एक 
सरकार भी है, परन्तु १५ अगस्त १९४७ तक बह स्तंत्र नहीं था। भान्तरिक 
या बाह्य प्रथानता उसे प्राप्त न थी। 

क्या डोमिनियनेमिं राष्ट्र दैं-कव्राडा, आस्ट्रेल्या, आवरिश्च-्फ्री स्टेट, 
दक्षिणी अप्रिक्ता, न्यूजीछझण्ड (और १५ अगत्त १९६४० के पश्चात्‌) भारत 
और पाह़िस्तान श्रिटिय ढोमिनियन बन गये हैँ। श्रइनन जटिछ शक्रीर मतभेद 
पूछे है । इस वातमें सम्देदद नहीं कि ढोमिनियर्नों के आज आन्तरिक मामलों में, 
तथा बाह्य मामठों में भी जेसा झि वह दावा करते हैं, खतन्त्र हैं। अयर डोमिमियत 
राष्ट्रों को प्रधानता य्राप्त है तो वद अदस्य राष्ट्र हैं । 

उनके राष्ट्र की वेधानिक और कन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृति तभी सम्भव हो 
सकती है जब कि यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तरह अपनी प्रधानता की घोषणा 
कर दें; जपतक घह ऐसा नहीं करते बह वास्तव में राष्ट्र नदों हो सकते हैं, परन्तु 
बंधानिक रुपमें वह राष्ट्र नहीं कहे जा सबते और ब्रिटेन से तथा परतर का 
उनका सम्बन्ध, भेंट ब्रिटेन के समान भागीदार के रुपमें दे जँसा कि, 

'वैश्टमिनित्टर विधान में कद्दा गया है । 

राष्ट्र और सरकार--साथाएण मापामें “राष्ट्रर और “सरकार” का 
प्रयोग एक द्वी अर्थ में द्ोता दै। पर्तु राष्ट्र की बनावट पर विचार करने से 
इनका अन्तर सम्मुख आता है । राजनीतिक विज्ञान के छात्रको .दोनों का अन्तर 
आात्पफरी, के, समय, न्यत्िए" “एाए्;, फप्टीहिक म्स्पेर, स्मद्ध। प्सग्पफाय हि; 
और सरकार उस संगठन का प्रदर्शन है । राष्ट्र सस्यूण दे और सरकार उसका एक 
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भाग है। उरकार राष्ट्रके प्रतिनिधि या यंत्र हे जिसके द्वारा राषू अपनी इच्छा 
का सिरमाण कर उसे कार्य रुपनें परिणत करता है । 
जैसा डि गानेर ने कद्ाहै, सरदार उस एजेंसी, मेजिस्ट्रेंसी करा संगठन का 
सामूहिक नान है; जिसके द्वारा राष्ट्र को इच्छा का निर्माण, उसझा प्रदर्शन और 
उसझी पूत्ति द्वौतो दे । जिस प्रकार एक पशु का मस्तिष्क स्वयं वह पद्च नहीं, एक 
कारपोरेशन छा बोर्ट आफ़ डायरेफ्टरस स्वयं कारपोरेशन नहीं, उसी प्रकार तरझार 
राष्ट्र का एड प्रमुख भह दे; खय॑ राष्ट्र नहीं दे । 
4०४ राष्ट्र और सरकार के भेद - 
ध्टत) राष्ट्र में परी जनता सम्मिल्ति दे, परन्तु सरकार उसके एक भाग 
दो से घन सकती दे । कि 
“सरधार” या “शासन यंत्र” जआदमियों के उस छेटे पे संगठन की ओर निर्देश 
ढरता दे, जो राष्ट्र के यंत्र का नियंत्रण करते हैँ और धाउन-प्रसन्‍य चलाते हैँ। 
(२) उरदारें अल्मक्ालीन द्वोती दें, (वे परिवर्तित दो सझूतो हैं या उनका 
अन्त दो यकुता दै ) परन्तु राष्ट्र स्थायी दे। 
सरकार की झूपरेणा और मदावट में मद्दात परिव्तेन होनेपर भी राष्ट्र चलता 
रइता दे । 
उद्ादरण के टिए साम्राज्यादो के स्पान पर प्रजातंत्र को स्थागना द्वो उद्धी 
दै (जता हि पूरंस में राज्यव्मन्ति के बाद दुआ ) | एरू राज घराने दा अन्त दोरूर 
दूसरे को पपपना हो सब्ती दे, ( जैसा कि अफ़णारिस्तान में भूतवूई बाइशाइ अमा- 
ठद्य के एपान पर सपर्गीय बादशाई नादिर या के मद्ों पर बत्लेपर हुआ ) परन्तु 
राष्ट्र डा जोसन भंग्र नहीं दवोता दे । 
(४) सिलठो भी व्यक्ति को सरकार के विरुद कोई अधिझार हो उता दे, 
परूतु पैंपनिओ् झुप्र में एप्टू के विद्द उठे छोरे अपिसार नहीं रदठा दे । 
शष्टू हमारे सभी भपिडारों ढो नोग या छोत दे। दद पुछ अपिरण 


णष्ट्र- 


व्यक्ति को और कुछ सरकार को प्रदाद करत। « ७. उन जधचा५ नाक ह उतानभार 
को गैर कानूनी अपहरण करती है (अगर वद उपड़ी सम्पत्ति पर अधिकार करती है 
या उसेकेद करती दे ) तो उठ व्यक्ति को वैधानिक रुप में इसको क्षति पूति ढरामे 
का अविद्वार दे । वह सरकार के विरुद्ध भी अपने अधिऊार को मनवा सकता है । 
परन्तु किसी भी व्यक्ति को राष्ट्र के विदद्ध कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि 
किसी भी व्यक्ति द्वारा राष्ट्र के विरुद्ध जाने का णर्थे स्वयं अपने विरुद्ध जाना है.) 
राष्ट्रके विरोध करने छा अधिकार एक मात्र नेतिक है। यद्द अधिकार छदापि बेधानिक 
नहीं दो सकता है । 
(४) राष्ट्र अधिरांध भावात्मर्ः है और सरकार स्थूल है । 
सितम्बर १९३९ में प्रेट ब्रिटेड ने जो जर्मनी के विरुद्ध युद्ध भोपित दिया, वह 
वास्तव में उपरोक्त दोनों देशों छी सरकारों के निर्णय से हुआ, जिनका नेतृत्व चेम्बस्टेन 
और हिट॒ए्र के द्वाथों में था। राष्ट्र स्वयं कभी काये नहों करता, कार्य सार 
दी करती है । 
जनवा, जाति ओर राष्ट्र-अत्र "जनता”ढा “जाति” भर “राष्ट्र” 
* है श्रेणी विभाग करना आवस्यक्न दे। राष्ट्र एक राजनीतिक सामान्य अत्यय दे । यह 
मुख्यतः एक खास वर्ग के छोगों के राजनैविछ संघ की भोर संकेत करता है । किन्तु 
जनता और राष्ट्र जेछते सामान्य प्रत्यय की ओर संकेत करनेवाला संघ भपेक्षाइृत 
कुछ ज्यादा गभोर द्वोता ढे । 
फिलद्याल इमलेग “जनता” और “राष्ट्र” का दी,श्रेणी विभाग करें, जिसमें 
पहले जहाँ दि संपूर्णतः जाति सम्बन्धी या जाति विप्यक्र भावना है, वहीं दूधरा 
जाति विषयक एकता एवम्र्‌ राजनतिक संघ की ओर संकेत झरता है । 
किन्तु जब “जाति” ओर “राप्ट्र” का श्रेणी विभाजन किया जायगा, तो 
इम लोग जाति दी राजनैतिक दृष्टि की ओर ध्यान, न देंगे, बल्कि उन अम्नान्य मदरे 
तले पर जोर देंगे, जो लोगों के संगठन को एक राष्ट्र में. विकसित होने देता है. । 
जादि--एक आदके जाति की परिभाषा इस ता दै कवि सम्राज का एड. 
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भाग भौगोलिक एचम्‌ प्राकृतिक सीमाओं द्वारा दुल्यि के शेष भागत्ते अलग रहे--वहाँ 
के बाशिन्दों की एक जातीय उसलति हो--एक द्वी भाषा का व्यवद्वार करें-- 
सम सभ्यता, सम रीति और मानसिछ या नेतिक गुण दोष हो एवम एक दही प्रकार 
को विद्या और मौखिक विवरण हो। आज के धार्मिक सहिष्णुता के युग 
में धाम्मिक मतभेद, जो पहले मुख्य तत्व सम्रक्ा जाता था,---अब कोई महत्व 
नहीं एखता। 

जाति और उसकी परीक्षा--वास्‍्तव में ऐसा शायद हो कोई जाति 
है, जिसमें उपरोक्त सभी बातें मौजूद दों। राजनेतिक विचारों का अपने 
दी में मतभेद दो जाता है, जब वे” विभिन्न तत्वों, जिनसे किसी राष्ट्र का 
निर्माण द्ोता है, को सम्बन्धित विशेषताओं का दुर्णन करते हैं ॥ किसी एक राज- 
नीतिश का कथन दै द्वि समजातीय किग्ली राष्ट्र को अस्तित् को स्थिर करने 
की सब मुख्य परीक्षा है। दूसरे के लिए सभ्यता का संघ ही जाति की परीक्षा है, 
किन्तु उसके लिए सभ्यता की एक जातोय उत्रत्ति से विशेष भदत नहीं 
है। रूस, स्विटजरलेंड, कनाढा एवम्‌ अन्याम्य राष्ट्र को उदाहरण रूप में हम देते 
हैं, कि एक जाति में भी एक भाषा व एक पमे नहीं द्वोता है । अतः यह निश्चित 
है कि उपरोक्त दर्गित सभी बातों का एड साथ होना सभव नहीं, जब तक कि एक ण्स्ू 
का निर्माण करने में सभी का साथ न द्वो। थोड़ा द्वी बहुत है और इस तरद के 
दृ्यन्तों की इतिहास में कमी'नहों है, जिप्के दवा हम जानते हैं कि किसी राष्ट्र का 
अस्तित्व उसके जाति और थर्म संघ से नहीं, बल्कि उसके आयिक और राजनेति 
तत्तों से दे । 

जाते उस समय राष्ट्र बन जातो है, जब वह सोचती दे कि वह एक राष्ट्र है । 
स्पेंगलर का कथव दै कि शप्ट्ू न तो भाषा सम्बन्धी या राजनेतिर या जीव विद्या 
सम्बन्धो भध्तित्व दै, बस्छि आत्मिक या आध्यात्तिद अध्तित्व है । रेनन के अनुसार 
सिर्फ़ एक दो भा व्यवहार झरना या एक दी जातीय गुट के द्वोने से दो दिसी र्ष्ट्र 
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छ निर्माण नहीं होता है, बल्कि अतीत में क्रियी महलपूर्ण विः 
किए जाने एवम्‌ भविष्य में भी उसी तरह पूर्ण करने की मनोवृत्ति से दो किसी साष्ट 
का तिर्माण हो सछ्ता है: अन्य साधारण चाह द्वारा राष्ट्र के विभिन्न बगों को एक 
दूसरे के निस्ट छाकर, यद्द आपस का बन्धन, खालोसाल और भी गदर द्ोता जाता दे ५ 
आपसी रीति-रस्म और मासिक एवम्‌ नैतिक गुण दोपों को इस तरह अ्रद्ध दोती दै । 

क्या दिंदुस्वानी एक जादि दूँ. ९--परिविमी आलोचरों में से कुछ इसछो 
मानने को तैयार नहीं दंगे, कारण हिन्दुस्तान की रीति-र॒पध्म, वोछवाक, धर्म, जाति भादि 
एक दूसरे से भिन्न हैँं। छिन्तु असल बात पर वे ध्यान नहीं देते हैं &--उपरोक्त 
ब्रिमिन्नताओं के रदने के बावजूद मो आपस में मौलिझ एकता है जो श्रभो भारतीय 
सभ्यता और रीति-रध्म से मिल्ते-जुलते हैँ । 

दिंदुस्तानी एक जाति है, चूंदि सभी भारतीय इस बात को मदसूमकरते हैं किये 
एक जाति हँ। सभी भारतीय आपसो सद्यानुभूति में जकड़ित हैँ, आत्म चेतना से 
रंगे हुए हैं, एवम्‌ राजनतिक आत्म-हढ़ता पे उत्तेजित किए गये हैं । राष्ट्रीयता की 
भावना उसय रीति-रस और सम्ग्रता, मद्राभारत काल से आजतर के उसय राज- 
नतिछ परम्परागत, अतीत में संस्कृत और फारसी की एवम्‌ वर्चमान में अप्रेजी द्विन्दी 
की उभय भाषा तथा द्िनद-सुसठ्मान और अंग्रेजी काल में स्थापित छिसे 
हुए संबुक्त कानून और शिक्षा केन्द्र पर द्ी आधारभूत है। निः्सन्देह उपरोक्त 
तत्त्व राष्ट्रीयता के लिए उतना जोरदार नद्दों दै, जितना कुछ अन्य यूरोपीय राष्ट्र 
का है। अतः भारत में राष्ट्रीयता को भावना का अन्य जातियों की तरद उनका 
विकाए हुआ है. । 

यह बताया द्वी जा चुड़ा है कि राष्ट्र के निर्माण के लिए सभी ततों का एछ 
साथ दोना आवश्यक नदीं है। उुछ दी पर्याप्त है। यहांपर धिल्प-सम्नन्धी जाँच 
की तो आवश्यकतो द्वी नहीं है । 

भारतीयों को एक बढ़े जाति में पखितित द्वोने में तो धारमिक मतमेद अधिक 
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दिनोतक रोड़े नहों अटक्ा सकता है। इस तरद के परिबतित होने के नियम कुछ 
नैतिक भावना के छोगों एवम्‌ राजनेतिक तथा आमिक विचार के वर्गों के मन में 
ही उठता है। भारतवासियों को अधिछ से अधिक एकता के सूत्र से बबिता 


द्वी राष्ट्रीता की आध्यात्मिक नीति है। संसार के अन्य राष्ट्र भारत के संयुक्त 
' राष्ट्र संघ में स्थान पाने से तो व भारत को राष्ट्र मानने लगे हैं. ५ 


राष्ट्रीयता--जिमर्न के अनुसार राष्ट्रीय किसी नियत देश से सम्बन्धित 
विशेष प्रकार को गहरो माववा, सम्बन्ध और प्रतिष्ठा के संध-बद्ध मनोभाव का ही 
ख्प है । 

राष्ट्रीयता को भात्मिक पिद्धान्त या मनोभाव कद्धकर भी वणित किया गंगा 
है, जो जनता को संघनदद्ध करता है और जो जाति विपयक उसत्ति, साधारण 


निवास, भाषा को पहचान, एक से रीति रिवाज, राष्ट्रीय आदर्श, महत्वाकांक्षा, थामिक 
विश्वास तथा नेतिक और भौतिक द्वितों की समानता से चनती है । 


राष्ट्र और याध्ट्रीयदा--आरूमभ में राष्ट्र और राष्ट्रोयता दोनों ही एक 
अथ में प्रयुक्त थे और आज भी बहुत से प्रमुख लेखक इनछा उसी अधथ में प्रयोग 
करते हैं। परन्तु बतेमाव विचारधारा के अजुसतार इत दोनों शब्दों में विभिन्‍नता 
मानी जाती है । वर्तमान समय में एक राष्ट्र में अन्य बातों के अतिरिक्त राजनीतिझ 
एकता का भाभास द्वोता है, इप्रक्ना अथे॑ एक ऐसे जन-समूद से है जो अन्य पवते 
भिन्‍न हैं, उसको अपनी राजनीतिक एकता है, अपनी साप्ट्रीयता है और दूसरी 
ओर इसझछा अर्थ जनता के एक ऐसे समूह से दे जो मौलिझ जातीयता, भाषा- 
परम्परा, इतिहास या स्वायं की एकता से सम्बन्धित हैँ और इनछा राजबीतिक 
संघ-बद्धता से कोई संबन्ध नहीं। दूसरी ओर एक राष्ट्र छा आअथ मानवता के एक 
निश्चित भाग से दे, राष्ट्रीयका एक भात्मरन नेतिर ठिद्धान्त की भर विदेश 
करती द जो राष्ट्र का भाषार है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब मानवता रा एक 


भाग ( कर) राष्ट्रोयता छो भावना से ओ्रोत्साहित द्वोकर (व ) एक राज्य के रूप 
में संगठित है या संगठित दोने योग्य है तभी राष्ट्र बनता दे । 


राप्टर्‌ 


हज 


राष्ट्रीय को सिद्धान्त-एक जाति एक राष्ट्र--वर्तमाव राष्ट्र का 
आधार राष्ट्रीयता का सिद्धान्त-एक जाति एक राष्ट्र है। दर एक जाति का एक 
अदा राष्ट्र दोना चाहिए, इ(एक राष्ट्र में एक जाति दोनो चादिए। राष्ट्रीयता के 
आधार पर राष्ट्र के पुनगंठन के सिद्धान्त का समर्थन उस विश्वव्यापी इच्छा से दोता 
है जिप्त के द्वारा दुर्बछ जातियों का शोषण बन्दकर उनके खाथ आर और राजनेतिझ 
न्याय करने को प्रेरणा मिछती दे । जो राष्ट्र अपनी युदयम्ी के विरुद्ध विद्देह करते 
हैं उनझो इप पिद्धान्त छे बल प्राप्त दोता है । यद्द जातियों के आत्य-निर्माण का आधार 
है जिसके छिए प्रेष्िडेप्ट विश्सन ने जोरदार शब्दों में सिफारिश छी थी। इसके 
बिना संसार में सच्चा गणतंत्र, प्रजातंत्रवाद और शान्ति असंभव है । 

चर्तमान जाति-राप्ट्र, एक जाति एक राप्ट्र:-वर्तमात समय में प्रायः 
प्रत्येफ जातिका संगठन अपने ही राष्ट्र से हुआ ह। जेसे--चीन थौर 
इसका संगठन उस रूप में नहीं हुआ दे तो अपना राष्ट्र प्राप्त करने की चेठा 
"परता दे जेंते-भोरत । 

आदएश सम्पन्न जाति यप्ट्र को स्थापना संभव नहीं है लौर न यह सभी 
अवस्वाओं में निश्चित दी है। कभी-कभी यहूदियों जेसी एक कौम की राजनीतिक 
एछता में जो विश्व के विभिन्‍न भागों में रहते दें, प्राकृतिक वाधायें उपस्थित द्वोती 
हैं। इसी छिद्धान्त को मजबूत बनाने के छिए छोटे-छोटे कितने द्वी जातिनराष्टर 
का सजन करना पढ़ेगा। बहुत से जातिनाप्ट्री को उपध्यिति से अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्ध ढी जटिदता में वृद्धि द्वोगी । 

राष्ट्रीयता कहाँ तक वर्तमान राष्ट्र का संतोपपू्ण आधार दे ९-- 
जिमने ने राष्ट्रीयक। दी राजनीतिक स्वीकृति के प्रत्त इस आधार पर क्रार्पत्ति को 
है छि इससे राष्ट्र छा आधार न्याय प्रजातंत्र सार्वजनिक सम्मति, नेत्रिकता या 
विश्वव्यापी मानवता न द्ोकर पश्चपातपूण तानाश्षाद्दी जेसी कोई दूरी वस्तु होगी । 


ब॒र्ेमान राष्ट्र के आकमणात्मक जातीय आधार पर संगठत के प्रति एक विद्धब्यापी 
ह' असंतो' फैली ५ 
[प की भावना फेली हुई ढ + 
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संयुक्त राप्ट-संघ इस भावना द्य एक रुप हैं। संयुक्त अमेरिद्य और वोवियता 


यूनियय जैसे संयुक्त राष्ट्र इतने सफल हुए हैं कि ल्येय अडकछ ए विश्नसंघ को 
कल्पना झरने लगते हैं । 





प्रश्नावढी 
(१) उम्ताज और राष्ट्र्य नेद बताओ और संक्षेप में उदके सम्बन्ध दणेव करों 
(्‌ चू9 पो०-इप्टर बोर्ड १९२० ) 
(२) राज्य छो परिभाषा लिखो और उउडे उद्देइय पर प्रच्यश्य डा; विश०१९३३ 


भीतर समव्ति' 


क्र 
क्र 


(१) एछ राष्ट्र, एक जाति रा समद्द हे जो एक निरिवत 
है । व्याख्या करो ( छूछ० विद्ध०-१९२७ 

(श) जाति छी आवश्यक पहचान क्या है ? जाति और राष्ट्रकत्ता सरकार का 
अन्तर बताओी ( कल» विज्व० १९२८ + 

(५) राष्ट्र क्या हें ! क्या भारत एक राष्ट हैं? ( कल» दिश० १९३० ) 

(६) रा्ट्रऔर तरछार छा प्रमेद बताओ ((छल० डिशब० १९३१ ) 

(७) राष्ट्रह्म क्या अर्थ है? राष्ट्र और एप्ट-उत्ता के बोच अन्तर बठाओ। 

(८) राफ्ट्रोयता के प्रमुख अंग कया हैं ? क्या राष्ट्रीयवा दत्तेमान राष्ट्र छा एक 
संतोषदये आधार है १ 

(९) क्यावद वद् ठोक दे छि भारत एड जाति है। भारतोय जातीयता के 
विक्ाछ पर प्रछश डालो ( थू> पी० बोड १९२९ ) 

(१०) राष्टरका कया अ्ये द्वै! राष्ट्र, सनाज और सरकार [श्व (अन्तर 

शबताओ | (टाक्ा विज्ञ> १६४८) 


अध्याय ५ 


स्वतंत्रता और अधिकार 


स्वतंत्रता क्या दै--सत्छत के अजुप्ार खतंत्रता का धर्थ अवरोध या दासता 
के विपरीत अवस्था है। साधारणतया स्॒तंत्रवा दा अर्थ अवरोध के अभाव से 
सममा जाता दै। परन्तु खतंत्रता एंक नकारात्मक अवस्था ही नहीं है । इपका अर्थ 
उस शक्ति से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने स्वतंत्र इच्छानुमार अपने व्यक्तित्व का 
विकास करता हे और उसमें छोई वाह्य रुछावट नहीं होती । कोई भो व्यक्ति एक 
मात्र अबरोध के अभाव में दी सुखी नहीं रह सइता। वाल्तवर्मे कई अवस्याओं में 
यह्द अवरोध, नियम्र और अनिवायता प्रसन्नता के लिए भावश्यक है । छत व्यक्ति 
अपनी इच्छामुसार कार्य कर सकता है। जेछे, अगर आपको अपनी गति-विधि को 
स्व॒तंत्रता दे तो आप आजादी से जद्दां चादे आ-जा सकते हैं और कोई भो आपकी 
गति-विधि पर प्रतिबन्ध नद्वीं छगा सझता । 

परन्तु अगर घ्यान से देखा जाय तो स्पष्ट दो जाता है द्वि साधारणतया छ्वतंत्नता 
का अथ॑ अवशोध से मुक्त है। परन्तु ऐसी स्वतंत्रता एक अन्धच्नरपर्ण नहोंद 
सकती । वास्तव में एकाथिआरपूर्ण स्वतंत्रता या किसी भी खबरोध का अभाव खतंत्रता 
के बर्दान को अभिश्चाप बना देगा। उदारदरणा अगर आपको गति-विधि को 
स्वतंत्रता असीमित है तो आपके पढ़ोसो को अपने मच में निवास करने को सतंत्रता 
संकट में होगी । क्योंकि वेछी अवृक्ष्या में आप कभी भौ अपने उस पढ़ोठों के 
सन में प्रवेश कर उसी स्वतत्नता में वाधा पहुंचा सकते हैं, इप्ीलिये सच्ची 
चरंग्रय: ऋएउताद, ऐ एसिन्स है; ५ हि 

इस प्रद्मार दो प्रछौर की स्वाधीवता है--एक बनावटो, जब कि आदमी छो उपके- 


डर नागरिक शास्र 


सभी इ्सित कार्यों' के करने को स्वतंत्रता दो । द्वितीय, वास्तविर जिसमें ममुष्य को 
करत्तैब्यपूर्ण करने को ल्वतंत्रता दो । द्वितीय स्वाधोनता दो वात्तविछ स्वाधोनता है, 
"प्रथम तो एक प्रकारडो अराजकता है। 

सामाजिक जीवद के लिए विधान आवश्यक दै । क्योंकि सार्वजनिक भलाई के 
लिए सादेजनिक नियमों के बिना दम जीवित नहीं रह सकते । अगर आपको दत्या करने 
की स्वाधीवता न दी जाय तो इसठे भापडो भपनी स्व॒तंत्रता संकड में नहीं प्रतीत 
होगी। अगर विधाव आपको अपने बच्चों को शिक्षा देनेके छिए छाचार करता 
है तो इससे प्वाधीरता में दाघा उपस्थित नहीं द्वोगी । 

इस प्रद्भार स्वतंत्रता एक मात्र अवरोध का क्षयाव दी नहीं है, मल्कि यद एड 
अधिक निर्माणात्मक वस्तु है। छास्की के अतुसार स्वतंत्रताका अप ऐसे बातावरण 
को एनाए रखना है जिसमें मनुष्य को अपने विकास के सर्वश्रेष्ठ साधन उपलब्ध हो ॥ 
इस प्रडार स्व॒तंत्रता उन अधिडारों और सुविधाओं का केन्द्र दे । जो राज्य के 
अन्तर्गत मानव के रवॉत्तम दित के लिए आवश्यक है । 

स्वाधीनता के भेद 


स्थाभाविक स्वतंप्रता--स्वाभाविक स्वतंत्रता वढ़ दै जिसका उपयोग मजुप्प घवभाव 
को काल्पनिक अवस्था भें कर सता है जब कि सभ्य समाज का भल्तित्र न हो । 
शेक्ष लगता है कि इस प्रधर छो स्वापीनता अप्तीमित थी फ््योकि इसपर प्रतिबन्ध 
छगाने के लिए फ्रोई राज्य नहीं घा। परन्तु वास्तव में स्वाभाविक अपृ्प! में फोर 
स्वतंपता नहीं थी फ्योछि इसमें मनुप्प अपनी दच्छा-पूत्ति के लिए स्तन था, 
फ्योडि जीवन को ऐदी ध्वस्था जो घारीरिक रूपमे पलदान दे उन्हीं को अच्छी 
लगेगो । दुबंलों फो इसमें डिसी प्रयार की छतंग्रता नदों दोगी। भोद, अगर द्वोमी 
भी तो इल्पानों फरौ कृपासे । ऐसे राज्य को अराजक्ताएूर्ण राज्य कद्दा जा सकता 


है और जगजद्ता में वास्‍्तविर स्वतंत्रता नहीं है। सदुपयोगडे बिदा छतंत्रता का 
ोई अस्तित्व नहों । 


स्वतन्त्र० और अधिकार ४३ 


नागरिक स्वाधीनत--नागरिक स्वाधीद्ता वद दे जिसका उपयोग व्यक्ति ' 

पज्य के अन्दर यां सम्य समाज में करता है और मुख्यतः इसके अन्तर्गत था्मिद्र 
सतंत्रता, अभिव्यक्ति दो स्वायीवता, काये और गति-विधि की खतंत्रता और बेधा- 
निक दृष्टिकोण से एकता का समावेश है। रुसो ने कद्दा दे छि राजवीतिक समाज 
थी स्थापना से मजुष्य हिस्सी भो प्रद्मर के अस्तोमित भपिकार ऐ द्वाय घोवा है जो 
स्ाभाविछ अद्गष्या में उसे प्राप्त थे. और उस्ते नागरिक छततंत्रता और स्वामिल् भराप् 
दोते हैँ। राष्ट्र नागरिक स्वाथोनता का सजन करता है जिसझा संगठन विधान के 
द्वारा होता है और हिरंकुश राज्य के बदले बेधानिक शाप्तन की स्थापना करता 
है। नागरिक छतंत्रता के अन्तगंत वह सभी अधिकार आते हैं जो वैधानिक हैं और 
जो व्यक्तिगत तथा सरकारी इस्तक्षेप्रों से उसकी रक्षा करते हैं, जेछे गति-बिधि को 
स्तंत्रता, अभिव्यक्ति की सततंत्रता दे । 

* स्वतंत्रता और अधिकार--क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य के अधिकार 
के बीच कोई मतभेद दे १ इस बात को देखते हुएक्नि राज्य के अधिद्वार नियंत्रण 
डगाठे हैं जौर व्यक्तियत स्वतंत्रता का भर्थ नियत्रण का अभाव है बाहर देखने पर 
एसा छगता दे कि वास्तव में दोनों के बीच मतभेद हे । 

गम्भीरताएंछ विचार करने पर पता चलता है ढछि स्वतंत्रता और अधिडार 
सहयोगी और एक दूसरे के समर्थक हैँ । वे परस्पर विरोधी नहीं हैँ । राष्ट्र या सरकार 
की स्थापना जो व्यक्तियों की गति-तिधि पर नियंत्रण करने के लिए द्वोती है व्यक्तिगत 
छतंत्रता को नप्ठ नहीं करती । इश्नके विपरीत राष्ट्र वास्तविक स्वतंत्रता को जन्‍म 
देता है और सभी के छिए सुलम और निश्चित बताता है। कराजकता का 
अम्त कर राष्ट्र भी के लिए सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता दे और इससे कुछ थोड़े से 
लोगों की प्राह्मतिक खतंत्रता को द्वी बाधा पहुंचती दे । मय-नियेध का बिघान जो 
सरकार 'द्वारा लागू देता दे उसड़ा अथे व्यक्तिगत स्वायोनता में बाबा पहुंचाना नहीं 
'है। उपका उद्देश्य सभी के लिये सर्वाधिक स्त॒तंत्रता प्रात करना है । इसलिए विधान 


प्र नागरिक शाख 


स्वतंत्रता की एक आवश्यक घर्त है। एक मात्र वेधानिछ रूपमें कार्य करके दी बोई 
व्यक्ति अपनी सतंत्रता का उपयोग बिना किसो दूसरे को छवतंत्रता में घाधा पहु चाये 
कर सकता है।इस प्रद्ार विधान स्व॒तंत्रता का वास्‍्तविछ रख भो दे ! जो लोग 
यद सोचते हैं रि व्यक्तिगत छदत्ता राष्ट्र के अधिछार के प्रतिकूल: 
हैं उनका सोचता अ्रमात्मछ है, क्योंकि साफ़ और व्यक्ति के बीच कोई 
मतभेद नदीं हैं । इन्हें यद्ष नहीं भूलना चाहिये हि खतंत्रता छा अर्थ व्यक्ति को अपनी 
मनवाद्वी इच्छाओं ढी पूकति छा अधिकार प्रदान करना नहीं दे । इससे स्वाधीनता 
नदी, भराजकता का साम्राज्य उित्तृत द्ोगा। राष्ट्र इसलिये विधान बनाता दे दि 
नागरिक को अपनी और समाज की भलाई के कार्यों में बाधा न उपस्थित दो । राष्ट्र 
का जितना ही विद्यस दोता जाता दे उतना दी ब्यवितगत सत्ंत्रता का रा के 
अधिकार के साथ समन्वय द्वोता है। एक आइशेपूर्ग राष्ट्र में विधान पूर्ण है भौर 
छतंप्रता ड्िय नागरिक झो कोई शिक्रायत नहीं रद्दती । ऐसे राष्ट्र में सभी फ्रध्र 
के मतभेद दूर कर दिये जाते हैं और ब्यक्ति अपने भादशों' का राष्ट्र के साथ 
सामपश्य स्पापित झता हैं। 

इस धरड्ार दम इस नि:प पर पहुंचे हि राप्ट के अधिछार सतग्रता हे विशेधी 
नहों बाल्ड सत्प्रता प्राप्ति करे सच्चे खापन हैं। इसलिए व्यक्तिगत खतंत्रत और 
उस स्वतप्रता के आधार सुसंगठित राष्ट्र फे थ ॥कार के बोय छोई मतभेद नहों दो 
सस्ता । यद्द बात दीरु दे 5 छाधीवता छी मभादना ब्यक्तितत तथा राष्ट्र के 
विद्ाप दी जड़े दूँ । 

राजनीतिक स्व॒तंत्रता--सजदीतिइ स्वतमता जनताकों जतप्रता द्यक्षित्र हो 
नहीं प्रशन करतों बल्छ राष्ट्र के सचालन में उसे अधिझार भी प्रशन करतो दे । 

राजनीतिइ खतंप्रता उठे फटे दूँ जद पर जनता या उपड़े बहुमतझों उस 
देशझो छरडार के सदाछरसा भफ्मिर दोदा दे? इूमरे अन्दों में गबजीधिड 
स्वतंत्रता छज्ासन प्राप्त राष्ट्र वा गंगतप्रिछ राफ्रो में पायो जाती है। इसके 


छ्तेत्रठा और अधिकार ध्र्श्‌ 


अन्तर्गत मतदान और सावंजनिद्न पद प्राप्त करने के अधिदार आते हैं। एक राष्ट्र 
राजनीतिऋ ज़र्तत्रता के झभावर्म भो बहुत कुछ नागरिक स्व॒र्तत्रता का उपयोग कर 
सकता दे। छासकी के अनुसार राजवीतिझ स्वतंत्रता के छिए दो शत्ते आवश्यक हैँ 
(१ ) सार्वजनिक श्िक्षा ( २) निष्पक्ष और सतंत्र समावास-पत्र 
आर्थिक स्व॒तंत्रता--आयिद क्षेत्रों में भो छततंत्रता का बहुत बढ़ा 
हल दे। वस्त्र स्वतैत्रता के बिना राजनीतिक था सच्ची नागरिक 
खतंत्रता नहीं प्राप्त दो सकती ।. आपिक्. सतंत्रता का आर्य व्यक्ति के देनिक जीवन 
की व्यवस्था और उसके प्राप्त के साथन हैं। व्यक्ति को वेझारी का भय न दो और 
चढ भावी अभाव से अ्रसित न हो । आयिद्ध सत॒तंत्रता के अनाव में वास्तबिछ खतंप्रता 
नहीं प्राप्त दो सकती । जद्वों पर छोगों के भधिदवर दूसरों को इच्छा पर निर्भर करते हैं 
यहां वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है । इसलिए वर्तमान राष्ट्र व्यक्ति के आधिदऋ खतंत्रता 
प्राप्त की चेश कर रहे हैँ। आर्थिक खतंत्रता के अन्तर्गत व्यक्ति के काम करने के 
अधिकार लघुत्तम पारिश्रमिक्र, खेतों और कारखानों म॑ काम्र करने के निर्धारित घण्टे 
एवं अवकाशकी व्यवस्था संघ-बद्ध द्वोने के अधिकार, बुढ़ापा, बोमारो, वेकारी, दुर्घटना 
आदि के लिए व्यवस्था में आते हैँ । हमारे नये राष्ट्रीय विधान के अन्तर्गत भास्तीय 
जनता को आयविद्व छतंत्रता को पर्याप्त व्यवस्था द्वोना है । 
राष्ट्रीय स्वाधीनता--छतत्रता शब्द ध्यक्ति और राष्ट्र दोनों के छिए समान 
रूपसे लागू द्ोता दे । कोई भी राष्ट्र या देश उस अवस्था में स्वतंत्र समझा जाता 


है जगा कि उसको अपनी सरकार हो भौर उसके आर छिठो विदेशी सत्ता का नियंत्रण 
नद्दो। , 


सफ्ट्रीय स्वतंत्रता का भखिल्र स्वावीन राष्ट्र में द्वी संभव दे जद्दां पर जनता 
स्वतंत्र दे और सत्ता खयं उसके द्वायों में है । राष्ट्रीय सततंत्रता के बिना व्यक्ति को 
नागरिक, राजनीतिक या आर्थिक स्वतंत्रता बहुत कम प्राप्त दो सकती दे । 

स्वतंत्रता की रक्षा-यह बात उ्वे-विदित दे द्धि जहाँ पर विशेष पक्रार ढरी 


प्र नागरिक शास्त्र 


सुविधायें कुछ छोगों को प्राप्त हैं व्द्ा स्वतत्रता के लिये भारी उतरा दे । जॉन स्दुअर्ट 
मिल ने झद्ा है रि साधारण्तया स्वतंत्रता का शर्थ राजनीतिऋ शासकों को तानाशाही 
के विरुद्ध छोद्दा छेना है । अदीमित राजवोति घकि स्वायोवता छा शत्रु हे । 

हमने देस्य दे कि स्वतत्रता राष्ट-श्वक्ति के विरोधी नहों, इसडे विपरीत खतंग्रता 
बहुत पुछ राष्ट्र द्वारा चजित द्वोतो हैं और वही उसडो रक्षा करता हैं। परन्तु 
राष्ट्र ऋ संचातत मलुप्य द्वारा होता हें जिस दुरुपयोग संभव हैं. इसलिए बद 
आवश्यक है छ मनुष्य अपने अधिरुरों के प्रति जागरुछ रहे ताकि सरझार या अन्य 
कोई उस छ्वापीनता को ददप न सके। सबुक्त राष्ट्र अमेरिडा दी तर जिन देशों 
का विधान लिखा हुआ है उसे अधिकारों छा घोषणा-पत्र झदते हैं। इशलेंड को तरद 
जिन देशों का विधान स्सित नहीं हैं वां के आधारभूत सिद्धांत धारा सभाओं की 
विभिन्न धाराओं, जनठा छो सम्मति तथा प्रयुस न्यायाधीशों के निर्णय पर विर्भर 
करता दै। यह स्मरण रखने फो बात है हि छतंत्रता को रक्षा विधान में उसे 
टिसरर नहों छो जा समझ्तो बल्छि उसझो रक्षा जनता छो जागरुऊता और अपने 
अधिकार के सा० किसी भी प्रद्यर के अवैध/निक इस्तक्षेप न सदन करने को भावना 
और उनड़ो रफ्ठा के लिए आउज्झता पढ़ने पर उसके लिये मरने तर प्रछुत 
द्वोना चाहिये । 

स्वतंप्रता द्य यूत्य घांघत जागदुघ्ता दे और सखतप्रता को कुजझ्ो साहस £ै। 
भारत के मद्दान मेता लोड्मान्य तिलझ मे ठीड दी कटा दै कि स्मपीनठा दमारा 
पन्‍्म पिद्ध अधिशयर हैं। 

परन्तु उस जन्म दिद अधिकार ढी रक्षा जनता के द्वाप में दै। 

प्रश्नावली 
(१ ) छत्प्रठा शब्द डी स्याज्या छे । फ्या यह अधिअझ्नर छा छ्योगी है ? 
( एछ०-१९२६ ) 
(२ ) नागरिझ स्वठंप्रदा भौर राजवोतिड छतप्रताग्य मंतर ब्ताभो। ए७- 


खठत्त्रग भोर अधिकार एज 


वायरिक के जीवन में उनके सम्बन्धित मद्त्व का वर्गेत करों। (नागबुर 
वि्खश० १९५६ ) कं 

( ३ ) नागरिक और राजनीतिक सतंत्रता तथा विधान से क्या सम्रमते दो 2; 
(छूछ० १९२८ ) 

(४ ) निम्नलिखित को व्याख्या करो-एजनीतिझ अधिछार को लीहति 
स्वतंत्रता एक अनिवार्य शर्ते है ( छछ० १६२८ ) 

(५ ) कानून सतंत्रता की धर्च है, व्याख्या करो ।( कछ० १९१२ ) 

( ६ ) कानून की परिभाषा बताओ । ( कछ० १९५३१ ) 

(७) राजनीतिक और नागरिक सतंत्रतापर संक्षिप्त नोद लिखों (छल०-२९३२). 

( ८ ) कानून और खतंत्रता र्य संबंध बताओ। ( कछ० १९३८ ) 

(९ ) निम्नाकित छ आलोचढ! छो-- 
कानून सतंग्रता की धर्ते हैं। ( नागपुर २१५३८) 

(१०) खतंत्रता किस रूप में कानून छा छजन करतों दे। ( कछ० १९३५ ) 

(११) क्या कानून बिना ख़तंत्रता संभव दे । (कछ० १९३०) 

(१९) सच्ची खतन्त्रता ढी पहचान इस रुप में दवोतो दें दि उसे सादा कानूत- 
नागरिकों को अपने विकास का सर्ब-श्रेष् साधन उपस्थित करता है । 

ब्याथ्या को कानूत और स्वतंत्रता का संबंध बताओ १ (छल« १९३९) 


अध्याय ६ 


स्वतंत्रता ओर समानता 


पूर्ाष्याय में इम लोग देख चुके हैं कि राज्य नियम बना कर 
सब के लिए स्वतंत्रता को परिभाषा बतलत्ता है एवं उसको रक्षा करता 
है। चूंकि लतंत्रता सककी भलाई का दावा रखती दे इसलिए यद्द समानता को 
ओर निर्देश करतो है । परन्तु समानता और स्वतंत्रता एक नहीं। निरंकुश के 
अन्तगेत सभी व्यक्ति समान रूपसे दास हैँ इस प्रकार वह समान तो हैं, 
परन्तु सतंत्र नहों । 
स्व॒तत्रता फे बिना सयो समानता संभव नद्वीं। उठी प्रद्धा समान फे बिना 
सद्यी ध्वाधीनता सभत्र नहीं दे । समानता:को भावना स्वस्पता छो भावना दे। इस 
प्रदार की समानता छतंत्रता के साथ अनिवार्य रुपमें संबन्धित है । 
स्वतंत्रता और समानता-- प्रजातंत्रवाद फे तोन प्रमुख नारे--सतंत्रता, 
समानता और भ्रावृ-भावना दे । प्राकृतिक स्वतंत्रता को व्यास्या दम कर चुके हैँ। 
अरब इम स्वतन्त्रता और समानता के सम्बन्ध पर प्रझ्ाश् इलेंगे। स्वतन्त्रता झा 
सिद्धान्त यह ऐ हि दर एछ व्यक्ति को अपने आत्म-विझ्रास के लिये पूर्ण मुविधा 
प्राप्त हो । सभी व्यक्तियों को समान धरातल पर सदा कर दो और उन्हें अपनी 
योग्यता व सर श्रेष्ठ प्रयोग झरने दो + युछ समय के बाद पाओगे द्वि बह एफ 
दूसरे से निन्न हैं। कुछ मदन देँ और अधिस्धंय बेसे नहीं। पर्योकि सुविधायें 
समान द्वोते हुए भी सब दी योग्यता एक समान नहों थीं। यह विभिन्नता प्रार्झतझ 
दे क्योंकि दो भाइमी समान नदों होते देँ । मनुप्प में योम्यता को दी विभिन्नता 
नह्दी दोती बस उन लो ्ूय और नवनादें नी अछगय--भण्य दोती एँ। इसलिए 


स्ववन्त्रणा और अधिकार श््ृ 


साधारणतया यद्द कद्दा जाता दे कि स्वतन्त्रता और समानता ए छसरे के भिपरोत - 
है , परन्तु बह सत्य नहीं | भ्रातृ भावना का सिद्धान्त सवतम्त्रता भौर एकता के 
तद॑लनुस्प है। समानता का आर्थ एक समान व्यवद्वार से नहीं हैँ, इसका 
अर्थ यद दे ड्वि समान में डिसी के विद्द्ध छोई विधेध नहों द्ोगा। सावारणतया इस 
ऐसा सोचते हूँ. कि समाज में हम जो असमानता देखते हैं वह प्राकृतिक है पर यह 
भ्रम, अप्राकृतिक एवं वनावटी दे । आज जो बहुत छोग धनवान है और दूमरे 
गरीब दै वे योग्यता और कषग्रोग्यद् के कारण नहीं बल्कि प्राप्त सुविधाओं और 
अमुविधाओं के कारण हैं। एक घनी का लड़का विरासत में एक मात्र घन दी 
नहीं पाता बल्कि उप्ते मुव्िधायें भी प्राप्त द्ोती हैं. इसी प्रकार उसक लिये सफल- 
तायें आसान द्वोती दूँ क्‍यों £ उसके छिये सभी दग्वाजें खुड़े दोते हैं। दूससे 
भोर गरीब के लड़के को अपनी गरीबी के साथ साथ सामाजिक दुव्यवक्धर के साथ 
भी संघर्ष करना पढ़ता दे इसके लिये सभी दरवाजे बन्द रहते हैं । इसके लिये उसे 
अपने जीवनमें सफहताओंक़े छिये काशिश करनी पड़ती है । उसह़ डिये स्वतं- 
न्रता नहीं । हे 
समानता का यह अर्थ नहीं कि सभी को एऊ द्वी दावे में ढाल दिया जाय। 
समानता का भर्थ राष्ट्र के द्वारा सभी छोगों के साथ नार्माक और रचनीतिक 
अप्रिकारों में एक सम्रान बर्ताव करना है । इसका आय समाज के प्रत एक ध्यक्ति 
को एक समान सुविधायें प्रदान करता है । इस प्रका! खतन्त्रता और समानता एक 
दूसरे के पूरक हैं, एक के विन। दूसरा सभव नहीं। 
समानना फे भेद -छाधारणतया पांच प्रझ्रा को सम्रावतायें द्ोती हैं 
(१ ) नागरिक, (२ ) राजनीतिक, ( ३) सामाजिक , ( ४, स्वाभाविक, और 
(५) आर्थिक समानता । 

, नागरिक समानता--मागरिद् सम्रानता का अ« यह है छि सभी नागरिकों 
को एक समान नागरिक अधिकार और सतन्त्रता प्राप्त दो । नामरिक समानता के 
अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति और सरकार के इस्तक्षेप से रक्षा होती है। 

०० जे 


५० नागरिक- शा 


भारत में जर्तरू छुआ-छूत का भेद तथा अन्य नागरिक अमुविधार्ये दूर नहीं दोतो 
इमें नागरिक एच्चता प्राप्त नदीं हो सझती । इसीलिए मद्दात्मा गंधों ने कद्ा था-- 
'आएपृझ्नता दमारे लिए अभिशाप दे ।” 

' राजनीतिक समानता -राजनीतिक समानता के अन्तगत सभो नागरिकों 
को शासन प्रबन्ध में समान अधिकार प्राप्त हैं और वे सभी सार्वजनिऊ पर्शे के समान 
रुपसे अधिकारों हैं। पूर्णह्पेण राजदोतिइ समारता के लिए बालिगमताधिआर 
भावश्यक है) परडित जवाइरठाल नेहरू ने बताया है कि आधिक छतंप्रता के 
पिना राजनोतिंक स्दतयता का कोई अर्थ नहों । 

सामाज्षिक समानता--सामाजिझई समानता छा अपे यद है. ह जाति रहे 
पद या वर्ग के आधार पर झिस्तीडो विशेष मुविधायें न प्रदान को जायें। प्रामाजिऊ 
था राजटीतिक समानता रो जाति या रह के आधार पर स्वीछार बरने से संसार में 
हवायी ध्ाांति डी स्थाउना नहीं हो सझुतो । साम्राजिक समाञ्ता को प्राम्ति हहुत हो 
कठिन दे और शायद सोवियत रूस के अतिरिक्त संसार के और ढिझो भी देश को 
यह प्राप्त नहीं । समाज का उ्य घगे, शम्द्धियाली, भष्यवर्ग और श्रमिर यर्ग के 
झ्पमें विभाजन, साम/जिऋ एच्ता में एक बहुत बढ़ो बाधा दै। झामाजिझ एकता 
पद्म फानूत बनाकर स्थारिति नहीं छो जा सबतो। यह जनता दो राय, परम्परा 
और रचारन के द्वारा द्वी सभव दे । 
स्वामाधिकफ समानता-षह्दा जाता दे छि जन्म ठेते समय सभी समान दे। 

यद्द समानता स्वामाविझ समानता दे । परन्तु प्वाभायडइ रामानता एक अररिपद्ध 
भावना दे । यदि बादर से एड ब्या दूसरे बच्चे के समाव दे परस्तु जब बरचे 
बढ़ने छगठे हैं. तो उनमें विभिम्नतायें प्रदर्शित हेने छगतों हैँ । उम्राज दूगाशा 
लाभावरू भरुमानता फो सर्वजनिर दित के लिए सदन करना चादिए। 

' आर्थिक समानता-आपिर उमलता स्थ रहेश्य सभो म्यतियों द्रोधन 

शोर शायके संध्य में एक उम्रान बनाना ।हे। समाजबाद का यद्दी भाईश दे। 


स्वतन्त्रता ओर अधिकार १ 


समाज्वाद आपिक समावता को दी भित्ति पर खड़ा है। क्योंकि आयिछ समावता 
के विंगा अन्य समानता संभव दो द्वो नहीं सकती। इसीलिए सम्राजवाद को सर्वश्रेट 
स्वाधीनता का आधार मादा जाता दै। देराल्ड छास्‍्हो ने आर्थिक समानता 
के सम्बन्ध में कड्ा दे 5 इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ल्ामाविक योग्यता और 
शक्ति को विछसित करने की समान सुविधा प्राप्त देती दे । पंडित जवादर छाछ 
नेदह ने कद्दा दै कि प्रजातन्त्र का उद्देश्य साम्पत्तिउ असउमानता को दूर करना द्वोना 
चादिएं इतका टहेश्य अमीर गरीब बनाता नहों बल्कि गरीबचछो कमरोर बनाना है 


सोगियत “रुसने व्यक्तिगत सम्पत्ति को नथ्कर पूर्णहपेण. झाविक समावता 


"की स्थापना की है। सम्पत्ति छा एक बर्गविशेपक्रे द्वाथमें जाना राष्ट्र के लिए 
घातफ है। इसलिए समाजवाद कद्दता दे क्रिया तो राष्ट्र सम्पत्ति को 
अपने अधीन रखे या राष्ट्र का नियंत्रण करेगी । यद् बात अवतक स्पष्ट नहीं कि 
वर्तमान राष्ट्रसमूद सोवियत ढसझे उदादरण मानने को प्र/तुत दें परन्तु सभी वर्तमान 
राष्ट्र वर्तमान भसमानता को दूर करने छी चेशा कर रहे दँ। ख्तंत्रतां भौर 
अपमानता वतंमान नागरिकताके आदर्श और वाध्तविकताके रूपमें निहित हैँ  अए्तु 
की कुताप्र बुद्धि ने बहुत दिन पदछे इसढा अनुभव डिया था ऊ्ि समानता कीं स्थापना 
“फाना ऋगण्ति की उबसे दादिश्वाली जढ़ है । 
प्रश्न 


( १) ख्तंत्रता भर समानता के वीच क्‍या सम्बन्ध दे १ 


(२) समानता के हितने भेद हैं ? 


अध्याय ७ 


नागरिकता 

नागरिर शास्त्र को परिभाषा नागरिक के रूप में मनुष्यका क्रष्ययन बतायी , 
गयी है । इसलिए नागरिकता नागरिक शास्त्र के अध्ययन का महत्वपूर्ण भाग है । 

परिभाषा--नतागरिक राष्ट्रीय समाज का एक सदस्य है। ं 

राष्ट्र के सदस्य रूप में नागरिक -नागरिक राष्ट्र का एक सदस्य द्दै 
और इसलिए वह राष्ट्र द्वाग प्राप्त सार्वजनिक हित का भागी है। राष्ट्र की रक्षा का 
दायित्व भो उसपर है जिसके लिए उसके कुछ कर्तव्य हैं । 

नागरिकता के भेद--यद्यपि सभी नागरिक, नागरिक-अधिकारों का उपयोग 
करते हैँ परन्तु इसमें सभी राजनीतिक अधिकार सम्मिलित नहों हैं। दूसरी ओर 
वर्तमान समय में ऐसे भी उदाहरण हैं जब कि गेर नागरिक मत दान की राजनोतिक 
खुविधाओं का उपयोग करते हैं जेसा कि कुछ अमीरी के राज्यों में दे । इस प्रकार 
नार्गरक दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहला--जो राजनीतिक तथा 


नागग्कि दोनों दी अधिकारों का उपयोग करते हैं, और दूसरा--जो एक मात्र 
नागरिक अधिकारों का द्वी उपयोग करने के अधिकारी हैँ । 


कुछ देश्षों में यह अन्तर उत्त सीमा तक पहुच गया है छवि इन दो प्रधार के 
नागरिकों के लिए दो अलग-अलग दाब्दों का प्रयोग द्वोता है। उदाहरण के लिए 
प्रांसमें एक मात्र जिन छोगों को पूण राजनीतिक अधिकार प्राप्त है दागरिक कद्ठा जाता 
है। दूसरी ओर अन्य सभो व्यक्तियों को राष्ट्र के अन्तगंत रखते हैं। उनको 
जातीय कहते एूँ। जद्दां पर समाज के सभी व्यक्ति समान राजनीतिक अधिकारों 
के अधिकारों नहीं हैं वद्धां पर नागरिक शब्द का प्रयोग पुणे अधिकारियों के 
हिए ही किया जाता है । 


नायरिकता भ्र्ड 
प्राकृतिक और अप्राकृतिक नागरिकृ-वैयानिछ रूपमें प्राकृतिक और 
अप्राहृतिर दो प्रद्धार के नागरिक होते हैं । जन्मजात नागरिक हो प्राकृतिक नागरिष्न है 
और विदेशी जो नागरिद्ध बन गये हैं अप्राहृतिक तागरिद्र हैं। राष्ट्रों में प्राकृतिक 
नागरिकों को प्राकृतिक वामरिकरों से अधिक अधिकार प्राप्त है उदादरणा स्वामाविक 
आागरिकों द्वारा जिन सभो राजनीतिछ अधिरारों का प्रयोग होता हे वे अप्राकृतिक 
नागरिक को प्राप्त नहीं दो सकते । बुछ राष्ट्रों में अप्राकृति: भागरिद्ध प्राकृतिक 
जामरिकों की तरह सभी सार्वजनिक पर्दोके अधिरारी हैं । 
स्ोधारणतया नागरिक झब्द करा ग्रयोग सती के छिए द्वोता ह जो विदेशों नहीं 
हैं । इसलिए नागरिछ डी स्थिति की व्याख्या करते सभ्य विदेशों से इसका भन्तर 
सममना भावश्यक हू । 
विदेशी-विदेशी एक लोग हैं वे राष्ट्‌ के अन्तर्गत रहते हैं. और किसी दूसरे 
राष्ट्र के प्रति वफादार द्ोते हैँ । वास्तविक अर्थ में विदेशों उस राष्ट्र का संद्य नदी 
इसलिए नागरिक अधिकारों को प्रक्ष करके भो वद सर्वोच नागरिक अधिकारों से 
बृंबित रहता दे। जिम्त राष्ट्रमे वढ़ रहता दे वहां करे विधावसे वह बंधा हुआ है । इधलिए 
यद्द सभी प्रद्मार के टंक्‍्स भौर करकि देने क॑ लिए वाध्य दे । विदेशों दूताबास के 
अदस्य जेसे कुछ विशेष मुविधाप्राप्त छोग इपसे बरी देँ । सभी विदेशों जिस देशर्मे 
रहते हैँ ठसके दोबानों और फौजदारी अदालतों के निर्णय को मानने को वाध्य हैँ । 
चिदेक्षियों की बहुत धो अुविधायें वतेमान समय में धीरे धीरे दूर द्वांती 
ज्ञारदी दें । 
इंगलेण्ड में १८७० के पूर्व विदेशियों को बहुत कम साम्पत्तिक अधिडार प्राप्त 
ये परन्तु उक वर्ष के ब्रिटिश नेचुरिलीजेशन एक्ट के अनुधर स्थायी और व्यक्तिगत 
इस्पत्ति विदेशियों दरग भी उस्तो प्रदार अजित ओर खरे ढो जा सकती दै जैसे 


माहतिक नागरिछ द्वारा । परन्तु अपवाद के रुय में कोई भी विदेशों ढिसो मिटिश 
खद्टाज का मादक नहीं दो सब्ता। प्रायः प्रत्येछ राष्ट्र में इस समय नागरिक 


हर नागरिक शाक्ल 


अधिकारों के लिए विदेशियों तथा नागरिकों को समानाधिकार प्रदान करने, को 
प्रशत्ति देखी जाती है। परन्तु राजनीतिक अधिडारों के सम्बन्ध में- भी भी 
विभिक्कता है । * ह 
गरिक और विदेशोी--'१) नागरिक और विदेशी के बीचका अम्तर 
संक्षिप्ततः निम्न प्रकार है । एक नागरिक एक राजनोतिक संगठन का वास्तविक 
दष्य है परन्तु एक विदेशी निवासी मात्र है। 


(२ नागरिक राष्ट्र के श्रति वफादार है परन्तु विदेशी उस राष्ट, के दीवानी और 
फौजदारी विधान के अन्तर्गत द्वोते हुए भी जा पर वह रहता है और कर देता दै 
दूसरे राष्ट्र के प्रति वफादार है । 


(३ जहां तक नागरिक अधिकारों का सम्बन्ध है अधिकांश आधुनिक 
राष्ट्रों में नागरिक और विदेशी एक समान हैं परन्तु कभी कभी एक विदेशी कुछ 
साम्पत्तिक अधिकारों से वंचित रहता है + 

(४) नागरिक सभी राजनीतिक अधिकारों का उपभोग फरता है, परन्तु विदेशी 
को बुछ ही अधिकार प्राप्त ते हैं । 

नागरिकता केसे प्राप्त की जा सकती दै-- नागरिकता जन्म से या कृत्रिम 
अप्राकृतिक रुपमें प्राप्त की जा सकती है | 

जन्म -विभिन्न देशोंमे जन्म से* नागरिकता की प्राप्ति के अछग अलग नियम 
हैं। मुख्यतः दो पिद्धांत हैं। पहला यह है कि बच्चा अपने माता प्रिता की नाग 
रिकता को प्राप्त करता है. और दूसरा यह है कि जिस राष्ट्‌ की सीमाके अम्तर्गत 
वे पैदा द्वोते हैं उसके प्रति उन्हें वफादार होना चादिए। कुछ राष्ट्रों में प्रथम 
और बुछ में दसरा सिद्धांत स्वीकार किया जाता है । 

प्रेट ब्रेन और सयुक्त राष्ट्र अमेरिका जेसे कुछ देशों में एक मिश्रित सा 
सिद्धाग्त ग्राना जाता है । ब्रिटिश सोमा के अन्तरंत विदेशी माता पिता के मी 
पुत्र पैदा होने हैं वे ब्रिटिश नागरिक हैं। दूसरी ओर प्रिटिश माता तिता कीं 


नागरिकता, भ्ह 


जो सन्ताओें प्रिडिय्य सीमा से बादर वेद दोदी हैँ वे भी जन्मतः वरिडिय नागरिक: 
माने जाते हैं । वैसी द्ो इमारी भारतीय कानूव मी होनी चाहिये । 

एक ब्रिटिश जद्गाज मिटिश्व द्वी4 समूह छा एक भाग माना जाता है इसलिए 
पृथ्वी के छिसी भी भाग में प्रिटिश जद्घाज पर पेंदा हुआ बच्चा प्राकृतिक प्रिडिश 
अजा समझता जाता है । प्रत्येक राष्ट्र में एक समान सिद्धान्त के अमाव में द्विगुणित 
नागरिक को उदादरण पर्यातपाये जाते हैँ । 

अप्राकहृदिक नागरिक--विदेशियों को विधियत राजनीतिक संगठन का सदस्य 
स््रीझार करने और उसे अप्राहृतिक नागरिकके अधिकार प्रदान कर्ना अप्राकृतिऋ झूपमें 
नागरिक बनना कहते दूँ । एक व्यक्ति दुछ झत्तों की पृत्ति करने पर प्राकृतिक तारिक 
बनता दे ये झतत्तें विभिन्‍न राष्ट्रों में विभिन्‍्त्र दैँ। करीब-करीब सभी देशों में 
प्राकृतिक नागरिक द्वोने के लिए वह्धां पर निवास करना आवश्यक है। यद अवधि 
विभिन्न राष्ट्र में भिन्न-भिन्न है । 

ब्रिटिश विधान के अन्तर्गत उस व्यक्ति का ब्रिटिश सीमा में ५ वर्ष तक निवास 


करना या ब्रिटिश सरकार की नौकरी करना आवश्यक है। सच्चरित्रता और अन्नरेजी 
भापा का ज्ञान भी आवश्यक है । मै 


कुछ थोड़ी सी सुविवाओं के अतिरिक्त एक नागरिक और एक अप्र।हतिक नागरिक 
की मविधाओं और अधिकारों में बहुत कम अन्दर दे । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 
अध्यक्ष भर उपाध्यक्ष दवा पद जन्मना नागरिक को दी प्राप्त दो सझ्ता है । 


अप्राकृतिक नागरिक के अन्य तरीके -निम्नलिखित रूप में भी अग्राक्र- 
तिक नागरिक बन सकते हैँ । हि 


(१) विवाइ--वित्राई के बाद ज्ली को नागरिकता पुर्प दो नागरिकता दो जातो 


है। जैसे कोई प/डित्तानी मद्विला किसो भारतोय पुरुप के साथ शादी करे तो बह 
भारतीय नामरिक दो, जायगी । 


(३) वैधानिक स्वीकृति--एक नागरिक पिता और विदेशी मःता छा 


न्‍्दई नागरिक शास्त्र 


“अवैध बचा बाद में दोनों के बोच शादों होने पर अपने पिता को नागरिकता 
को भ्राप्त करता है । 
(३) स्थाबर सम्पति--मेंक्तको जसे कुछ राष्ट्रों में भूमि कय करके भी नागरिकता 
प्राप्त की जा सकती है । 
( ४ ) दौकरी--कुछ राष्ट्रों में विदेशी राज्य की दौकरी करके भी भग्राकृतिझ 
नागरिक बन सस्ते हैं । 
(५ , दीर्पकालोन निवास- प्राजिल जेसे कुछ राष्ट्रों में दोर्धकालीन तिवास करके 
भो एक व्यक्ति अप्राकृतिक नागरिक बन सकता है । 


नागशिकिता का नाश-(१) विवाद ६ २ ) विदेशों नौकरों ( ३ ) त्याग 

(४) दोष॑काछीन अजुपस्थिति ओर (५) बहुत बढ़े अपराधों के अपराधी 
होने तथा दूसरे राज्य में अप्ाकृतिक नागरिक बनने से नष्ट दोती है । 

(१) बहुत से राष्ट्रों में शादों करने के दाद स्री अपनी नागरिकता ढ़ो त्यागकर 
अपने पुरुष के देशकों नागरिकता प्राप्त करती है। 

(२) बुछ देशॉके विधानानुसतार जो नागरिक विदेशी सरकार की नौकरी स्वीकार 
फरता दे वह अपना नागरिक अधिकार खो देता है । 

(३) स्थछ या नव सेना से भागने वाछे नागरिक कुछ राष्ट्रीमिं अपने अधिझार 
खो देते हैं । 

(४ ) अधिेईश राष्ट्रों में दीर्घचालीन अनुप्थिति नागरिकता के खोनेका कारण दै । 

(७ ) एणास्पद अपराधों के अपराधी नागएिछिता से द्वाथ थोते हैं । 

(६ ) अधिकांश रूपमें नागरिकता तब नह द्ोती है जब कि नागरिक अपने दशकों 
छोड़कर दूसरे देश्नमें भप्राहृतिक वायरिक बन जाता है । पू्षे #्मय में इसके 
हिए उसको सरकारढो स्वोकृति आवश्यक थी परन्तु अब. अप्राकतिक नागरिक 
को ई छवाकार छर लिए जाते दें । 


नागरिकता ] 


प्रश्नावली 
*( १ ) नायरिक छो रूपरेखा क्‍या है? नागरिक और विदेशी का अन्तर 
बताओ । (कल० १९३० ) 
( ३) एक प्राकृतिक और अप्राकृतिकनागरिऋछा अन्तर बताओ ।( कछ० १६३१-३३) 
:( ३ ) नागरिकता प्राप्त करने के कौन से विभिन्न तरीके हैं | (छल १९३१) 


“( ४ ) नागरिकता से तुम क्या समकठे द्वो । नागरिकता प्राप्ति के छौन ऐे विभिन्न 
मार्ग दें / (नागपुर १९३७-३९ ) 
-( ५) नागरिक से क्या सम्रकते दो 


«( ६ ) सावधानी छे बयान करो, क्‍या तुप्र एक नागरिक हो २-- 


अध्याय ८ 
नागरिक अधिकार और कतेव्य 

अधिकार बढ शक्ति है जो समाज द्वारा स्वीहुत दो चुडो है। अधिकार राष्ट्र 
द्वा। स्वीकृत दाव्रा है, परन्तु यह अधिझार का अपूर्ण सिद्धान्त है। अभी कुछ दी 
वर्षों पूव॑ दासता वैधानिक थी, दासों के मालिक उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें केद 
रखते थे । विधान उन मालिकों के दावे का समर्थन करता था और राष्ट्र ने इसे 
स्वीझ्ार किया था, परन्तु यद्ट दावा अधिछार के रूपमें स्वीकृत नहीं दोना चाहिए था । 

अमरीका के गृह-युद्ध ने मानव भावनाओं में क्रान्ति उन की और दासता गेर 
कानूती घोषित की गयी । हु 

अधिकार क्‍या दे १--अधिदार वे शर्त्तें और गाएप्टी हैं. जिन्हें राष्ट्र के 
प्रत्येक नागरिक के लिए स्वीकार करना चाहिए | जिधदे वढ समाज में अपना सर्वोत्तम 
विक्रास्सत कर सक्के । नागरिक को अपने द्वी लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए अच्छे 
जीवन की खोज करनी पढ़ती है । अगर उसको अपने आदशे के अनुसार जीना 
है तो उमे जरतों' ही भी पूत्ति करनी पड़ेगी + 

वैधानिक और नेतिक अधिकार--अविकार, अगर वह नेतिक विधानपर 
आधातित दे तो नेतिड है। यद्द जातिक्े नेतिझ सम्मति के समर्थन पर आधारित 
है। अधिकार गप्ट द्वारा सम्ित द्वोता है जब कि वह उसे छागू करता है. 
या उसको रक्षा करता है तो उछ्ते वैधानिक अधिकार कहते हैं । 

वैधानिक अधिकार मनुष्य के अन्तर्गत की वह छ्मता है जो राष्ट्र की सम्पत्ति 
और सद्दायता से दूसरे को क्रिया नियंत्रण रखता दहै। 

वैधानिक अधिकार--नागरिफक और राजनीतिक -जो अधिु्मर 


नागरिक अधिकार और फत्ेब्य , ए६ 


जीवन और समत्ति की रक्षा और उपभोग से सम्बन्धित हैं वे 
सभ्यता की निशानों देँ और उन्हें इम नागर्छि अधिछार कहते हैँ। 
दूधरी ओर राजनीतिक अधिकार वे हैँ. जिनके द्वारा नागरिक को अपने राष्ट्र 


की सखकार में भाग छेने का अधिकार दै जैसे--मंतदन और सार्वजनिर पर्दों को 
प्राप्त करने के अधिकार । 
नागरिक और राजनोतिक अधिछार छरीब-करीव एक ही समरे जाते हैं। 


उदाइरणके लिए विचारों और भाषणडी लतंत्रतार्में नागरिक और राजनीतिक दोनों ही 
अ्षिकारो हैं। अधिकारी होनेछा अयथ $जेदार होगा नहीं है क्योंकि वह कत्तेम्य 
रद्दित दे ! 

फ्त्तेव्य-कर्त व्य एक एदसान है । किधी भी बात के प्रति एक व्यक्ति ढा' 
ऋर्त्तव्य तभी दे जब छि व कुछ करने या न करने के लिए दाघ्य दो । 

वेधानिक और नेतिक कत्तेव्य--अविकछ्वर की तरह कर्तव्य भी नेतिझ 


भर वैधानिक द्वोता है। नेतिक भावनाओं द्वारा पस्चालित कर्तव्य नेतिक- 
कर्त्तव्य दे । 


राष्ट्र द्वारा हित ऋतत व्य वैधानिक कर्त्तव्य है। समान को नेतिक पम्मति 
गरीबों और रोगियों के ध्रति कुछ अपने कत्तंव्य पूरे करने के लिए बाध्य करतीः 
है। समाज ढी सदभावता द्वी हमें इस ओर प्रेरेव ऋरती है । यह नेतिक कर्तव्य 


है । परन्तु वैधानिक कत्त व्य नित्वान्त विपरीत है उसझी पूर्ति वेधानिक्क अनिवार्यता 
के रूप में करनी पढ़तो है। राष्ट्र उसके लिए वाध्य कर सच्च्ता है । 


नागरिकता के अधिकार ओर कत्तेव्य-वर्टमान राज्य में राज्य छा 
गठन छरना जनता का अधिदार है और वफादारी और राजमक्ति के साथ राष्ट्र 


की सेवा करना जनता का कर्त्तव्य है। वर्तमान राष्ट्र अधिकांश प्रशतात्रिक हैं कुछ 
थ्रोढ़े से देशों में तानाधाद्दी भी दे + 


* . भ्धिकार और कर्तव्य का सम्वन्ध--अधिदार में कर्तव्य निद्दित है 


है० « नागरिक शास्र 


अधिकार और कर्तव्य ए5 दूसरे के साथ सम्बद्ध हैं। अधिकार में एहसाव छिपा 
है। समानिझ भलाई के काये करने का उन्हें अधिकार है? “समाज के अदित 
करने का अधिकार मुके नहों है इसलिए मुर्के अपने इच्छातुसार काये करने का 
अधिकार नहोँ हैं । 

राष्ट्र द्वारा जब मुझे कुछ अधिरर प्राप्त द्ोते हैं. तो मुझ्ते राष्ट्र के प्रति अपने 
कर्तव्या क्वा भो ध्यान रखना चाहिए। ठ5दादरण के लिए दूसरों के अ|कमण से 
मेरी रक्षा करने का अर्थ यह भो है दि में स्वय॑ दूसरों पर आक्रमण न फरूँ। 
राष्ट्र जब मुमे शिक्षा देता है तो मेरा यद्द कर्त्तव्य है दि मैं उस शिक्ष्य का भ्रयोग 
समाज की भलाई के लिए कहूँ । जिम्र प्रझार काम न करने वाला खने,का अधिकारी 
नहीं उसी प्रकार जो अपना करत्तंव्य पूरा न फरे उसे कोई अधिकार नहीं 
धरना चाहिए इमारे छल्ती अधिकाएँ के छाथ कर्त्त ध्य की 'छत्ते ऊपी हुई है और 
उनका उद्देश्य सा्वगरिक द्वित है. : राष्ट्र के प्रति मेरे कर्तव्यों का अथे राष्ट्रके आादएं 
के प्रति मेरी अबण्ड अनुगमिता दोनो चादिए। 

(१) मेरे अधिकार में तुर्दारा कर्तव्य भी अन्तनिद्दित है । खभता पूरक 
भ्रमण करने छा मेरा अधिशार इस बात की भोर संकेत करता दे कि तुम उसमें 
बाधा न पहुँचाओ . मेरे अधिआर के प्रति मेरा कत्तम्य भी तुम्दारे उस्ी प्रकार 
के जधिझऋार की और निर्देश कए्ता है, खत्तंत्रतायूवंक अपण करने का मेरा 
अधिकार किसो के द्वास अवरुद्ध नदीं होव। चाहिए इसमें मेरा भी पद देखना 

कर्तव्य है कि और सभी लोग को स्वाधीरताएवंड अमण के अधिझार भो भव्य 
नद्दों। 

(३) रुष्ट मेरे तथा अन्य लोगों के अधिदरों को सुरक्षित रखता है 
इसलिए दमें पे प्रत्येद्द भादमी का यद्द कत्तव्य है छि उध राष्ट्र दी चहामता 
रे जिसके ऊपर हमारी रक्षा का भार दे। जेसा दि क.ज़.ग. भादि सभी म्यक्ति 


राष्ट्र से भधिरार छा दावा छरते हैं उठ्यो प्रकार उनमें छे पत्येक म्पदिका राष्ट्र के 
जंत फर्राव्य भी दे । 


नागरिक अधिकार और करेव्य ई१ 


(४) जो अधिछार दे के रूपये द्वोते हैँ और जो कानूत द्वारा लागू किए 
जाने चाहिए वे अपनी शक्ति मानवता के नेतिछ उद्देश्य से प्राप्त करते हैं । के व्यक्ति 
के जोवन के सर्वोत्तम प्रयोग के साथन हैं । इसी आधार पर उनके लिए दावा 
किया जा सकता है, वे स्वीकार किए जाते हैँ और उत्कां प्रयोग द्वोता है। 
इस श्रकार व्यक्ति को अपने जौवेन के सर्वोत्तम विकास के लिए उनके प्रयोग का 
अधिडद्नार है । व्यक्तिको भाषण खतंत्रता का दावा इसहिए करना है कि वह सउ्जोवन 
के लिए आवश्यक है । व्यक्ति को उसझा प्रयोग सजीवन के लिए करना चाहिएं। 
नागरिक के अधिकार और कर्तव्य की हस निम्न व्याख्या करेंगे ६ 

वर्त्तमान भ्रजातांत्रिक राष्ट्र में नागरिक फे अधिकार--व्यक्ति को 
अधिकार इसलिए दिये जाते हैं कि उनके त्रिना वह अपना सर्वोत्तम विकास नहों कर 
सक्रता और इसलिये भी कि समाज ढो भलाई स्वत्च, प्रसन्‍न और सस्तुष्ट नागरिकों 
पर निर्भर करती है। 

नागरिक ओर राजनीतिक स्वतंत्रता के विकास से वागरिकता के अधिकारों की 
सूची बढ़ती जाती है परन्तु ये अधिकार और इनके प्रयोग ढी सुविधायें सभी देशों 
में एक समान नहीं हैं । 

एक अविकधित राष्ट्र में अपेक्षाइत कम अधिकार स्वीकृत हुए हैँ और एक 

विकपित राष्ट्र में अधिक अधिदारों को स्वीकृति और गारंटी दी दे । 

मौलिक अधिकार-अधिकार घोषणा पत्र --अधिऋश वर्तमान विधातों में 
मौलिक अधिकार घोषणा पत्र रहता है । यद स्व॒दंत्रठा की रक्षा का एक छब है। 

नागरिकों के मौलिक अधिकारों का एक पवित्र घोषणा पत्र दें । ये अधिकार मौलिक 
इसलिये कह्दे जाते हैं हि ये छ्तत्नता, नागरिरं की सर्वाधिक द्वित को श्रोप्ति के लिए 
शक्रावश्यक दें । इसलिए ये अधिऋ पवित माने जाते हैं । 

इनमें छे छुछ अधिकार नागरिक हैं। कुछ राजनीतिक और आपिक हैं ।' ये 
राष्ट के विधान में इधलिए परिणत होते हैं कि इन्हें विशेष शक्ति और बल प्राप्त 


द्द्र नागरिक शाक्ष 


हो और नागरिशों को इसके द्वारा स्व॒तंत्रता को सुस्ता मिले। वैधानिद्र रुपमें काम 
नकारिणी या धरा सभा इन अधिदारों का अपदरण नहों कर सकती । इसलिए ये सुरः 
ढ्षित हैं । ये अधिन्वर विभिन्‍न देशों में भिन्न भिन्न हैं परन्तु इनमें से जो अधिक 
मदखपूर्ण हैं वे सभी देशों में एक से हैं जेसे व्यक्तिगत स्वाधोदता, आत्म प्रकाशवी- 
सततंत्रता, संदार पत्र को स्वाधीनता, संगटव और गतिविधि छ स्वतंग्ता भौर 
विधान की दृष्टि में समानता । 


इन मौलिक अधिडारों के अतिरिक्त नागरिकों को कुछ और भो अधिकार 
प्राप्त होते हैं परन्तु इनमें से कोई भी अपने में पूणे नह्ों कद्ा जा सझता। झिसो 
की भी सावेजनिक भलाई के विरुद्ध काम्र करने को भाज्ञा नहीं दी जा सकती। 

सभी अधिझार दुसरों के अधिरारों भौर सामाजिक भलाई के आधार पर सीमित हैं । 
एक भ्रजातांत्रिक्र राष्ट्रक्े नागरिझ और राजदीतिक अधिडार विम्नलिखित है । 

नागरिक अधिकार-( १) जोवत के प्रति भ्रभिक्रार में 
व्यक्तित खाघीनता सन्निद्दित दे जो बहुत ही व्यापक्ष है। यह न 
फेवत जोवव की रक्षा बल्छि शारीरिझ अल्याचार यो डियो प्रझार के प्रतिवन्‍्धकरा जि 
करता दे। विदेशी साम्राज्य परे भी त्ाण पानेडा एक नागरिझ भधिडझारी है । इस 
प्रऊार आन्तरिक्त और वाह्म दोनों सुरफ्षा इसमें सन्निद्दित दे ॥ जीवन के प्रति अपिझार 
भात्म रक्षा के लिए शक्ति के प्रयोग थो भी बात बतलाता है । वैधानिक रूपसे एतदर्य 
धस्रझ्ो छेकर चलना भो जायज है । 

(२) सम्पत्ति के अधिकार--सम्पति के प्रति अधिरार से अत्येझ 
उ्यक्ति स्वतंत्रता पूरक अरनी समृद्धि के उपयोग के लिए निश्चिन्त रहता दे । डिसी 
भी म्यक्ति का निवासस््यान उसछा झिल्ला दे निध्षमे बिना वेधानिक भनुभति या बाहर 
के कोई प्रवेश नहों ऋए रखता । 


म्यक्तिगद पूणोवाद और साम्पत्तिऋ संगठन यही भधिड़ार प्रधान शक्ति है। स्ाम्पतिष़ 


नागरिक अधिकार जोर कठेव्य 


का, 


३ 
अधिकार क्िसो भी ताइ सावेजनिक भलाई के विदद्ध नहों जाना चादहिये। समाजवादी 
व्यक्तिगत सामत्तिद्र अधिछर का अन्त झना चाहते हैं। 


“हमने पहलके द्वी कद्वा है कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से सम्बन्धित 
हैं। छेक्निन दमें अपने कत्तंब्य छो पूरा करमे के लिए आवद्यक सम्पत्ति का अधिकार 
की प्राप्त द्ोना चाहिए। को घन स्वयं अपने परिश्रम से मैने अजित नहीं दरिया 
हैयाजो सामाजिछ भलाई के विदुद्ध है या जो समाज में मेरी गतिविधि के लिए 
भावश्यक नहों है उसपर मेरा अधिकार नहीं होना चाहिए। 


(३ ) धार्मिक विश्वास को स्व॒त॑त्रवा-इसमें नागरिक के विचार और 
पूजा भचत को छतंत्रता सम्मि्ति है। स्वतंत्र देशों में इस अधिकार में हस्तक्षेप 
सह्य नहों। इस खतंत्रता का सबसे मदत्वयूर्ण अंश मस्तिष्क को स्वल्शता 
है। जर्मनी में इस छवतंत्रता का अपदरण जो यहुदियों के विरुद बगावत के रुपमें 
हुआ था जमंन जनताक़े नाथरिद अधिरछार का अपहरण था । 

(४ ) गति विधि का अधिकार--नागरिक को खततंग्रताए्व॑क विचरण 
करने का भो अधिकार है जो शक्ति के त्तानाशादी प्रयोग के द्वारा सोम्रित नहीं किपा 
जा खकता । दे 

इंगहेण्ड में अगर अवैधानिक रूप में कोई आदमी मिरफ्तार क्रिया जाता है त्तो 
बह उसके लिए क्षतिपूत्तिका दावा कर सकता है। अगर कोई अभप्रेज़ बिता मामला 
चलाये कारागदद में बन्द दिया जाता दे तो हेवियस कारपस एव्ट के अन्तर्गत आवेदन- 
कर अपने को कोर्ट में द्ाजिर करने के लिए गिरपतार करने वाढे को वाध्य कर 
सच्तता है ताकि उस पर वैधानिक रूपमें मामत्य चछाकर यदद निरियिन्त छिय्रा जाय 
कि बढ़ क्षपराभी दै या नहीं । इस प्रकार वह अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। 
पर भारत में ऐसी घात नहीं । 


(६ ) नियम पत्रकोी स्माधीनता--नागरिड्रों को लेने देने डी छतंत्रता 
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दोनो चादिए जिस झत्तें दोनों द्वी दर्लों के लिए वष्य दोंगी। उद्योग व्यवक्षायों सो 
उन्नति और विद्यास के लिए यद्द स्वतंत्रता आवश्यक है। 

( ६) उ्योग व्ययसाय तथा जस्य कार्यों की स्व॒तंत्रता-नागरिरों फो 
अपनी :च्छाजुसार छिसी भी उद्योग व्यवत्ताय या का को द्वाय में ठेनेडा अधिछार है। 
परन्तु वे ऐसा कोई कारबार नहीं कर सकते जे| समाजके द्वितोंके विरुद्ध हो । इसलिए 
सुमाजझे मय उदोग और अफीम उोग पर रोक लगाने का अधिकार है। है 

( ७) भावामिब्यक्ति एवं संवाद पत्र स्वाधीनता-संसार को उल् के दमन 
करने क कारण बहुत महंगी छीमत चुकानी पढ़ो दै। भावाभिष्यक्ति को स्वतंत्रता 
बहुत दी कीमतो अधिकार एऐे। सभी खतत्र देशों में नागर्फ्रों को ईमानदारी से 
अपने वियार ब्यक्त करने को स्वर्तमता है बशर्त्तें उसके द्वारा दूसरों पर क्षमियोग ते 
झुगाया जाय | बह राज्द्रोहात्मक अनेत्िक या अपमान पूर्ण न हो $ 

किसी को विचारधारा को अवरुद करने का अर्थ यह होगा कि उसकी कल्पना 
कर विदार शक्ति व्ग्द हो जायगी। भतण और संवाद पत्नों ढी लतंप्रता 
सावेजविक सम्मति के खजन में सद्दायता करती है । यह अधिड्वारी वर्गों ढो तानाशाही 
फे विदंदध एक सरत अछ,दे जिसके द्वारा जनता अपनी शिक्षायर्तों को दूर छरा 
सकतो दे । प्रायः प्रत्येक सतंत्र लालोचना नागरिक और राजनीतिक भुधार के 
लिए ए% शक्तिशाली प्रेरणा रहो दे। दूमरो ओर भाषण की स्वतंत्रता की मतादीे 
गुप-चुप आन्दोलन का जन्म द्ोता है। जो सरदार आलोचना को सीकर नहीं 
कर राच्तो वह अपनी छब घयं खोदतों है। छोई भी व्यक्ति अपनी सच्ची सम्मति 

को प्रकईे किए बिना अपने नागरिक कर ब्यिद्यों पूरा नहीं छर सकता । 

इंगलैण्ड के बिपरीत भारतीय समाचार पत्रों को अंगरेजी झाउवद्ाल में बहुत 
कम सतंग्रता प्राप्त रहो दै। इस सम्बन्ध में फाफ़ो भाशोचनायें हुई हैँ पए्तु 
धागा दे हि इमारी राष्ट्रीय सरस्ार संवाद पत्मों डी छ्॒तंप्रता छा उब्िति 

भादर करेगो । 
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(८ ) सावेजनिक सभा और संगठन की स्वाधीनवा -ना्गरिकोशे 
शान्तिपूदंक सुछे मैदान में एकन्र होने और सार्वजनिक द्वित के छिए संगठन करनेका 
अधिद्वार है। यद नागरिझ अधिछाएों में सबसे अधि महत्वपूर्ण दै । धाद जनिकद्वितके 
समी कामोर्में सावंजनिक आाछोचना और ईमानदारो से अपने भाव व्यक करने की 
साधीनता द्वोनी चादिएं। शक्ति के प्रयोग को तभी दूर डिया जा सकता है जक 
कि सार्दजनिर विचार, विमर्श भौर आलोचना को उचित स्थान दिया जाय। 

भाषण की छतस्व्रताऊ़े साथ-साथ संगठन और सार्वजनिक उभा का अधिकार 
समसस्पित है। वर्तमान संसार में एक व्यक्ति अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 
भी अपने भाव व्यक्त कर सकता द्वे । 


(६) विघानक्की समानता-यद नागरिक एक बहुमूल्य क्रूर 
है । भगर विधान ऊँच और नीच, बनी और गरोत्र या अपने अधिकारियों और 
सप्रानता के बीच पश्चयत करता है तो वाएतविक न्याग्र नहीं दो उछता। ब्रैधानिक 
एकता की मत्रना अगरेजी * इलआय छा ? से निऊला है । 

(१०) शिक्षा ओर कामका अधिक्रार-सभी सम्य्र देशों में जनता की 
नंतिक, बौद्धिक और मौतिक मछाई को अधिकाधिक स्वीहृति मिश्ठी जाती है । यह 
विचारधारा जोर पऊड़तो जाती दे दि जनता को शिक्षा और टसड्ढे लिए काये की | 
व्यवस्था करना राज्यक्ा कर्तव्य दै। इसीलिए कितने द्वी देशों में प्रारश्निक श्चिक्षा 
निःशुल्क भौ। अनिवार्य है और वेकारों की जीविकाका फ्रन्‍न्‍ध करने के लिए राज्य 
बच्य है । 

शिक्षाक्ता अधिकार--नागरिकता की परिभाषा अपने व्यक्तिगत निर्णय को 
धनता की भछाई के लिए प्रदान करने को कद्दा गया है। इसलिए इसडा क्रय यह 
हुआ कि जनता को ऐसी शिक्षा की कावप्यघ्ता है जो उसको नागरिक बनाने में 
सदायता पहुँचाये । भागे चछइर शक्ति उन्हीं के दा्थों में आती दै जो एड मात्र 


अपने द्वी लिए सोचते और काम करते दूं । जिन दागरिड में इसका अभाव द्वोता 
५ 
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कक 


द 
हैँ वे दूर्षों के दास दोते हैं । प्रत्येक नागरिछऋछो इतनो शिक्षा प्राप्त होनी चादिए 
जो अपने सम्बन्ध में उचित निर्णय कर सझे | 
फामको स्वतन्त्रता--नागरिकझछो काम करमे और भपने श्रम के लिए 

चेतन पाने छा भी अपधिदार है । जिसके बिना नागरिझता सम्भव नह्ों | ड्राम करने 
के अधिकार के साय-साय बेझारी के विरुद्ध प्रबन्ध करने का अधिकार भो दै। 
उचित वेतनके अधिझार के साथ साथ उचित घटे कामझ भो अधिकार सम्बन्धित 
है। जिसझ्ले बिना लोगेछो मशीन की तरइ छगातार फास ही करना पड़ेंगा। 
अवकाश के विना नागरिक सोचने और समाज को भलाईके लिए काम झरने में 
असमर्थ दे । 

(११ विवाद तथा परिवार सम्बन्धी स्वतन्त्रता - नागरिकों को भपनी 
इच्छानुप्तार द्वाह कानेको सतन्त्रता दे । 

परिवार के अधिझार, जेंसे बच्चोके अभिभाइक द्ोने का वापका अधिकार सुर- 
शित है। परन्तु यह याई रखता चाहिए हि विवाद तथा अन्य पारिवारिक लधि- 
कार्रोद्चा प्रयोग सामाजिर द्वित का ध्यान रखते हुए करना चादिए। इसीलिए राज्य 
नागरिकके अधिडारोंकों सोमित करने का अधिडार सुरक्षित रखता हैँ जिससे सरावे- 
जनिऊ द्ितके विद्धद्ध उनडा प्रयोग दोने पर वद् उचित काररवाई कर सके | इस 
सम्बन्ध में हम शार्दा कानून का उदाहरण दे सकते हैं । < 

( १२) पोष्ठ, डाक, तार देलीफोन आदिकी स्ववन्त्रता- सभी घतस्प्र 
देशो में ब्यकिगत पत्र ब्यवद्धर का! सम्मान हिया जावादे। ययद्यो बजहुत दी 
आएंछ। एं परिए्यित और साउंजनिऋ छंस्ठ के समय पत्र तथा; अन्य ब्यक्णित 
पत्र ब्यपद्वारं। १२ अधिडारी दृसुरेेप कर सचते हैँ । 

( १३ ) प्रवास ओर राष्ट्रसे सुरक्षाको स्वतन्यता--अग्रादके अतिरिक 
नागरिड को अपनो रच्छालुसार राष्ट्र दो छोमासे बादर जाने करा अधिकार द्ोना 
ब दिए और जब कनी बह बददर भी दो तो उस समय भो उम्र अपने दो राष्ट्र से 
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सुरक्षा ध्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। ददादरण के लिए जापान में 
रदनेवाले एक भगरेज की देख रेख ठोछियो स्थित विटिश राजदूतके अधिकार में है । 
( १४ ) सांत्कृतिक एवं भापागत अधिकार--प्रत्येझ नागरिक को अपने 
दल के अनुसार सांस्कृतिक एवं भापा सम्बन्धी अधिकार है।इस अधिकार को प्रभी 
राष्ट्रों ने स्वीछार क्रिया दे। अल्पमत वालों के अधिकार की शक्षा के लिए यह 
चहुत ही महल-पूर्ण है। 
(१४ ) सामोजिक जीवन को सुविधाओं के अन्य अधिकार 


राजनीतिक अधिकार 

उपयुक्त अधिकार नागरिक और आर्थिक्र अविकाए हैँ और वद्द निम्वछिखित राज- 

नीतिझ अधिकारों से भिन्न हैँ । सावेजनिक पद्‌ प्राप्त करने का अधिकार, मतदान 
का अधिकार, आवेदन का अधिकार, नागरिक और राजनीतिछ अधिकारों के अन्तर में 
बहुत कम विभिन्‍नता देखी जाती है। वास्तव में बहुत से अधिकार दोनों ही 
में जाते हँ 

(१) धारा सभा और न्याय विभाग के अतिरिक्त और सभी 
सा्वेत्रन्िक पद को प्राप्त करने के समान अधिकार--श्रजातान्व्रिक राष्ट्र 
में एक बहुत द्वी बहुमूल्य अधिकार है। राष्ट्र के सर्वोच्य पद के छिए जितना 
अधिकार खबरे थनी व्यक्ति फो दे उतना द्वी सबसे गरीब को भी। नागरिक ही 
इस अधिकार के अधिकारी है विदेशी नहीं । 

(२) मतदान--मंतदान का अधिक्रार सबसे मदत्वपुणे राजनीतिक 
सअविकार है। मतदान द्वी के द्वारा एक प्रज्ञातान्त्रिक राष्ट्र में, नागरिक अपबती 
सरकार में भाम छेता दे । अ्रजातांत्रिछ सिद्धान्त के अनुसार राष्ट्र के सभी पुदय 
स्त्री छ्रो मतदान का अधिकार दोना चाहिए, परन्तु सभी देशों में सभी व्यक्तियों 
को मतदाव.छा क्षषिद्वार श्रदान नदों किया गया है। विदेशी तावालिग, पायल, 
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खूदी एवं अन्य अयोग्य व्यक्तियों को मतंदाव का अधिकार नहीं है। सम्पात्ति 
या शिक्षा गोग्यता की मो एक शझते है। पहले मद्दिलाओं को नतदान का अधिकार 
नद्टों था। पर्तु आज अविभ्रंश पाश्चात्य और कुछ अग्रगणों पूववी देशों में मद्दि- 
लाओं को मतदान का भ्रधिऋर है। 


जनता का विदार है कि समत्ति मतदान को शर्ते नहीं होनी चाहिए और 
जन देद्षों में लारम्मिर शिक्षा आनिवाये है द्दा इसका मदत नहीं । 

(३) आवेदनका अधिकार-- प्रत्येक नागरिझको उचित अधिक्ारियेंद्न 
पास व्यक्तिगत या सामूहिक रूपमें अपनों शिकायतों दूर करनेके छिए आवेदन 
करनेका अधिकार है । 

राष्ट्के विशेष करनेका अधिझार--दन कमी-झभी राष्ट्रके विरोध करनेके 
नागरिक अधिकार सम्बन्धी बाते करते हैं। परन्तु यह वेधानिह अधिकार 
नहीं है क्योंकि ऐशा होनेपर राष्ट्रशो अपने द्वी विरोधमें नागरिकोकी सद्दायता 
करनी पह़ठो, यह मू्ताभरी बात है । राष्ट्रक़े विरोधझ्धा अधिरार एक नेतिक 
अधिरार है और इसका प्रयोग असाधारण नेति$ महत्वकले संकटछलतें ही क्रिया 
जा सता है । 

कोई भी गा जो नेतिकताओो रक्ता करता है वढ वास्तवर्मे उचित है । अगर 
राष्ट्र कोई भाह्मा देता है और किप्ती व्यक्तिज़ों आत्मा उसे माननेकी लाई नहीं 
देती तो उस व्यक्तिजे राष्ट्शरी उस आज्ञाको अध्वीकार कानेडा नेतिक अधिरार है। 
क्रान्तिछ्य अधिकार इध्छी अधिकार पर जाघारित है | परन्तु प्रत्येक अवस्पामें ब्यक्ति 
को अपने व्यक्तिगत खार्थक्रे बइले धावजनिक हितड्डी बातें सोचनो चाहिए । ब्म॑ंति 
का नेतिक अधिकार अल्वीड्ार नहीं दिया जा सकता, परन्तु इसका प्रयोग उसी 
अइस्पार्मे उचिद कदः जा सकठा है. जवद्धि इसे परिणामकझो पूछे रूपले तौछ 
लिया गया दो कि वद बुरा नहीं भता दो होगा। 


नागरिक अधिकार और कठव्य  इ 


नागरिकके कर्तव्य और दायित्व 


अधिकररेंकरि साथ-प्ाथ नागरिकेके कत्तेब्य और दायिल भौ हैं । वर्तमान समय 
गागरिकक्े शधिद्ारके साथ-साथ कर्त्तब्यका भी उतना ही जोर देनेकी प्रथा है । नाग- 
रिध्र के यह अधिकार नेतिझ और वेधानिक दोनों हैँ और उनके लिए ल्ाग, सादे 
और अनुशासनको शावस्यक॒ता है । उसका अपने परिवार, पढ़ोसी और साथी नागरिकों 

ठथा पूरे समाजद्ने प्रति कर्तव्य है । 

राष्ट्रके प्रति उसके सबसे महत्वपुणे कच व्य निम्नलिखित हैः-- 

(१ ) वफादारी - प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्रके प्र वफादार रहना 
आाहिए। उसे सभी शत्रुओं से गप्टू छी रक्षा करती चाहिए और अपराथों तथा 
राष्ट्रोदके दवानेम राज्यकी सद्दायता करनी चाहिए। राष्ट्र, राष्ट्रडी रक्षेके लिए 
इधियार ग्रद्वण करनेको मांग कर सकता दै । वहू नागरिकक्रे लिए कुछ समय तक 
छनिवाये सैदिक शिक्षाक्री घोषणा कर सक्षता है। याफ़ को रक्षा करमे तथा अपने 
वफादारीका परिचय देने के लिए नागरिकझों प्राथ भी न्‍्योछावर झरनेके छिए अठुत 
रहना चाद्विएु । 

(३ ) भ्राज्ञा-पाठन - प्रत्येक नागरिकको विधानके साननेके मरद्दात कत्तेव्यों 
को निभाना चाहिएं। सच्चे तामरिकढी पदहछान और छिस्ती भी चीज पे अधिक 
विधान को माननेमें दै। विधानका निर्माण सम्राज़ की भलईके लिये द्ोता दे । 
इसलिए नो इसे मानता दे वह इृदव से समाजकी भलाई चाइता है। विधानके 
सम्मान और राष्ट्रके गठन के श्रति आदर से द्वी अच्छे नागरिक बनते हैँ । ऐसे 
भी अवपर भा सकते हैँ जब कि सम्राज विरोधी विधानोंके विरुद्ध सार्वजनिक रायका 
संगठन करना पं; । बहुत थोड़े अवसरों पर विधानको अखीकार करना नेतिक रूप में 
उचित क॒द्दां जा सकता दे पर ऐसी अवस्थाओं में छाववानी से विचार कर लेना 
चादिएं कि क्‍या इस सम्स्पाझा समाधान अन्य प्रचार से इससे अच्छे रूपमें नहों हों 


उ० नायरिक शासख्र 


सकता। । विधान के सम्मान पर अगर एक बार चोट पहुंची तो वह हमारे प्रामानिक 
च्यवस्था फो कम्पायमान कर सझता है । 

(३ ) करो' की अदायगी--एक नागरिक को वाह्मक्मण तथा आन्तरिक् 
विद्रोह परे राज्य की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक देने शो प्रस्ठुत रहना 
चादिए। राज्य'के संचालन के लिए उसे उन करों को भी समुचित रूामें अदा 
करना चाहिए जो उसके ऊपर वेधानिक रुप में लगाये गये हैं । 

(४) मतदान फा समुचित प्रयोग --नागरिक को मतदान क। अधिरार 
है। उस मत का प्रयोग भलो-भांति सोच-सममकर करना चाहिए। एक प्रजा- 
तांभिक राज्यमें जयता को जो राजनीतिऋ शक्ति प्राप्त है उसका प्रयोग दह मतदान 
के द्वाए' करती है। वर्त्तमान प्रजातांत्रिक राष्ट्र में दलगत सरकार का रिवाज 
है। बहुमत दलराज्य का संचालन करता है। इसलिए नागरिकों फो उस दुछ 
को चुनना चाहिए जो उसके राष्ट्र का संचालन अच्छो तरह कर सके। 
उसे दलोंके कराये क्रम और उम्मेदवारों की योग्यताके सम्बन्धमें विचार 
घिमर्श करना चाहिए। जनता जबतक अयने मत्तको एक पवित्र 
धरोहर नहीं समझेमी अच्छी सरकारकी स्थापना नहों हो सकती । अपने 
मतक प्रयोग करते समय उन्हें समाजक्री भलाईका स्मरण रखना चाहिए । 
जो नागरिक अपने मत दानमें बेइमाव या उदासीन द्वोते हैं बह समाणके द्वितोंके 
विरूद जाते हैं । 

( ६) प्रारम्भिक शिक्षा और काम-- जिस प्रकार शिक्षा कौर काम 
अधभिकारकी बाते हैं उसी प्रकार वे कत्तेन्य मो हैं । अत्येक भछे नागरिकक्तो अपने 
बच्चोको कम-ते-क्स आरम्भिक रिक्षा देना अपना कर्चव्य समकना चाहिए । 


अधिकांश आधुनिक राज्य इधके लिए उत्ते वाध्य करता है । शिक्षित जनताका 
निहित साथ वाले शोषण नहीं कर सकते । 

नागरिकका कर्तव्य यह भी है कि वद्र कुछ रचनात्मछइ काये करें और 
दूसरेका भार बन कर न रहे । 
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(६ ) साधारण सेवामें-- अन्तमें नागरिकका कर्त्तव्य दे छि वइ समाज 
की सभी समय छेवाएं करे। उठे विद्धस्त सावजनिक परोछओोे स्वीकार ऋसनेके 
लिए. पस्‍्तुत रहना चाहिएऔर इसके लिए बुग नहीं मानना चाहिए । सेवाडी 
इस भावनाडों सार्वेजनिर उत्साह ऋहते हैं । नागरिक जीवन जेसे ल्वावत्त शासन 
के काये, सामाजिक सेवा कार्य आदिनें सक्रिय भाग लेना चाहिए । 

जततामें सावेजनिऋ उत्सोहामावक्रे कारण ही नगर तथा देद्ातोंके कर्म समूख्ता- 
पूर्वक सम्पन्न नदों किए जा समझते । सार्वजनिक पर्दोंकों स्वीकार करनेमें भले 
थादमियोंद्ी उद्ासीनता और अनिच्छाक्के कारण बुरे और स्वार्थी छोग उन पर्दोपर 
पहुँच जाते दूँ और उनका प्रवोग अपने संकुवित स्वाय पिद्धिके लिए करते हैं । 

प्रक्षावर्ली 

(२) अधिकारमें कत्तेन्य अन्तर्निद्ित दे व्याख्या करो। (नागपुर १९१९) 
वर्तमान राष्ट्रेमिं नागरिक के मदल्वएणे अधिद्ार क्या हैँ । ( कढ० १९२७ ) 

( २) नागरिकक्के अधिकार के साथ उसझ्े कर्तव्य, हैं भी ब्याख्याकरों और 
अपने देशके डिसी नागरिकका ठदाइरण दो ।( कलछ० १९४० ) 

(३)(%क , नोमरिस्ताओी व्याख्या करो । ( ख ) एए नागरिकिके अधिकार 
ओऔर कर्चब्य क्या हैं १ ( कछ १९२५ ) 

(४ ) एक नागर और प्रवासीके बोच अन्तर बताओ | नागरिकद्ने मौलिझ 
कर्त्तव्य क्या हैँ १ ( कछ० १९३९ ) 

( ५ ) भाषणों स्वतंत्रता और उम्राचार-पत्रक्ी घ्वतन्त्रतासे क्या सममते हो १ 
( ऋछ० १६३३ ) 

( ६ ) अधिकार और कर्चव्य साथ साथ चलते हैं व्याख्या करो । 'कछ०१९३८) 
आविरार कर्तव्यका प्रतिसूप हे ज्याल्या फरो + यू प्री बोर्ड १९२९ ) 


(७ ) अविद्यारक्नी परिभाषा क्या ह । एक नामरिकके नागरिक अधिकार 
क्या हैँ $ ( कछ७ १६३१ ) 
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१ ८) अगर तुम्हारे नगरद्धा म्युनिष्िपठ वोडका चुनाव अनुचित दै या 
निःध्वार्थ वाले उम्रमें इस्तक्षेप करते हैं, तो इसके प्रति तुम्द्ारा कर्त्तव्य कया है १ 


(छल० १९३८) 6 
(६) (भ) सार्वजनिक समा, (व) भाषणकी खतन्त्रताके श्रति एक 


नागरिकके क्‍या अधिदर हैं ! ( कछ० १९३८ ) 

(३०) एड वर्तमान राष्ट्रेमिं नःगरिक अधिकार और उसकी सुविधायें वया हैं ! 
क्‍या नागरिकके छुछ दायिल भी हैँ? ( कछ० १९३४ ) 

(१३ ) वर्तमान राष्ट्रॉमें नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यकी विवेचना 
करो । ( कल० १९३५-४० ) 

(९२) रक्त के अधिऋए औए, कर्खव्यपए छोड़ा. निबन्ध, लिखें, ५ 
(ऋल० १९१७ ) 


अध्याय ९ 


हब 
आदश नागरिकता 

दमने एक नागरिक के अधिदार एवं करत्तंम्य की व्यात्या पढे दी कोदै। 
स्रष्ठर्पेण समझ छठेना चादिए ्वि यद नागरिकता प्रजात॑भ्री सरकार के अधीन दी प्राप्त 
हो सकती दे । घछ्वाथीन देशक्रे नागरिक के अन्दर अपने अ्पिक्वार एवं कर्तव्यों को 
सममने की योग्यता दोडी चाहिए । 

अदर्श नागरिकता के तल 

आइसके फयनानुसार बुद्धि आत्मनियत्रण, एवं कर्त्तत्य ज्ञान एक सागरिछ के 
लिए अनिवार्य है । 

(१) जिस देशके नागरिझ को ,ऋ्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपमें सरकार संचालन 
अद्याथ बँटाना द्ोता है उसे कुशाप्र चुदि होनादही चादिएं। म्यक्ति-परिशेष 
के मानसिक एवं चारित्रि भुण सरदारी कायों में द्वी श्रद्ट द्वोते दँ । उठे ध्राधारण 
शान एवं वात्तविक शान का द्वोना जह्री दे । 

(६२) आत्मनिषंत्र० एक 5कार की कआश्ानुवतिता है जिसके अभाव में 

_भच्छे नागरिक बनने में सन्देद है। एड नागरिक को अपनी इच्छाओं का धवन 
.. कर जाति दी इच्छाओं फ्रो रखना चाहिए। राष्ट्र के अस्तित्र रक्षा की यद्द पदछो 
शत्त है। आगर प्रत्येझ् व्यक्ति भपनी इच्छात॒म्रार द्वी साय करना शुरू फरे तो 
नागरिक समाज कु गठन नहीं दो सकेगा। व्यक्ति को राष्ट्र के नियर्मी का पाउन 
करना होगा क्योंकि इस प्रकार क्री आज्ञा पात्न सर्वहित के लिए जहरी है। पर 
भाज़ानुवीतता भय से आतंक्रित दोकर उँच्त नं है। लास्कों ने भरकर भाता- 
कारी होने को भी घातक बतलाया दे । 
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(३) अन्तमें एक अच्छे नायरिष्ठ को कर्तव्य ज्ञान होना जरुरी है। यहा 
एक व्यापक शब्द है जिसका तालये न फेवल नियम पालन बल्कि और भी अधिक 
है। एक नागरिक को यह छभी नहों भूलना होगा कि उसका महान दायिल है। 
उसे जातिके प्रति अपनी छेवायें अर्वित करनी हैं। 

उसे विदित द्वोता चाहिए हि जाति को भलाई करने के लिए वह जो कुछ भी 
कर सकता है उसछे ऋरना ही होगा। कानून एक नागरिक को निश्चित कत्तेब्य 
पालन के लिए बाध्य करता है जेठ्ले देशके रक्षा युद्ध करना, घायलों की सेवा 
करना, अपने बच्चोंकों पढ़ाना, एवं कर चुडाना भादि । अच्छा नागरिक इस कत्तेव्य 
का पालन यह सममकर नहीं करता कि कानूत उसे ऐसा करने को वाध्य कर रहा हैं 
बल्कि वह राष्ट्र को भलाई को दृष्टियत करके हो यह काये करता है। इसके 
अतिरिक्त बहुत से ऐसे कार्य हैं जेले मतदान आएदि जिनके लिए राष्ट्र व्यक्त पर 
दबाव नहीं दे ध्कता । इस काये को नागरिक अपनी बुद्धि द्वारा ही संचालित होकर 
सम्पन्न करता है | हे 


आदश नागरिकता के रोड़े 


आधुनिक प्रजतंत्र के जमने में आवश्यकता इस बात की है कि सरकार जनताः 
की और जनता द्वारा मनोनीत सरकार हो । इसलिए व्यक्ति के ग्रुण और 
सेवा को महान अवश्ण्क्ता है। अगर एक नागरिक नेवकूरू या यू दे अगर यह ख्वार्धी 
है भगएर वह दछूगत भावनाओं द्वारा संचाल्ति द्वो रद्दा है तो वह देश की प्रगति 
में रोढ़ा होगा । क्योंकि अच्छी नागरिकता के मार्ग के रोढ़े देश के प्रगति पथ 
के भी रोड़े हैं। भारतमें सामाजिक अयोग्यता एवं वर्ग दथा जातिमेद बवः्ण 
अच्छी नागरिकता के मार्ग में अनेक रोड़े हैं। कठ्तापू्ण साम्प्रदायिक मतभेद एवं 
चर्मान्वता समाज को सत्यानाश को पहुँचाते हैं। भयावद्द निरक्षरता, अजुदारता, 
एवं अत्यन्त गरीबी के कारण वह बहुत पीछे पढ़ गये हैं जिसके परिणाम खवरूप उन्हें 


जादशे नागरिफता जल 


नागरिक अधिधार भी प्राप्त नदीं दोले। नागरिक अधिकारभाव दोनेपर अच्छो 
नागरखितता प्राप्त नहीं दो सझतो । 

अब हम अस्छो नागरिझता के सागे के रोझ पर क्रम से श्र्ाश डालेंगे । 

(१) उर्ेत्रपम दम अरानता एवं जड़ता का जिक करेंगे जो अज्ञान 
एवं अयुभव के बिदद दें । 

अगर यह मूर्स दे तो जिस सामराभिझ कायम भो बंद भाग छेगा उसमें उसने 
फुछ भजाईकी क्षाशा नहीं रदेगी | यह सामाजिझ क्यों के योग्य नहीं है। उप्दी 
भश्ञनता जे राष्ट्र फे पक्ष एक समस्या उपस्थित हो त्ातो दे । 

ज्ञान ही धाक्ति दे! । डिसी राष्ट्र की प्रगति एवं ताइत उसके नागरिक के 
अनुभव एवं उत्तरदायित्व के ज्ञान पर द्वो निर्भर करता है । 

अपने नागरिक फ्रो शिक्षित बनाना राष्ट्र का फत्तब्य है 3िरसे यह 
अच्छे नागरिक बन सके । प्रजातन्त्रवाद की सफलता शिक्षितों क्री पर्यात संझ्या 
पर ही निर्भर फरतो है। गणतस्त्र सूद ध्ासन में अभिददित, हो जा पड़ता 
है भगर औसतन नागरिक मूर्स या भत्ाम दो | 

( २ ) इसके बाद भातमपत्ता भाती है जो भात्म नियंत्रण के विपरीत है। 
जिप्त देशक्े भागए्फि आत्म-नियंत्रण नहीं रएते वहाँ. सु्रभय सरकारडी श्यापना नहीं 
हो सझती | आगर प्रत्येक स्यक्ति अपनी दी अपनी सुव्रिधा का ध्याम रखे नो 
मद्दान अनथे उपत्यित दो जायगा | प्रजातस्थरो शासन के अन्दर व्यत्रित को बहु- 
गंए्यक दुल के समक्ष पुदने टेक देने होता दे अन्यथां कोई राएकार चल नहीं 
राजती । 

३०--फिर भी नागरिर कर्तेब्य बोध में बहुत से रोड़े हैँ जो उराकी प्रगति के 
मासे में थापफ दोढी एँ। ये ६ँ--(क) उदाधीनता, (स्) व्यक्तिगत सवा, 
(गए) दइछगत ऋकछद | 

(+)--ऐसा कहा गया दे छि प्रत्येक आदसी फा फार्य डिसी भी स्यतित का फार्स 
नहीं है। इस प्रकार सा्यजनिे कार्यों फ्रे प्रत्ति सापारण जनता फौ एक उद्यागी- 
नता फी सो भावना है फ्योंकि पद ऐसा समझता है ह इस उत्तदायिल में 
कितने दी भाइमियों के भाग हूँ । परन्तु सारजनिक कार्यों' झी इस प्रडार की उदा- 
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सीनता समाज के लिए बहुत द्वो द्वानिप्रद है। सार्वजनिक कायो के इस उदासीनत्ता 
के भतिस्क्ति वर्तमान राष्ट्र को विस्तृत सीमा व्यक्तिगत गागरिक के सीमित क्षेत्र 
और प्रतियोगिता के द्वित जैसे--खेल-कूद, उद्योग, व्यवसाय आदि उठकी उदासीदता 
में वृद्धि काते हैं । 
आवश्यकता द्वोने पर प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक दायित्व के प्रति प्रस्तुत 
रहना चाहिए। उसे मतदान का एक सम्भोरतापू्ण कार्य समझना चाहिए और 
सार्वेशनिक प३ को छीकार करने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहना चाहिए। प्रत्येक 
व्यक्षित के सहयोग के बिना महान कार्यों. की सफ़लता भौर सार्वेजनिक द्वित 
सम्मव नद्दों । 
कार्यो' को उदासीनता के साथ साथ विचारों की उदासीनता भी है। भले 
नागरिक को अपने प्रति इस रूप में सोचना चाहिए कि ठसे समाज का भी हित 
साथना है और यह कसी नहीं भूरना चाहिए दि स्व॒तन्त्रता का मूल्य निरंतर 
सचेतना है और सच्ची चेतना स्पष्ट और खतन्प्र विचार धारा ऐे उसन्न होती है। 
(सर) व्यक्तिगत स्वार्थ अच्छी नागरिकता के पथ में बहुत बड़ी वाधा है । व्यक्ति 
गत छ्वॉर्थे की सिद्धि मत्तों को क्रय करके करों आदि को न अदा करके विशेष स्थान 
तथा व्योगों को विशेष सुविधा प्रदान करके तथा प्रकारी ठेके आदि का दुरु- 
प्रयोग कर जनता के द्वितों पर कुठाराधात करके द्वोती है । व्यक्तियों के मस्तिष्क 
में स्वार्ध की भावना कमी भी $ई रूपों में फाम फरती है। कभी फभी हम 
देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने कर घटाने, अपने सम्बन्धियों को नौकरी दिलाने, 
कपने मुहल्ले की उन्नति में सावेजनिक रुपये खब करने और अपने उद्योग व्यवसायों 
के लिए विशेष लाभ प्राप्त छरने की चेशये करते हैं । इस प्रकार समाज को उसके 
उचित मांगों में से वश्चित रखते हैं। मत की विक्की व्यवित्गत स्वार्थ के लिए 
-धर्वजनिक द्वित की दृत्या कर के दी की जा सकती है। थारा सभा के सदस्यों की 
ख्ार्थ भरी इच्छा उचित छर को निर्धारित करने में वाघा पहुँचाती है । कर भार 
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कुछ वर्ग के व्यक्तियों पर दूसरे वर्ण के व्यक्तियों से अधिक पड़ सकता है। सार्वे- 
जनिक कोष का योग एक क्षेत्र को बाद देकर दूसरे क्षेत्र ऊे विकास में खर्च द्वो 
सकता है और भी बहुत से तरीके हैँ। जिनके द्वारा सवा की भाववा इमारे 
नापरिक कत्तेब्य की उचित पूर्ति में बाधा पहुँचा सकती दै। 

एक भछे नागरिक को सर्वेदा इस बन्‍्त के लिए जागढक रहना चाहिए कि टसके 
साय की भावना उसके सार्वजनिक चरित्र को त दूपित करे | 

( ग) दुलगत कछह--तंमात गणतांत्रिक देशों में दछूगत व्यव॒ध्या 
आवश्यक दे और दलगत ठत्साद् यदि बढ स्वस्थ और निर्माणात्मक है तो सुन्दर 


राजनीतिछ संघटन में सद्ायक दोता दे। विना ईर्ष्या या स्वार्थ रो भावना के 
स्वष्थ्य प्रतियोगिता विसन्देद्द अच्छी दै । 


परन्तु दलगत कलडइ कुछ भ्व॒ध्यकर बातों *को भी जन्म देती है और यह 

अधिकांश वर्तमान मणतान्त्रिक राष्ट्रों में पायी जाती हे। दछगत भावना छटन्त्र 
* विचार में बाधा पहुँच। राकती दे दसडे द्वारा व्यक्ति सत्य की नदीं बल्कि अपने दछ 

की विजय चाइता दे।.यदद विभिन्‍न दलों के समर्थओों के बीच बैमवध्य की भावता 
बैदा करती है और व्यक्ति छो राष्ट्रद्धित के बदठे दछमत द्वित का समर्थक बनाती 
है। एक भछे नागरिक को इमेशा इस बात के लिए साववान रहना चाहिए 
उसछा दुछगत उत्पाद राष्ट्र के प्रति उसछी बकादारी में बाथा नहीं पहुँचायी । 

ब्राइस के अनुसार इसका प्रतिकार--(१) घासन-व्यवस्थाडी उन्‍्तति-- 
विधान एवं छम्रा समितियों का संशोधन ( २ , खाचार नीति में मुधार--उच्चादर्शो 
क्रीशिक्षा देकर जनता की चारित्रिक एवं आध्यात्मिक उन्नति करना है । 

(के) सरकार शासन-व्यवस्थामें छुधार--अगर सरकार सुबिधा- 
बाश्तिा से छाम छेती द्वो, अगर बंद मोलिझता डो दवा देता चादवी दो 
अगर जनता को पद-दुछित करना चाहती द्वों तो इस प्रकार की सरकार 
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एक ध्षण भी ठदरने योग्य नहीं है उपमें सुधार द्वोना दी चादहिए। राध्ध 
विशेष की जनता की वक़ादारी प्राप्त करने के लिए राष्ट्र का गठन इस श्रकार द्वोना 
चाहिए जिसे जनता अपने अधिकार को सुरक्षित समसे और राष्ट्र को स्देव 
अपना माने । ह 

! ख) जनठा का सुधार-आचार नीति में सुधार--एक राष्ट्रीय 
ज्िक्षा' व्यवस्था के दास ही जब्ता के चरित्र और उसकी संस्कृति में सुधार 
हो सकता है । नागरिक आादर्श को सच्ची प्राप्ति के लिये नागरिकों में 
नागरिक गुणों का विकास ही एक मात्र पर्याप्त नहों है बल्कि उदासीनता बेयक्तिइ 
सवा और अस्वस्थकर दलगत कलद्ट यथा सच्चे नाग्ररिक बनने के पथ, में वाघा 
पहुँचाने वाली बातों को दूर करना ही आवश्यक है । 

प्र्न्न 

(१) अच्छे नागरिक के क्‍या भावश्यद्ध गुण हैं ! राष्ट्र के प्रति नागरिक के 
क्या दायिल हैं 2 ( नाय० १९३६-३७ ) हि 

(२ ) अच्छे नागरिक के पथ में रुकावट ढालने वाली कौन कौन सी बातें हैं । 
६ कछ० १९३८-४० ) 

(३) भच्छे नागरिकक्े पथड्नी प्रमुख वाघाओं पर विचार करो | (कल० १९३१) 

४) स|वधानी से बतल्यओ हि क्‍या तुम्र एक नागरिक दो ।( कछ० १९४३ / 


अध्याय ३० 


भारतीय नागरिक 


इमने इसके पूरे एक आधुनिक सम्य राज्यक्रे नागरिहझोके अधिकार का वर्णन 
“किया है और उन प्रतिबन्धोंको और भी संक्रेत दिया दे । जिनके अन्तर्गद नागरिक 
नको अपने इन अधिकारोंका प्रयोग करना चाहिए। भारतमें इसके भतिरिक्त कुछ 
और भी प्रतिबन्ध हैँ. जिनका दम संक्षेपमें वर्णन करेंगे । 


(२) व्यक्तिगत ह्वतन्म्नवा--सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय दे क्वि नागरिकक्े 
अधिकार और उ्वतन्त्रता तभी वास्तविक समझे जा सकते हैं जब कि वे न्यायालय 
द्वारा लागू किए जा सकें और कोई भी प्रतिवन्ध जिसपर न्यायाल्‍्यमें विचार नहीं 
किया जा सके तानाशाददी है । इसलिए ओडिनेन्स एवं रेगुठेशनके द्वारा जो कानून 
न्यायाल्येत्री बिना परवाह दिये बनाये जाते हैँ और जब विधान कार्यक्रारिणी 
को अद्यधिक शक्ति देता है तो अधिकार और खतम्पत्रताका अपइरण 
द्ोता दे । 

जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार ज्विया जाता दे तो उसपर सावारण न्यायालय में 
नमामठा चठाता चादिएु । परत भाग्तमें कायेकारिणीके अधिकारियोंको इतना 

क्धिकार दिया गया है कि वे किसी भी व्यक्तिको बिता न्यायालय उपस्यित डिय़रे 
झनिश्वित काल तक जेछरगें ढाछे रख सकते हैं छाल तक जेल डाछे रख सकते हूँ । ईछट इण्डिया कम्पनीके समय 
में इस प्रद्रफे शारावड्डी आवश्यकता हो सकती थी। प्ृढ्धित शासन कालमें भी 
किप्ती प्रफार यद्ध चीज चल सकती थी परन्तु १५ अगस्त १६४७ के पदचात्‌ इस 
प्रकारके कोई विधान चाद नहीं रहना चाहिये । 


<० नागरिक शाक्ष 

(२) आवगमन, निवास और प्रवाघ के अधिकार -इमने यह 
डेखा दे कि नागरिक का एक साधारण अधिकार यह दू कि बह सततंत्रता पूरक 
जहां चाहे था जा सझ्े और राज्य के अन्तर्गत जद्दां चाहे निव्रास्त कर सख्। अपन 
साधिय्रों क्ादि क्री गतिविधि पर कुछ वैधानिक प्रतिबन्‍्प हो सछते दें परन्तु भातत में: 
त्रिटिश्ष राज्यद्ध अन्दगत तागरिद्यों प्र अनेक प्रढ्ार दे प्रतिबत्ध लगे 
हुए थे । 

अगर भारत बिटिश साक्राज्य एड है तो उसके नागरिकों को साम्र/ज्य 
के किसी भी भागमे स्वत॑प्रता पूर्वक विवास करने का अधिकार होना चाहिए । परन्तु 
दक्षिणी लफिदा ने सोजिगएक्ट और एशिया के भूमिछा क्षाई के द्वारा भारतीय 
जनता पर जो प्रतिबन्ध छगा रख दे उसके समावान नये संयुक्त राष्ट्र संघके 
इस्लक्षेपर पर भी संनत्र नहीं हुआ। दक्षिणी अफ्रिछ्ा में भारतीयों को आज भी वहां 
के निवात्ियों के उमान अधिकार प्राप्त नद्दों दो सके। यही नहीं बर्मा जौर सिलोन 
जैस्ने ठयमिं भी भारतोय थ्रवाधियों के विरुद्ध कई प्रकर के विधान पास हुए हैं । 
थागेठ्ठे दमें इस सम्बन्ध में सतक रहने की भारी क्रावस्यक्रता है । 

(३) सावेजनिक पद्‌ प्राप्ति छे अधिकार--सार्वजनिक पदों को आाप्त 
करने के सभी छोर्गों को समान अधिकार दिया गया । अब जब कि दम घ्वतंत्र दो 
गये हूँ भारतीय और यूरोपियनों करे बीच पश्षयात का प्रइन नहीं उठता | १९न्तु यद्द 
डब्ठेखनीय हे छि हमारे विदेशों ब्ास्झों के पक्चगत यूर्ण इष्टि क्रे कारणई जो 
पभी विसाग के उच्च प्रदोपर अपने सादमियों को रखना द्वी बुक्तिमंग्त सभमते 
थे थाज इमें टेडनिकल तथा अच्छे सेतापति भादि धनुभद्री और सुथोग्य व्यक्ति 


का भाव संठकता डर । 


भारतीय नागरिक ही 


( ४) स्वरंत्र मतामिव्यक्ति के अधिकार-अ्रिटिश्ष साम्राज्य के अन्तर्गत 
कार्यकारिणी के अधिकारियों को इतने तानाशाद्वी अधिक्वार प्रदान किये ०ये ये कि 
मताभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाम मात्र की रद्द गयी थी। वही अधिकारी सवये 
विधान बनाते थे और न्याय के नाम पर स्वयेउसका संचालन भो करते थे । 

(५ ) सारतीय समाचार पत्रोकी स्वाधीनता-- भारतीय दंढ विधान 
की घाराके अम्तगत मान द्वानि तथा रानदोदके अंतर्गत दायिल्के अतिरिक्त क्रिमिनक 
श्रोडे ज्यीर कोडक) ५५ वो घाराक्रे अंतर्गत भी श्रेसड्रो तलांशी छी जा सहती है 
तथा पुस्तकें भौर समाचार पत्र ज्स किये जा सकते हैँ। इसके अतिरिक्त पोस्ट- 
थाफिसत और समुद्दी चुग्ी एक्ट, देशी राज्य सुरक्षा एक्ट आदिके द्वारा भारतीय 
समाचार पत्नॉपर ज्िटिश नौकरझादीने अनेक श्रकारदे प्रतिबन्प स्यारखे थे। 

ब्रिटिश साम्राज्यके आरम्मक्रालमें भारतीय प्रेग्ॉपर अनेक भ्रकारके बहुत ही 
आपत्तिजनक प्रतिबन्ध लगे हुए ये। वेलेजली डे समयर्म एक भारी श्रतिवंधात्मक भा 


स्मी थी। छाई मेंटकाफने बहुतसे प्रतिबंधोकों दूर दिया । 

घन १८७८ में छाडे छि:नके समयमें स्वीहुत वर्नावयूछर प्रेप्त एक्टने समाचार 
पत्रोंकी स्वतन्त्रता पर भारी कुटाराधात छिया । इस प्रकार १९०८, १९१९ 
१९२२, १९३० और %$३२ में विभिन्न प्रकारके आदनेन्स और कानूनेकि 
ट्वाप् भारतीय प्रेसोंकी त्वतन्त्रताआ अपदग्ण किया ग्रया। 

(६ ) व्यक्तिमत पत्रध्यवद्वारकी स्वाधीनता--ध्यक्तिगत पत्र-व्यपद्वारमे 
इस्तक्षेप सार्वजनिक भलाईके नामपर न्‍्यायसंग्त कट्ठा जा सकता हैं परन्तु 
छायेश्ारिणाक अधिकारियोंकों इतना अधिकार नहीं दोना चाहिए कि वे छोटी-छोटी 
इातोंके आधार पर उसका दुष्समयोम करे | ख्तन्त्र देशेमिं व्यक्तिगत पत्र व्यवहार 
के साथ तभी इस्तश्षेंप किया जाता है जब कि अधिकारियों कोट बात मांदम 
द्वोतो दे कि उक्त पत्रढी बाते राज्यक्रे लिए बहुत द्वी संक्ट४द हैं। परन्तु 
मारतमें प्रिटिश साम्राज्यक्रे अंतर्गत छोटी-छोटी बातेंमें भी व्यक्तिगत पतन्न-व्यवद्वार 
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में हस्तक्षेप होता रहा है और साधारण समयमें भी व्यक्तियोंके पत्र अधिकारियों 
द्वारा पढ़े जाते रहे हैं । 

(७) सम्मेन एवं जनसभाका अधिकार---त्रिटिश नौकरशाहोके भी समय 
भारतौर्योच्चो यह स्वाधीदता थी पर गवर्नरजेनरल को यद सुविधा छीन लेनेका सेव 
अधिकार रहता था। १९५०८ के दण्ड विधान संशोधित ऐक्टसे द्वितीय भागके 
अलुसार उन्हें उक्त सुविधा दी बयो थो। गवनेर जेनस्ल़ी इस 'शक्तिड्रों “तानाशाही 
कह सकते थे क्योंकि उनड़ी शासन पतिपिदके आदेशके विरुद्ध किसी नन्‍्यायालयमें 
मामला नहीं बढाया जा सकता था । भारतीय जनताने जनसभा विश्येपक्नों वेधानिक 
या अवैधानिक साबित करनेके [लए न्यायाल्यह्ों सेव मांग की। पर नौकरशाहीके 
कार्नोपर जूँ. तक भी नी रेंग्री । 

१९११ के आपत्तिजनक सभा ऐक्टके मुताबिक जिस क्षेत्रमें यह ऐक्ट लागू 
दो वर्दा पर किंप्ी प्रकारकी प्रभा नहीं हो सकझुती। पर ब्रिदिश तौकरशाहीने ९४४ 
धाराका दुह्ययौयकर जनसभा सम्बन्धी नागरिक अधिकार पर ये कुठारापात दिया । 

नौकरशादी ने यद काम आलोवत प्रत्यालोचताओंते बयनेश्व॑ जिरोधों प्रचारको 
सोछनेके लिए ही किया करती थो। यह नागरिक भधिकार कोई नयी चीज नहीं 
है। प्राचीन भारतमें जनताक्रो बोलने और आलोचना करनेका पूरा अधिकार था। 
मद्ाभारतके शान्ति पर्व॑प्ते प्रमाणित द्ोता है छि प्राचीन भारतमें यह अधिरार बहुत 
व्यापक था। उसमें लिखा हैः-- 

थतीत खझिसे बृत्त॑ प्रशंसन्ति नवा पुना 

गुप्तेश्वरेसुमर॑ इव्त्री मनुसार येत 
जानोत यदिमे वृत्त॑ प्रश्मंसन्ति न वा पुनः 
कश्चिद्देचेजदपदे कच्चिद्राप्ट्रे चमेयश 


जनता द्वारा कद आलोचनाके कारण ही रामचन्द्रने सीताका परित्याग क्रिया थ।। 


भांरतीय नागरिक ८३ 


शिक्षा और काम-दम आज स्वाघीन होनेके पश्चात उपयु क्र अधिकार सम्बन्धी चादे 
किसी प्रकारको मांग फरें पर त्रिटिय वौकरशादीछी तानाशादीके अन्दर हमें ये लधिक्रार 
प्राप्त नहीं थे । प्रगतिवादों प्रजातन्त्री देशोंमिं प्रारम्मिक्र शिक्षा ही जझूते नहों है 
बल्छ मिःशुल्शता भी साथ-साथ परमादश्यक दे । जर्मनीमें न केवल निशुल्ू 
शिक्षा बहिछि प्रारम्मिक छात्रोंकों निः्शुर्क पुस्तई एवं अन्य धोक्षणिक साधन प्रदात 
किये जावे हैं। पर भारत में नौकरक्चादों ने घनमत्विष्क दो कुबतने को जों , 
. चैष्टा की यद सर्वेथा निन्‍्दनोय हे । 


ब्रेढ़ारी के सम्न्‍न्ध में तो भारत को पूछना हो नहीं दै । परिचम के कर्मचारियों 
जी योग्यता एवं रुबिके अलुध्रार द्वी कार्य करना पढ़ता द़े। बढ काम चाहता है 
अतः काम उसे मिलना द्वी चाहिए । अमर उसे कोई काम नहीं मिलता तो उसके 


अ(णयोपण की ध्यवस्था राष्ट्र को ऋरनी द्वोगी । 


काप्रेस ओर भारवोय नागरिकों के अधिकार--भारतीय नाग- 
रिक्रों के सम्बन्ध में १९३१ में करांची कांग्रेस में जो प्रस्ताव पास 
झ्या उसडा जिक्र करना अध्रासग्रिद्ध नहींद्वोगा। इस प्रस्ताव को उपस्थित 
बरते हुए महत्त्मा गांधी ने कह था यद डन दोरों के लिए दे जो व्यदस्थापिका 
के छद्टप्य नदीं, जो विधान के प्रइ्न को उछभ्न पूणे बनाना नहीं चाहते तथा जो 
डेशदी शासन व्यवस्था में सक्रिय भाग नहीं छेते।” इसका तालये यद् था दि 
गरीब जनता वास्तव में ध्वराज्य का मतलब स्पष्ट हपेण सम जाय। प्रस्ताव में 
यह भी बतलाया गया कि शासन शक्ति सारतोयों के हाथ में आते ही यह विधान 
छांगयू कर दिया जायगा । जनता के श्योपण को रोकने के लिए राजदोतिक स्वाघी- 
जता को भाषिफ स्वाधीनता बतलाया, (3) व्यक्तिगत सम्पत्ति चाछू रहेगी, (१) प्रमुख 
उद्योगों पर अधिऋर कर राष्ट्र झुल्यु कर आदि के दुर्गणों को दूर करेगा, 
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(३) सैनिों की संख्या में कमी कर सेनिक खब घटाया जायगा। प्रथम अस्ताव को 
पास कर कांग्रेस ने राजाओं एवं जमींदारों के भय को दूर किया। ऋंग्रेस की 
योजना क्रान्तिकारी नहों थी इसीलिए १९३६ में समाजवादियोंने ऋ्ान्तिकारी 


समाणबादी 


योजवा उपस्थित करने की सांग की । 


कांग्रेस का स्वाधीनतापत्र--मौलिक अधिकार सम्बन्धी कांग्रेस को घोषणा, 
से ध्वाधीनता सम्बन्धी कांग्रेस के उद्देस्यों का पूरा ज्वाव हुआ। 


मालिक अधिकार 


(१) (%) प्रत्येक भारतोव को मिलने जुलने, बिचार स्वार्तत्य एवं इस्त्रपिद्वीनः 


(रब) 


(ग) 
(घ) 


च) 


(छ) 
(ज) 


(क) 


शझान्तिपूरवेंक सम्मेलन का अधिकार रहेगा। पर विधान एवं नैतिकता 
के विरुद्ध ऐसा अधिकार नों होगा । 

प्रत्येक भारतीय को धामिऊ एब सांत्छतिक स्वाधीनता रहेगी। पर 
इससे जनशांति पर कोई आघात न हो । 

धल्पसंझ्यकों की भाषा, संस्‍्कृति एवं लिपि की रक्षा की जोयगो । 

धर्म, जाति या वर्ग के बिना भेद-भाव माने सभी भारतीय विधान के 


समक्ष बराइर हैं ॥ 

सरकारी नौकरी प्रप्त करने, व्यापार चाडू करने आदि में धमे या जाति 
के कारण किसी भी भारतीय को छि्ती प्रकार की विशेष सुविधा नहीं 
दी जायगी । 

सरकारी सढ़कें, कुएँ, स्कूल तथा वे संस्थायें जो ब्यक्तित द्वारा भी जनता 
के द्वित के लिए दी गयी हैं सभी प्रवेश पा सकेंगे । 

अस्त-शस्त्र सम्बन्धी नियम में संशोधन के पश्चात्‌ प्रत्येक भारतीय 
को अस्त शास्त्र लेकर चलने का अधिकार और कर्त्तंब्य है । 

गेर वेधानिक रूपमें किसी भी व्यक्ति की खाधीनता पर आपात नहीं 
किया जायगा और न तो उसझी सम्पत्ति छीनी ही जा सकती है। 


भारतीय नागरिक ८; 


(2) भामिऋ मामझछों में राष्ट्र तदस्‍्य रहेगा । 

(5) चुनाव वसग्रस्थ्मताधिकारानुसार द्वोगा। 

(ढ ) राष्ट्र निःममुस्झ्ध एवं अनिवर्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। शॉक्षणिक 
संस्याओ का टहेश्य जनता के उत्साद को बढ़ाना एवं छात्रों को मानसिक्र प्रगति की 
ओर ले जाना तथा एप्ट्रीयता का प्रचार करना होगा । शिक्षा देते समग्र विरोधी 
'बिचारों को कुचजने की चेश नहीं छी जाग्गी । 

( ढ़» राष्ट्र छिखी प्रकार की ठपाधि नहीं देगा । 

(ते ) अत्येक भारतीय को भारत के कोने-कोने में घूमने, निव्रास करते एवं 
व्यापार चाछू करने का अधिकार ट्वोगा। 

( थ ) कानून के अलुध्वार अगा कोई व्यक्ति अपराधी नहीं दे तो उठे कदापि 
“दण्ड नहीं दिया जायगा | 

( द ) गर बेधानिक रुप में पोस्ट, तार, ढाक के मामछे में व्यक्तियत गोपनीय 
बातें नद्ीं खोली जायंगी । 

( थे ) किसी भो व्यक्ति को छिसी अधिकारी या जनता के प्रतिनिधि के विद्ध 
आवेदन पत्र देने एवं शिकाग्रत करने का अधिकार है। यद काम सासूदिझ और 
व्यक्तिगत दोनों हमों में दो सकता है । 

( न ) आधिक दण्ड नहीं दिया जायगा। 

मजदूरों के अधिकार 

(२) राष्ट्र भौद्योगिक मजदूरंझि स्वार्थों को रक्षा करेगा तथा उनके 
लिये उचित वेतन, कारय की स्वास्थकर शर्तें, सीमित घण्टे, मालिओों 
और मजदूरों के माड़े को मिठाने के छिए उचित न्यायाद्य तथा बुढ़ापा 
एवं बेचारी के कारण आर्थिक क्षति पूर्ति करने के छिए राष्ट्र उचित वषान 
अनायेगा । 


८ नागरिक शास्त्र 


(३ ) इच्छा के विरुद एवं उचित मुआविजे के बिना किसी भी व्यक्ति को 
काम करने के लिए लाचार नहीं किया जा सकता । 

( ४ ) स्जियों पर रिशेष्त ध्याव दिया जञायगा विशेषकर उन पर तो और 
ध्यान रहेगा जिनके बच्चे हैं। प्रध्व-काछ के लिए सरकार विधान बनायेगी। 

(५ ) अत्पावष्वा के बच्चे छिसी फेक्टरी में काम नहीं करे गे । 

( ६ ) अपने खार्थों के रक्षार्थ मजदूर यूद्ियन बनाने को स्वृतन्त्र रहेंगे। 


कर और व्यय नीति 
(७) जमीन कर ढी पद्धति में सुधार द्वोशा तथा इस प्रकार की व्यवस्था को जायगी 
जिससे छोटे छाटे दितानें को कृषि सम्बन्धी कप्त से कम कर देना पड़े। पैदावार 
मारी जाने पर कर भी माफ द्वोगा, इसी प्रकार की व्यवस्था जमोंदारों के ताथ भी है । 
( ८ ) निश्चित रकम तऊ की सम्पत्ति छे ऊपर को सम्पत्ति पर ही मृत्यु कर 
वध्ल किया जायगा । 
( ६ ) पास्लेवर्ती देशों के साथ शान्ति नीति बरती जायगी तथा सेना घटाकर 


क्षाघो कर दो जायगी जिससे व्यय कम द्वो पक्के । 
( १० ' सिविल विभागों के व्यय और वेतन दोनों घटायें जायगे । विशेष 


विशेषज्ञ के अतिरिक्त किसी भी सरकारी कमूचारी को ५०० रुपये से अधिक वेतन 
प्राप्त नहीं होगा । 
( ११ ) नमक कर उठा दिया जाया । 
आर्थिक और सामाजिक योजनायें 
(१२ ) राष्ट्र श्वदेशी वस्त्रों के प्रयोग को प्रोत्साहन देगा और इस प्रकार 
की नोति अड्तियार करेगा जिसस्ते विदेशों वस्त्र और सूत का अमाव न हो । 
(१३ ) मद्यपान को रिषिद कर दिया जायगा। 


(१४ ) राष्ट्रीय प्वार्थों के लिए ही मुद्रा विनिमय और मुद्राचलन कर 
प्रयोग होगा। 


भारदीव नागरिः 


(१५) राष्ट्र प्रमुख जौद्योगिक कंन्ठ, खानों एवं यातायात के समस्त साथनों 
पर अभिकार करेगा। 

(१६ ) हप सम्बन्धी कर्ज को समाप्त करने के छिए उचित कार्रवाई की 
जायग्री । ॥ 

( १७ ) स्थानीय अधिद्वारियों के जरिये राष्ट्र ग्रामीणों के मनोविनोद, वयस्क 
शिक्षा, कृषि सुधार, चरखे को प्रोत्साइन तथा क्षन्य देशी कछाओं को जाग्रत करने 
को चेश करेगा ! 

( १८ ) स्थायी सैनिकों के अतिरिक्त नागरिकों को मी सैनिक शिक्षा दी 
जायमी जिससे रक्षा के समय वे काम आर्ये। 

प्रश्न 

(१ ) भाए्तीय नागरिक आविक्वार झा प्रयोग कहां तक करते हैँ ? 

(६९, समाचार पत्र की स्वतन्त्रता से क्या झाभ है? वया तुम भाग्त मे 
पत्र स्तर।भीनता पर किसी प्रकार के रोक के पक्षपाती हो 2 छछ० १९२९ ) 


अध्याय ११ 


नागरिक्रतासे सम्बन्धित परिवार, गाँव, 


नगर, देंझ्ञ एवं विदव 


पहुछे इमछोगंनि नागरिक छमावद्धा दिक्र दिया दे । द्वाम्र तौरर इम 
छोगेंनि नागरिकक्रे कर्तव्य कौर अधिऋाका मो वर्भव शिया है । भागरिककों 
क्रेन्द्र मानकर अनेक प्ररिवियाँ बनायी जा सच्तों हैं. शिनमें दयुतम परिधि परसार 
है। इसके बाद गाव या नगा दे मद्त्तर देख एवं मदत्तम विश्व दे । अतः 
नागस्छितासे सम्बंधित परिवार, गवि, नगर एवं विश्व के अध्ययतद्ो अवश्यकता 
है । इस प्रद्यरक्ा अव्ग्न दो विभिन्‍न प्रक्रिया द्वारा हो सच्तादे। 

प्रथम आधुनिर नागरिक स्वितिक्रो परीक्षा, स्थातोय राष्ट्रीय एवं सांधारिक 
इष्टिश्णसे ठसके अधिकार एवं कत्तेब्यद्नो ब्यास््या है। द्वितीय मलुप्यके नागरिक 
डान एवं उन वातंड्धि न्ञानकें क्रम विद्याप्त एतिद्रासिक अध्ययन भी बह द्वो 
सकता दे । इस प्रान्तड्नी संक्षिप्त व्याख्यामें इमछोग जांचडी दो पद्धतियंकों एक 
बंद करनेढ़ी चेट्ट करेंगे । 


नागरिकता और परिवार--कोई भो पर्ववेक्षक परिवारकों अमुखताको 
अलीघ्र नहीं कर सकता, जे पार सम्यवाह्म गुणनखण्ड एवं नागरिछताका 
झध्यवन स्थान है । परिवारदा स्वाभाविऊ विधान यह दे कि नवयुवक्र अपने मां 
बार पर खब्था निर्भा करता दे । प्राचीन छामें झेबठ माता पिता और व 
दो परस्वाग्का गठन नह्ीं द्वोता था । पट्िार में घुठामाँद्री भी यगना इंतती थी। 





मे 


नागरिकता और गाव ८६ 


यद्दां बद्द भच्छी तरद सम्रक लेगा चादिए कि ऋनूनझी भातदतों छोर 
करनेड्ी जो बात उठी बह प्राचीनझाठमें पत्वासके मुखियादो मातदतांकादी एके 
ब्लूृत रुप है । अतः नागरिकिताड प्रारम्भिक ज्ञान पासारिक विद्याल्य द्वारा 
दी पाप्त हुआ । ग्रद्यवि काठ्करमसे झनेः झन पारिवारिक अ्वुशासनदी ताह्त 
बढ़ती गयी ठथापि परिवार नागरिद्ताके अध्ययवक्ा प्राथमिक स्थान दे अनेक इटिकरो्णो 


“से परिवार राज्यड्ा द्वी अनुरुप दे । क्योंकि सामजिर एवं नागरिक व्यक्ति पारिवारिक 


जीवनमे दी विड्राय श्राप्त छरठे हैँ । परिवारम द्वी सर्व प्रथम व्यक्ति स्वत पर विचार 
काता है । अपने परिवारके दवितक्की छामता करता दे । इप ज्ञानसे अच्छा नागरिक 
ननेमें पर्याप्त सहायठा मिलती दे । वर्ग अच्छी नागरिख्ता। एक तत्म सम्प्रदाय 
केद्वितायय व्यक्तिके निजी खार्यध्र त्याग दँ। अग्तम्पके प्ब्दोंनि पारिवारिक 
जीवन साम्राजिओ जीवनढ़ा स्थायी विद्यास्य दे जो सरकार एवं अनुश्यासन दोनेसि शब्द 
अर्थके उध्य सस्वद्ध दे । 
इसके अतिरिक्त ए% नागरिक हो पाखिरिक सदस्य के हुपमें भी कुछ दक्तेम्यों 
का पाछन करना पढ़ता है । उद्भादरणल्वरुप माँ ब.प का यद्द देखता कत्तंब्व दे कि 
उनके बच्चे स्वस्व सुधिजित एवं सच्चरित्र ई | इसछ अतिरिक्त परिर छी उचित 
आधिक स्थिति पर द्वी स्म्भदय का मगछ निर्भर करता दैँ। परतिर की 
भा्िर स्थिति इस प्रद्यार ढ दोनो चादिएं जिससे छावलम्बन, अध्यवस्राय एवं सेवा 
भावना हो प्रोत्साहन मिछे । इस प्रद्धार साम्राजिछ संघ के रूपमें पर्थार सामाजिक 
-उद्देशों की पति करता दे । हि 
नागरिकता और प्राम या संगरं--ससिर से बाइर निरूलकर द्वितीय 
दिस्लृत क्षेत्र एक वागरिक को प्राम या नगर मिलता द्वे । इपि सम्बन्धी जीवन व्यतीत 
करनेडे छिए जब अनेक पस्थार एक द्वी स्थान पर आइर बस जाते हैं तो एके 
प्रम छा विकास होता दे । छल और उद्योग को प्रद्धि के पहदान्‌ नगर का 
विकास हुआ।. बहुत बड़ो संस्था में छोग ठप्त केन्द्र ढी ओर दौड़ने छो जदाँगर 





६० नागरिक शात्व 


शाही कचदरी तथा पवित्र तीथे स्थान था। इस प्रकार याव और नंगरमें तादात्म्य' 
सम्बन्ध है क्योंकि वे एक दूसरे से स्वतंत्र बिल्कुल हो नहों है। जब गांव खायान्त, 
कच्चो माल एवं एताह्शा अम्यान्य वस्तुएँ नगरों को देता है तो इनके बदले में नगर 
भी पक्का माल एवं प्राममें अप्राध्य अन्य आवश्यक बस्तुएँ देता है। नगर और 
सभ्यता में क्ितता गहरा सम्बन्ध है इसे हम परचम को दृश्पित करके मजेमें 
सम्रक सकते हैं। भारत में सुप्त्कृत कला को स्थान वद्ध करने एवं सस्कृति का 
प्रमुख केन्द्र नगरों को बनाने की चेश की गयी है । 

एक ग्राम के निवासी एक सम्प्रदाय बनाते हैं। उंदकी सर्वोनिष्ट समस्या द्वोती 
है। प्राचीन भारत में एक भारतोय ग्राम स्वशासतित द्वोता था जिसमें सबको डचित 
स्थान प्राप्त था! श्रम विभाजन के आर्थिक छिद्धात पर ही वर्ग व्यवस्था 
कायम हुई थी । पर आज यद्यपि बहुत से वर्ग अपने प्राचीन पेशों को अपनाये 
हैं पर आर्थिक सिद्धांतायुसार श्रम विभाजव का रूप तो बिल्थुल ही रहीं रह गया' 
है। आज ग्राम आदिक दृश्कोण से संतुष्ट बिल्युल ही नहीं है । 

आधुनिक काछ में ग्रामीण समस्‍यायें अनेक हैं जिनमें शिक्षा, ए्वास्थ्य, सफाई, 
सहके, पानी की व्यवस्था एवं दवा दाह का प्रबन्ध करना प्रमुख हैं । जब तक राज्य 
और जनता पारस्परिक सहयोग से काम नद्दीं करेंगे तब तक इत समस्याओं काः 
समाधान असम्भव है । इन समस्याओं के समाधानाथे इर नागरिक को लगातार 
परिश्रम करना ही होगा । अपने ही क्षेत्र में निर्मित ग्रमोण बोर्ड की सेवा करने 
के लिये भी उन्हें प्रस्तुत रहना चाहिए । 

जगरों की भी समत्यायें करीब फरीब वही हैं जे गागों छी हैं । पर नगरों की 
समत्यायें इतनी आवश्यक हैँ कि किसी भी हालत में व्यक्ति विशेष के ध्यानाकर्षण 
तक उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता | सड़क बनाना, बिजली का अबन्ध, पानी की- 
व्यबश्या इस्मादि म्युनिशिपेल्टी को करना पढ़ता है ५. जिस बणर में. एक नागरिक 
रूता है उसके शासन के प्रति डे उदासीन नहीं रहना दहोगा। उसे समभना 
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चादिए कि नगर के स्वास्थ्य एवं सुब्यव॒स्या का उत्तरदायित्व इस पर भी है। नागर 
रिक फण्ड में उसे अपना कोठा जमा करना द्वी पढ़ेगा। संक्षेप में उसे नागरिक 
ज्ञान का विद्यस करना ही पढ़ेगा । 
नागरिकता और देश--नागरिकता से सम्बन्धित परिवार , ग्राम एवं नगर 
पर विचार करने के पश्चात अब इम छोग नागरिकता से सम्बन्धित देश पर विचार 
करेंगे। देश” शब्द भौगोलिक है। जब राष्ट्र का विचार यद वदन करता है 
तो इसका राजदोतिक मद्दत्व बहुत बढ़ा हो जाता है। जब इम एक नागरिक को 
ग्राम या नगर तिवाप्ती के रूप में देखते हैं तो इमारा दृष्टिकोण स्थानीय हो जाता है । 
पर जब इम एक देश पर विचार करते दें तो इमारा दृष्टिकोण राष्ट्रीय बन जाता है । 
व्यक्ति अपने प्राम या नमर की स्थानीय सीमा से तिकठ कर यहां तक छि 
प्राग्तीय सीमा को भी पारकर एक बहुत बढ़े परिवार और बहुत बढ़े स्वार्थ पर विचार 
करता है। इस प्रकार देश, राज्य और राष्ट्र का विचार प्रकट द्वोता है। इस 
प्रकार राष्ट्र के नागरिक द्ोने के करण एक व्यक्ति को विस्तृत दायरा बनाना चाहिए। 
उसे सममना चाहिए हि विभिन्‍न स्थानीय स्वरार्थो' को पूति केसे द्वोगी | इससे आगे 
अदुकर समस्त देश का स्वाय साधन क्से द्वो सक्रेमा। उसे अपने राज्य के प्रति 
चफ़ादार होना चाहिए जिसका वह लथुत्तम सदष्य है । 
विश्व को नागरिक्रता--जब एक शक्तिशाछी राजा या सेनापति ने 
सफलता पूर्वक लड़ाई करके व्रिजित देश पर ओऔविपत्य स्थापित क्रिया ठीक उसी 
श्षण साम्राज्यवादी विचारों का उदमव प्रारम्भ हुआ । सैनिक उत्साह एवं सार्वभौम 
सत्ता के विचारने इस ओर और प्रोत्साइन दिया। तत्यथ्रात्‌ आर्थिक कारणों से 
साम्राज्य का बनना और बिगरन्गा झुरू हुआ | 
प्राचीन भारतमें दिस्‍्दू एवं बौद्ध राजाओं के अन्दर वितृत साम्राज्य धा। 
घिकन्दर के तत्वाबबान में प्रीसवार्लों ने एक विस्तृत साम्राज्य की नोव डाली जिधका- 
फेलाव भारत के पंजाब प्रान्ततक था । रोमन साम्राज्य यूरोप, एशिया और अफिका: 


२ नागरिक शान 


के विस्तृत भूभाग में फेला हुआ था। आधुनिक सभय में बृटिश साम्राज्य ब्याव- 
सायिक अनुसन्धान एवं साम्नाज्यवादी उत्साह के कारण ही इतना सुविस्तृत द्वो सका 
है। कभी बृटिश साम्राज्य विश्वके दे भागमें फैछा था। आज चूकि भारत और 
लंका को भी औपनिवेशिक र्वराज्य प्राप्त दोगया है अतः बृटिश साम्राज्य, बृढिश 
राष्ट्रमण्डल के हो हूपमें रह गया है। प्राचीनकाल में बेबल विजेता ही नाग 
रिक्तता की पूरी सुविधा प्राप्त कर सकता था । 

विश्वके नागरिक--दमलेगों ने परिवार से सम्बन्धित नागर्बिता का- 
जिक किया है, इसके अतिरिक्त आम, नगर देश एवं विश्व की भी नागरिकता 
हम समम्क चुके हैं। पर आजकल नागरिकता के क्षेत्र को और डिस्तृत कर 
देनेकी भावना भी उठ रही है । अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क यथा सामाजिक, भाभिक एवं 
सॉस्कृतिक प्रतिदिन निकटसे निकटतर द्वोता जा रहा है । अब यह अच्छो तरह 
ज्ञत होने लगा हैं कवि आधुनिककालमें मानवोय समस्याओंका समाधान एक देश 
विशेषके कारण नही संभव दो सकता है । 

गत म्रद्युद्से ही भाघुनिक विख्वके बहुतसे देशो में भयानक और आक्रमणात्मक 
राष्ट्रीयताछा विस्फोट होने लगा है । अगर गरुलामोंकी मुक्तिके लिए यह उत्साह 


उबल रह! द्वो तब तो इसका स्वागत चारो ओर होगा | कारण एक स्वाधीन देश विश्व 
-में शान्ति एवं अमन कायम करनेके लिये सक्षम हो सकता है जिसके अभावमें 


मानवीय प्रगति स्वप्तत है । लेकिन जहाँ यह्द राष्ट्रीयता स्वाी एवं भाकरमणकारी 
रुप धारण बरतों है वहाँ उसका विकास रोक द्वो देना चादिए । 


अब यह समय आ गया है जब हि एक व्यक्तिकों अपने देशकों सोम्ा पाररझर 
विश्वको नागरिकता पर विचार झरना चाहिए। भयानक समस्यायों के समाधानार्थ 
अन्‍्तर्ााष्ट्रीय विचार जहरो हे । यह सोचना भयानक भूल दे कि अर््तर्गाष्ट्रीय 
ईडकण र्वाये पर आयात है । जे। राष्ट्रीय विचारधारा मातव कल्याणका विरोधी है 
उसे भ्रभ्नय नद्दीं देना चादिए । विश्वछ्य नागरिक किसी चीजकों न केवल स्थानीय 


नागरिकता और गांव ६३ 


या राष्ट्रीय इड्िक्रोण बहिक अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकणसे देखता हे । इन्दों विचारोक्ि 
अभात्रके कारण 'टोग अन्न नेशस्स! असफल रहा । . 


प्रश्न 
( १) नागरिकता पर परिवारका क्या प्रमाव हैं प्रकाश ढालो। 
(२ ) एक नागरिकके ( के ) प्रामीणकषेत्र (ख ) स्युनिसिपठ टाउन में क्या 
उचित कार्य हे ब्याख्या करो | ( कछ> १९३० ) 
( ३) एक परिवारके कार्यों पर प्रद्माश्ञ डालो | ( ढोका १९४३ ) 


अध्याय १२ 


सरकार के अंग एवं शक्ति का विभाजन 


देश विशेष को सरकार के हाथों में जितनी शक्ति है उसे हम खास तौर पर 
व्यव्थापिका, शासन सम्बन्धी एवं न्याय सम्बन्धी विभाों में बांट सकते हैं । समस्त 
आधुविक राज्यी'में ये तीनों शक्तियां विभिन्‍न हाथों में बटी रहती हैं। अतः इम 
आधुनिक राज्य के तीन अंग ही पाते हैं--व्यवस्थापिका, शासन परिषद एवं न्याय 
सम्बन्धी ।. व्यवश्यारिका का काम कानून बनाना, शासत परिषद ता काम विधान 
लागू करना तथा न्याय विभाग विशेष केस में कानून के प्रयोग की जांच करना है । 

सर जॉन मैस्यिठ द्वारा की गयी खास व्याख्या पे स्थिति सुस्पष्ट हो जायगी। 
हमें रुव॑ सुपरिवित विभाग पुलिस से ही प्रारम्भ करना चाहिए। व्यवस्थापिका द्वारा 
घोषित कानून को छागू करना ही पुलिस का काम है । उदाहरण स्वरूप सद़कों पर 
घूमने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो नियम बनाये जाते हैं उनके भनुप्तार 
काये करना पुलिस का काम है। सान लीजिए एक बाइसिकिल पर चढ़ा हुआ व्यक्त 
सनया के बाद भी घत्ती नहीं जलाकर चलता है। वह 3स व्यक्ति क्रो! रोककर 
उसका नाम लिख छेगा अगर बृह व्यक्ति अपना नाम बताने से अत्वीकार करता है 
तो उसे थाने में जाना पढ़ेगा। अन्ततोगत्वा उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष 
उपस्थित ड्ोना पढ़ेधा जो उस मामले में न्यायाधीश का काम्र करेगा। 

मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिय अपना बयान देगी और गिरफ्तार व्यक्ति अपना 
बयान देगा। इसके बाद सजिस्ट्रंड अपना निर्णय सुनायेगा । अगर पुलिस की बात 
सत्य दिकली तो कानून तोड़ने के अपराध में उठे दण्ड दिया जायगा। जता अगर 
चुफ पक कोहे काम ऋत्ते है। जे समाज के विपरीत पहुता है. चंथ। जे। आयूद के 
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"विषयेत दै तो नुम्दें द०्ठ का भागी होना पढ़े गा और पुलिस जो व्यवध्वातिक्रा द्वारा 
-भोपित कानूत डी रक्षक दे तुम्दें गिर्पतार कर छेगी। अब स्यायाधोश्व द्वी विशेय 
करेगा छि तुमने यछ्तों छो दे या नद्टों और अगर तुमने गलतो ही द्वे तो दण्ड के 
-भागों बनोगे जिसको काये हम में परिणत करता है पुलिस छा काम्र है । 

इस प्रकार वर्तमान सरकार्रों को व्यवस्थापिका, न्याय एं झासन तीन भागों 
“मैं विभक्त करते हैं । दन विभार्गां के अनुसार झक््तियों का भी विभाजन है । 


शक्ति-विभाजन 


इसके सिद्धान्त और छाभ--शक्ितयों के विभाजन सम्बन्धी सिद्धान्त 
>मॉटेस्कू की प्रश्तिद्ध पुस्तक 'स्पीरिट आब लॉज में वर्णित है । इगलंग्ड की सरकार 
की पद्धति से मौँटेस्कू बहुत द्वी भरिक प्रभावित हुआ था। केच एवं अमरी की 
आनदोद्त के नताओं ने भी इसे अच्छी तरद अपताया। इसे हम निम्नलिखित 
न्तीन भागोंमिं बिमातित कर सकते हैं :: शक्ति और अधिकार के केद्धित हो जाने 
छे अनाचार का उद्भव द्वोता दै। व्यक्त को स्वाधीनता को सुरक्षित रखने के 
छिए (१) स्यपध्थाविकरा, झाप्नन एवं न्‍मायकी * शक्तियां वितिस्न द्वार्थोर्मि जानो 
चादिए, जिनका उपयोग वे मिस्न्‍-विस्त प्रकार से कर ऊछे (२, प्रत्येझक्रों अमनेद्दों क्षेत्र 
तक सोमित द्वोता वा द्वए । ,३। प्रस्येक क्षेत्र खतत्र और सावंभौम द्वोवा चाहिए भादि 
जहरोहँ । प्राचीन क्रालमें जब शक्ति झा विभाजन नहीं था तो बात कुछ और द्वी थी । 
निरकुयय शासऊ के द्वा्वों में तोनों झक््तियाँ केन्द्रित थीं। राजाऊ़े शब्द द्वीविधान थे 
राजा क'मून को छागु करता ओर इसको न साननेयाछे को सजा देता । इस प्रकार 
राजा विधान तिर्माता, प्रधान झाठक एवं एश्मात्र न्यायाथीश्व द्वोता था। इस 
पार दी व्यवत्या के करण ब्यक्तित की छवाथीनता सदेव खोती गयी क्योंकि उसके 
अधिकार राजा को मर्जी पर थे। एक ही व्यक्तित या विभाग के द्वायमें अधिक 


हद नागरिक-शात्र 


शक्ति देना केवल घातक ही नहीं सरझार को कमजोरी भी है। आधुनिक सए- 
कार्रो का काये तभी बढ़िया ढंगसे चछः सकता है जद विभिन्‍न कार्यों' के लिए 
विभिन्‍न व्यक्षित उत्तरदायी हों । 
इसकी आहेचना 

पूर्णेहपेण शक्ति का विभाजन न तो संभव है और न ऐसा छिया ही जा सकताः 
है। वास्तव में कुछ दद तह शक््तिछ्ा विभाजन स्वाधीनजा के लिए उचित है 
पर पूंणेतया विभाजन तो बिल्कुल द्टी निरर्थक है। सम्पूर्णतः सरकार पर विचार 
करना चाहिए हि उसके कौन-कौन छे भाग एक साथ मिलकर काम करे जो द्ितकर 
भी द्वो सके । हु 

वास्‍्तवर्म बहुतप्े राज्यों में व्यवस्थापिका का बहुत बढ़ा अधिक्रार शासन परि- 
पदू पर द्वोता है। बहुत देशों में व्यवस्थापिका पर शासन परिषद्‌ का ही प्रभाव: 
होता है। पट ब्रिटेन में झासन परिषद्‌ के सदस्य जो विभिन्‍न विभागों के- 
अथान भी द्वोते हैं' विधान को भी संचालित करते हैं। शासन संचालन एवं शासन 
परिषिदू पर व्यवस्पापिका का भी बहुत बड़ा अधिकार है । हे 

यद्यपि सभी विभाग बराबर भाने जाते हैं पर बातें वैसी नहीं। गानेर का 
कथन है क्रि समस्त सरकारों के अध्ययन के परचात यह निष्कर्ष विडलता है डि 
व्यवस्थापिका से शक्तिश्ञालो एवं न्याय सबसे कमजोर विभाग है। एक प्रजातंत्री' 
राष्ट्र में वास्तत्र में जनमत दो सर्व शक्तिशाली है । 

भारतमें शक्ति विभाजन 

ब्रिटिश हुकूमत के समय यद्यपि भारत में भी शक्ति विभाजन थां पर वास्तविक 
सत्ताशासत परिषद के द्वी हाथ में थी। भारतीय शाउन “परिषद का विशेषाधिकार 
एवं स्वीकृति अधिकार प्रसुख हैं। साधारण विधान पद्धति के अभाव में शासनपरिषद्‌ 
किसी ग्यक्ति विशेष को दण्ड दे सकती है । भारतमें एक दी व्यक्ति के भधीदशासनः 
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एवं न्याय दोनों अधिकार दें उदाहरणस्वध्प एक जिद्यथोश्य शासन एवं न्याय दोनों 
दाक्तियों का मालिक दै। बंगाल के भूतपूर्व प्रधान न्यायाब्रीश सररिचर्डगर्थ का 
कथन है कि, “एक व्यक्ति जो न्‍्यायाथ्रीश् एवं मुकशना चलाने दाला दोनो है न्याय 
नहीं कर सझ्ता। एक द्वी व्यक्ति पुलिस, न्यायाथौश एवं मजिस्ट्रेट केसे दो सझता 
है भारत की न्यायपरद्धत में संशोधन करने को जितनी अधिक आधवगस्यक्रता 
है उतनी अधिऋ आवश्यकता ओर किप्ती चीज की नहीं । भारत के न्यायाधीशों को 
शासनपरिपद के नियंत्रण से निकलकर काम करने को बढ़ी धावस्यकता है । 
व्यवश्वापिका 

व्यवस्थापिका राष्ट्रद्धा सर्व्रधम एवं प्रमुख अंग्र है । छासड्ी का छुथन दे कि 
'शासन एवं न्यायसम्बन्धी शक्तियाँ व्यवस्थापिछा को घोषित इच्छा से दी अपनी 
सीमा प्राप्त करती हैं । | 

इसे राष्ट्रकी इच्छा को प्रकश मिलता द्वै। व्यवस्थारिका कानूत बनाती 
है, इस उद्देश्य छे विलपर विचार करती है; तथा क्षय पर नियंत्रण रखती है भौर 
बजट पर विचार करती है। पार्लमेण्ट सरकारों में यह शासबपरिषद पर अधिकार 
रखती है त़या उस उहेंइव से गराध्वनपरिपद को नीति और शासनपर विचार करती 
है। आफिमपर अधिछार रखने के छिए शांसनपरिपद का भी मनोनयन यदी ऋरती 
है। बहुत से देशों में शासत्र परिषद पर दोपारोपण करने एवं दुस्व॒स््रिताऊे लिए 
स्यायाधोशोकों सुअत्तछ करने का भी इसे अधिकार दे। इस प्रकार स्पदस्थापिका 
न केबल विधान-निर्मातु अपितु आल्ेच्क एवं नोति-निमात्‌ संस्था भी है । 


व्यवस्थापिका का निर्माण 
व्यवस्यापिका या तो एक दी परियद्‌ या दो परिषदों की होती है। बहुत रे 
ध्ायुन्ग रास, में, के, पीस्पा, दोफे, दें. एल तय परीएय३ एएुए, बुरा, सिन्म 'पीरियय ५ 


निम्न परिषद्‌ सदेव निर्वाचित द्ौती दै तथा दोनों में यद्द सर्वश्रे्ट एवं 
हह 
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शक्तिशाली है । यह सवेधेष्ट पत्ता है तथा कर सम्बन्धी एवं क्षम्य खर्चे सम्बन्धो 
समस्त अधिझार इसके अन्दर निहित है । उच्च परिषद पेतुझ अधिझार मवोवनयव 
तथा संकुद्ित निर्दाचन से चलता है जेसा कि झेटम्रिटेड और जायान में है। इसके 
आजीवन सह्स्य भी होते हैं जेसा क्लि कनाडा में पाया जाता है। बहुत से 
देशों में उच्च परिषद छा भो चुनाव होता है। यह चुनाव सौनित एवं विम्न 
परिषद की अपेक्षा दोषझालोन द्वोता है। उच्च परिषद के स्दत्यों के लिए 
छाझ्ी शिक्षा एवं उन्नको आवश्छता होती है । 


उच्च परिषद को भछाइयाौं--निम्न परिषद में दिदा पूरा दिचार किए 
जह्ददाजी में जो कानून स्वीकार किया जाता है उठे उच्च परिषद्‌ रोझता है। यह 
परिषद्‌ विद्वानों का परिषद्‌ इसलिये कद्दा ्यता है क्योंकि इसके सदस्य भसुभदी, दृद्ध 
एवं निम्न परिषद्‌ के सदस्यों से अधिऋ दिद्वाल होते हैं। उच्च परिषद्‌ विम्न 
परिषद्‌ को इच्छाओं पर कुआराषात नहीं कर सकता केवल देर करता है एवं 
दिच'र के लिए पर्याघ सनय छे सकता है। ब्लिझो पुदः दिचाराफे भेजरूर यह 
उस पर उड्टे दिस से मौर करने का मौका देता है । 


इससे हानिर्या--आबे सिए का रथन है, जो आज भो सत्य द्वी भागा जाता 
है हि अगर उच्च परिषद्‌ निम्न परिषद्‌ के साथ मिरुझर काम्र करता है तब तो 
ओेक है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मानला ही दिगढ हायया $* चूंकि उच 
परिषद्‌ पूजोपतियों को दोज है अतः प्रथतिदादी शक्तियों के विरुद्ध पूजोबादो ताकतों 
का ही समर्थन करतों है। अतः प्रडातंत्रराद एवं मजइयों के लिए इसझछा 
भरिवल घतह है । 

दो प खरे छो ब्यस्थारिका को झदु-आाडोदछ प्रो* लस्झो छा कपन है कि यई 
कोड प्माण नहीं कि उ् परिष३ जत्ददाडो रोकठा है। आहुछत छोई 
कानल विधान-पुस्तिझय में सइज में दो प्रवेश रद्ों पादा। डिलशझो एक 
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एक धारा पर छाफ़ी विचार विमझ एवं विद्दव्यास्या की जाती दे जिसठे राजनीतिक 
चृर्टमान स्थिति में उच्च परियद्‌ को जल्दबाजीबाला फायदा गध.यव दो गया दे 

भारत में उच्च परिषद प्रजातंत्रवाद के लिये नहीं था। यद्द तो प्रमतिवादी 
विशेधी संस्था मात्र थी। 


झासन परिषद 


शासन परिप्द राष्टू की इच्छा द्वारा संचालित द्वोतो दे। घासन परिषद के 
कार्य विभिन्न विभागों के संचालन, शासन एवं प्रबन्ध हैँ । 


शासन परिषद्‌ का निर्माण 


शासन परिषद में राजा या अध्यक्ष एवं शासन से सम्बन्धित समस्त पदाधिकारियों 
के साथ सचिव सम्मिलित हैं । ऊच पदाथिक्रारियों में अध्यक्ष सबंदां निर्वाचित 
दोता दे हिन्तु राजा कापद पेतृछ देै। मंत्रियों छी नियुक्ति व्यवस्यापिका के 
मनोनीत सदस्यों में से राजा या अध्यक्ष के द्वार होती दै। निम्न या स्थायी परिषद 
उन व्यक्तियों श्ले बनती दे जो ऊच पदाधिकारी या विश्लेष नियुक्ति समिति द्वारा 
नियुक्त डिये गये हैं; यद्यपि शाध्तन परिषद का मुख्य काम शासन करता है तथापि 
व्यवध्यापिका और न्याय विभाग के साथ भो इसका निकट सम्पर्क है। व्यवस्थापिछा 
को बुलोना, भंग करता और कुछ दाछतक के लिये टाल देना भी इसका काम है; 
व्यवध्यापिक्रा द्वारा स्लीहुत विधानायुसतार यद्द विधान के संचाजन कमझे ठीक करती है 
एइं भावश्यकतातुसार विज्येपाधिकार का भी प्रयोग करती दे। न्याथीज्नों दी 
नियुक्ति, भलुश्ासन ढी कार्रवाई, अपने अफसरों के विरुद्ध सैनिक न्यालय द्वारा 
जांच एवं न्यायालयों द्वारा दण्डित व्यक्तियों को क्षमा कर देने की शक्ति भी इसमें 
दै। शासन परिपद अनेझ विभागों में बेटो है। समस्त शासन परिद छा प्रधान 
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अध्यक्ष या प्रधान मंत्री होता है। दर एक विभाग अहम सचिव के तलवावधान 
में है जिसके नौचे विभाग के स्थायी प्रधान हैं । प्रमुख विभाग ये हैं :-(१) सेनिक 
विभागके तत्वावधानमें सुरक्षा या युद्धदफ्तर,नौ-सेना और इवाई शक्ति । (२) पररणप्ट्रीय 
कार्यों के छिये परराष्ट्रीय दफ्तर। (२) अमन और शांति, पुलिस और बन्दी- 
गृद्द आदि की देख रेस के लिये गृह विभाग (४) अथे विभाग णो राष्ट्र दी 
सम्पत्ति का निय्त्रण एवं देख भाल करता है। (५) शिक्षा विभाग । (६) उद्योग 
घौर भ्रम तथा (७) यातायात हैं । अस्य विभाग कृषि, जन स्वा्थ्य, व्यापार और 
आवागमन भादि हैं । 
निरंकुश और स्थायो सिविल सर्विस दो प्रकार के शासन हैं। 
प्रातांत्रक सरकार जनता की इच्छा और आवश्यकता की पूर्त करती 
और उसे उनन्‍नतिशील बनाती है। कल्पना और उत्साह प्रजातंत्र के प्रमुख भंग 
है। परन्तु इससे कभी कभो खतरा और अन्यान्य बुराइयाँ भी दो जाती हैं । 
निरंकुश्ध शासन अकाल्पनिक और नियमितदोता है । लेकिन यद अनुभव और यतानु- 
गतिक्े अनुसार चलता है अतः देनिक शासन में इसे काफो सफ़्तता मिल्तो है। 
आधुनिक प्रजातन्त्री सरकारें कुछ हृद तक प्रजातंत्रों एवं कुछ इृद तक निरकुश 
स्ाधार पर निमित द्वोतो हैं। अध्यक्ष या मंत्री जनता की इच्छाओं में परिवत्तेना- 
नुसार भाते जाते रहते हैं, इसलिये वे प्रजातन्त्री व्यक्ति हुये । देनिक शासन व्यवस्था 
स्थायी सिविछ सर्विस के हाथमें है। जो निरंकुश आधार पर कायम है। स्थायी 
सिविल सबिस में विशेषज्ञों का! बह दछ सम्मिलित है जिसको बहुत बढ़ा ज्ञान और 
योग्यता भ्राप्त है, जिनकी वियुक्ति प्रतिषतद्वी परीक्षा द्वारा द्वोती दे । स्थायी तिविल 
सर्विस की शक्ति इतनी बढ़ गई है कि प्रेट बृठेन के समान राष्ट्र भी निरंकुश कहा 
जाने लगा दहै। भारत में स्थायी सिविक सर्विस को महत्ता से इनकार 
रद्दीं किया जा सकता लेकिन राजनीति में इन्हें बोलने का अधिकार नहीं 
होना चाहिये । रा2 को तीति जनता द्वारा चुने गये उत्तरदायो व्यक्तियों द्वारा 
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दी निर्धारित होनो चाहिये । जनता के अभारतरों की ब्यंजना होनो चाहिये तथा 
शासन परिषद्‌ श्ीप्रातिशीघ्र एवं सस्ते दर पर उनकी पूति करे प्रजातम्ी एवं 
डत्तरदायी सरकार को यही अच्छा दी दै। अबतक भारत की निरंकुश सरकार 
भनुत्तदायी थी जिसे वीति निर्धारण का भी अधिकार था | जनता के अविज्ञास और 
पूँजेवादी मनोग्त्ति दारा संचालित सरकार जनता की इच्छाओं की नहीं पूति 
करती थी । 
न्याय विभाग 

न्याय विभाग विभिन्‍न साधनों द्वारा कानूनों की भ्राप्ति, उनही व्याख्या एवं 
मामला विशेष में उनके प्रयोग का स्पष्टीकरण करता है। न्यायाधीश फौजदारी 
मामले में अपराधियों को सजा देकर एवं दीवानी मामले में पंच का काम करके 
ज्यायद्ो रक्षा करता हे । न केंवछ व्यक्ति-व्यक्ति बल्छि राष्ट्र और व्यक्ति 
के बोच के भो कगडझ़ों का वह निपटारा करता हे । ऐसा प्रायः देखा जाता है फक्‍्ल 
ज्यायाधीशों को वेंसे कानूनों की व्याइया करनो पढ़ती है जिसकी व्याज्या का 
आधार भप्राप्य है। बेसी स्थिति में स्यायाधीष्ों को परम्परानुगतिकताओे आधारों पर 
चलना पढ़ता है। उस केस के लिये जज विधान-निर्माता का काम करता है। 
इसलिये हमें जज द्वारा निर्मित विधोन भी प्राप्तहै जो न्याय और ओदित्य के 
साथ निणय में सदायर दै। न्यावाभीक्षों छो वैधानि मद्दा पंडित एवं निष्पक्ष 
होना चादिये। न्यायाधीजञों की निश्यक्षता के रक्षा उन्हें व्यवस्थापिंका और 
शाशन परिषद के नियंत्रण से मुक्त छर देना चाहिये। न्याय-प्िभाग की यह 
सापीनता, उचित वेतन, स्थायी पट्टा एवं छार्यछ्ाठ से न दथने के आख़ायन द्वारा 
मुरक्षित द्वोनी चाहिये । जजों को नियुक्ति योग्यता के आधार पर दोनो चादिये 
जसमें दल, सम्प्रदाय या राजनीतिझ॥ भावनाओं छो प्रश्रय नहों मिलना 
चाहिये । 


श्ष्र्‌ नागरिक शाश्र 


ग्रस्त 

१--शक्ति विभाजन के सिद्धान्त का वर्णन करो । क्या प्राचीन पिद्धान्त उचित है । 

२--शक्ति विभाजन के उपयोगों का वणेन करो और भारतीय स्थिति को ध्यान 
में रखकार उनपर श्रक्राश डालो ( क० यु" १९२५) 

३--विप्पणी लिखों-- 
(क) शासन परिषद (ख) उच्च परिषद गो) न्याय विभाग । 

४--धरकार के कार्यकारी सिद्धान्तानुसार शक्ति का विभाजन न केवल असम्भव 
अहिक् यद अरुचिकर भी है /!? इस कथनकी पुष्ठि करों । (5० बि* १९३४) 

५--भाधुतिक सरकार तीन भागों में बंटी है--व्यवस्थापिका, स्याय विभाग और 
शासन परिषद--इसकी चर्चा करो, “ क० १९३५) 

६--सरकार के प्रधाव अंग कौन-कौन से है तथा उनके कार्यों' पर  श्रकोश डालो 
(० १९४१ ) क्‍या राजनीतिक स्वाधीनता के लिये शक्ति विभाजन का दोना 
जरूरी है ? (क० १९४१) 

७-आधुनिक राष्ट्र की शक्तियों का वितरण केसे दोता है? (० १९३८) 

<-ध्यवस्थापिका के प्रति शासन परिषद के सम्बधों को टीक करने के डिये 
किन-किन बातों की आवश्यकता है ! शासन परिष३ और व्यवस्थापिका के 
साथ न्याय विभाग का कया सम्बन्ध होना चाहिये 
( यू० पी० बोर्ड १९३८ ) 

९--व्यवस्थापिकाकोी दो परिषदों पद्धतिके कारणों पर प्रकाश डोो | (क6वि०१९४१) 

१०-व्यवस्थापिका का काये केवल विधान बनाना द्वी नहीं है, एक प्रजातन्त्रो राध्र 
में व्यवस्थापिका और कौन-छोन ढाम करती है १ (० बि* १९४२) 


। 


अध्याय १३ 


सरकार के कार्य 


वर्तमान सरकार के छार्यों का जिक्र करने के पहले हमें उनसे सम्बन्धित 
विभिन्न विचारों का अध्ययत कर लेना होगा। क्योंकि जनता रा के आदर्श 
थऔर सरकार के उचित संचालन में एकम्रत नहीं ढै। यह प्रश्न बढ़ा 
दी प्रमुक् है क्यों छि राष्ट्र के कार्यों से इसका बहुत बढ़ा सम्बन्ध दे जो 
इमारे जीवन के इर पहल का निर्णादद्न और निर्माता है। स्वतः यह प्रश्न उठता 
है कि व्यक्ति के कार्यो, पर निर्यत्रण करके राष्ट्र कद्दां तक उचित करता है। 
इसलिये व्यक्ति अपने स्वाये के लिए सरकारी कार्यों दवा पूर्ण ज्ञान रखें। इसको 
इस रूप में समझना चाहिये कि इस विषय से सम्बन्ध दो द्वी दिद्धान्त प्रान्‍्य हैं । 
१--ज्यक्िबादी २-समाजबादो । व्यक्तिवादो दिद्धान्तात॒ार राज्य के काये संकीर्ण 
सीमाओं से आवद्ध द्वोते हूँ जिधर्मे व्यक्ति को स्वेच्छानुतार बदने को झ्ुविया द्वोती 
है। डेक्िन समाजवादी पिद्धान्तानुसार सरकारी कार्यों छा विस्तार इस प्रकार 
होना चाहिये जिससे सम(तत समाज की भालाई हो सके । 


“अराजक सिद्धान्ता 


उप्यु क्त दो दिद्धान्तों की विस्तृत व्याख्या के पूर्व इमें दूसरे दृष्टिकोण पर 
भी विचार कर ठेना है जिसे अराजक सिद्धान्त बह्ठते हैं। ययप्रि स्ष्ट रूपेण 
राशू के कार्यो की व्याख्या में इसे स्थान यराप्त नहों दे वर्यो कि एक अराजक- 
चादी के लिये राटटमद्वान बुराई दे निम्द्धा चद अन्‍्ध चाइता दहै। अराजकवादी 
सिद्धान्त इस आधार पर निर्मित दे कि व्यक्धादी सिद्धान्त का यह वीभत्स रूप 


प्ध्छ नाग रेक शाल्र' 


है। व्यक्विदों और अराजकवादी हर प्रकाए के वियत्रण को बुरा मानते हैं। 
ब्यक्तिवादी कुछ छिद्धान्तों को छोछार करता है इश्लोलिये वढ राधू की आाव- 
इयइता बतलाता है। लेकिन धगाजझऋाादो हर प्र्ार क्के नियेत्रण को बुरा 
मानता है इसलिये राडू छो भी अनावश्यक मावता है | अग्जच्त्ता के माने 
शसन का अन्त है। अराजच्त्ता उस प्रभार के समाज की स्थापना काना चाहइतो 
है ड्िसमें व्यक्ति स्वधासित द्ोता है. जिसमें वह तंधों के प्रति स्वतः वफादारी प्रकट 
करता है तथा जिसने ता्त के द्वारा हुकूमत नहीं को जा उकती। अराजई- 
वादी सरकार को छ्वाधोन्‍ता छा दुश्मन समम्त्ता है। वह्ग बतलाता है कि कुछ 
निहित स्वापियों के द्वारा हो सरझयर का संबालन द्ोता है और राशू दमन के 
फिद्धाज्त पर निर्मित होता है डो अराजडदादो समाज में अप्राप्य है। अराजक- 
बादो सम्राज की अविवंत्रित ख्वाधीनता में द्वी व्यक्ति का पूता विद्यास सम्भव है! 
अराजकत्रादों प्रमाणों द्वारा समस्त तियत्र्णो को बुश, राष्ट्‌ को अनावेश्यक 


बताया जाता है । व्यच्िबादी सिद्धान्तों पर दृष्टिपात करने से ये बाते प्रकट 
ही जायेगी । हु 
अराजरबादी सिद्धान्त की कीमत 
प्रो- ज्ैथो द्राडन ने अराजकुदादो सिद्धान्त को छीमत निम्नांकित बतलाई है। 
(६) भराजऋदराशे उम्राज अव॒त्य। की उचित आलोचना छएता है यथपि 
उपने द्वाश प्रस्तावित सप्राधान उचित नहीं हैं ॥ [छ) अराजकवादी व्यक्ति के 
छशात्तन अधिकार पर खूब जेर देता है। (यग्र) राष्ट्‌ के प्रकृति और 
अधिडार को झआ;ठोचदात्मक चर्चा के अध्ययन के कारण बिद्यवारी चुनौदों ने 
सुमाज को बहुत बढ़ी भलाई ही है । 
( घ ) अशजच्व दो को विश्वास है कि कमर ब्यक्ति को स्वेउठ पर छोड़ दिया जाय 
तो पुलिस और छेना के द्वापत भारोपित राज्य के कत्तेम्य भपिक ऋच्ठो तरह 
निभाये जा सचते हैं । 


सरकारके कार्य १०५४ 
व्यक्तिवादी सिद्धान्त 


अराजकवादो के सदद्य व्यक्तिवादों भी हर प्रकार के नियन्त्रण को चुग मानता 
है और राष्ट्र की दर प्रकार की द्ाक्ति के विस्तार को व्यक्तिगत स्वाथीनता द्वारा 
दी प्राप्त समकता दे । पर भराजछबादी के विपरीत वह राष्ट्र को इसलिये जरूरी 
समझता दे भगर वह नहों रहेगा तो एक व्यक्ति का छ्ार्व दूपरों के 
अधिकारों का अपहरण करेगा! व्यक्तिवादी छिद्धान्तानुसार राष्ट्र की शक्ति का 
विस्तार वीं तक द्वोना चादिये जहां तक वह झान्ति, अमन एवं सुरक्षास्‍्थापना में 
समय दो सके । इससे आगे यह अपेक्षित नहीं । व्यक्यादी यह कभो नहीं चाइता 
कि राष्ट्र के द्वाथ में विधान निर्भाण, गरोबों बेचछारों की सद्ायता एवं शिक्षा भादि 
दो व्यवस्था रहे । राष्ट , पुलिस संस्था के अतिरिक्त अधिक आगे नद्दींजाने पाये। 
केवल शान्ति स्थापन, अपराधियों को दंढ देना, आदि ही उसके काये हों। यद्द ये 
"समाप्त द्वोने पर उसके कर्शाव्यों की इतिश्री द्वो जाती है । 


व्यक्तिबादी के अजुकूल प्रमाण 


५ के) मलुप्य का वास्तविक उद्देश्य अपनी झक्ति क्रा उस हृ]द तक विदछाश 
करना दै जद्टां बढ़ पूर्णता को प्राप्त द्वो जाय। राष्ट्र इस प्रकार के व्यक्तिक 
विकास के लिये दासुग तिबस्त्रण का काम करता है। उस प्रकार के कासे 
ग़्भीय एकता के लिये जहरी देँ समाज को एक जायज छ्वर पर छे जादा 
दी राष्ट का काम है । राष्ट्र मौलिकता को चूर चूर करता एवं व्यक्तिगत 
चरित्र को समाप्त करता दे । 

(६ ख) व्यक्तयाद वैज्ञानिक आथार पर दिद्ला हुआ है यय्योह्धि विकास्वाद के साथ 


साथ इस संचालन द्ोता है। यह सभो को विद्वास का समान अवसर 
हि ९ > 5 ५८ ०. थे 
प्रदान कर योग्यतम्र/वशप की नीति को चस्ताथ ऋरता दें । 


१०६ चायरिक शाघ््र 


(ग ) यही पिद्धान्त इसल्यि सत्य है कर्योकि मनुष्य अपने सवा को चाहता है 
और स्वयं यद्दी जानता है कि उसका स्वार्थ कहां है । 

( घ ) व्यक्तिवादी इसल्यि संतुष्ट रहता है क्योंकि उसछो विद्धान्त विस्तृत अधिक 
दिद्धान्तों पर क्षाधारित है । उद्योग के संचालन में हस्तक्षेप न करने की 
नीति से द्दी अच्छो जौद्योगिक उन्नत हो सकती है। अगर औद्योगिक 
द्ोड अनियंत्रित रूप से चलेगी तभो उत्पादनकर्ता अधिक उपजा सकेंगे: 
वेतन निमनस्तर तक चला आयेगा तथा उत्पादन में अत्यधिक बृद्धि द्वोमी | 

(७ ) राष्टू को सर्वेद्॥ सममना अमात्मक है। यह उग्र व्यक्ति से अच्छो नह्ढों 
है जो इसका निर्माण करता है । राष्ट्‌ की आवश्यकता जितना व्यक्ति समभता- 
है, उससे अधिक राष्ट्र नहों समता । 


ब्यक्तिवादी सिद्धान्न की आलोचना 


व्यक्तिबाद रत है और कोई भी समाज शुद्ध व्यक्तिवाद पर आधारित नहीं रहा 
प्रकता । ब्यक्तिवादी सिद्धान्त को आलोचना निन्नांकित कारणों से की जा सकती है।-- 


( क ) ब्यक्वादी राष्ट को बुरा मानता है । जो सर्वधा अमात्मक है। इतिदास 
बतलाता है कि राष्टू ने मानव सभ्यता को कभी अवरुद्ध नहीं प्रत्युत भागे 
ब्ाया है। 

(ख) ध्यक्तियादी का यद्दो सिद्धान्त राष्ट्र केवल नियंत्रण के लिये दे बिल्कुल ही' 
अ्रमात्मक है। आधुनिक सभ्यता के विकास के साथ द्वी साथ राष्ट्र के 
प्रबन्ध एवं राज्य की व्यवस्था की आवश्यकता प्रतीत हुई। आधुनिक 
जोबन को समस्‍यायें इतनी उलकन पूर्ण द्वो गई हैँ. कि केख्र एवं प्रान्त 
के सहयोग के बिका उनका सम्राधान संभव नहीं दो सकता। राष्ड दो 
बढ़ा चढ़ाकर बतलाने एवं छाम को कम कराने को चेट्य कर ब्यक्तिवादी 
ने गलती की है। 


सरकारके कार्य १०७ 


( ग ) ब्यक्धादों स्वाधीनता की श्रमात्मक् कल्यना करता दै। यह समझ कर तो 
बढ और गलत करता है कि राष्ट्‌ खावीवता का शत्रु है। सरकार और 
स्वाबीनता एक दूसरे के झत्रु नहीं। इसके विपरीत बुद्धिमारी से सुमव्ति 
एवं उचित रीति पे निर्दोषित राष्ट्र व्यक्ति के नेतिक, बौद्धिक एवं शारीरिछर 
योग्यता दो बढ़ाता है । स्वायियों द्वारा उपस्थित विश्ल बाधाओं को राष्टू 
सदेव दूर करता रद्दता है । 

( घ) नियन्त्रण स्देव बुरा द्वी नहों होता दे । चरित्र विर्माण के लिये अनुशासन 
एवं डियन्त्रण को आवश्यक्रता है। सम्राज छी हत्याकर व्यक्तितत लाभ 
के लिये वेयलिक मद्त्ता को व्यच्छधाद ने व्यर्थ बढ़ाया ऐ। 

(उ) यद्द कहना भी सत्य से परे है कि हरेक व्यक्धिदी राज्य को अपेक्षा अपने 
सार्थों का अच्छा ज्ञान रखता है। ठदाइरण सर्प सफाई, शिक्षा एवं 
नाबालिग श्रम के सम्बन्ध में व्यक्ति की अपेक्षा राष्ट को अच्छा अनुभव है । 

(|) आर्थिक क्षेत्र स्वाथीदता का अथ एकाधिकार है। अत: समाज के घ्वार्य 
के लिए दाष्टूका नियंत्रण जहरी दै। जब तक राष्ट्र क्री सद्दायता प्रात 
न हो तब तक धनिक्ों के साथ गरीबों का स्वार्थ नियत नहीं द्वो सकता । 

(8) विश्व की वर्तमान समस्या को ध्यान में रखकर तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को 
देखकर राष्ट्र का हियंत्रण जरूरी दै। जबतक कर, चूगी आदि सम्बन्धी 
राश्‌ की सद्दायता प्राप्त न दो तो तबतक राष्ट्रीय उद्योग विदेशी उद्योगों क्यो 
तुलना में नहीं टिछ सकते । 


समाजवादी सिद्धान्त 


ब्यच्चादी विवारधारा के टीहः विपरीत सम्राजवादी विचारधारा है जो 
मनुष्य के कार्यों में दस्तक्षेत्र करने के लिए सरकार की बहुत बढ़ी शक्ति की क्ाव- 
झयकता प्रतीत छस्तो द्वे | 


१०८ नागरिक शास्त्र 


समाज्वादके पक्षमें अमाण 


(क) व्यक्तिवादी के विपरीत समाजवादी राष्ट पर. पूरा विश्वास रखता है तथा 
अपनी अत्यधिक भलाई के लिए इसे जहूरी सममता है। अतः पामूद्दिक 
रूप से जनता के खार्थों की वृद्धि की आवश्यकतों समाणवादी दर शरकार 
से समभता है। उम्पत्ति के विषम वितरण को वह अधूरा सममता है। 
अतः बह सम्पत्ति का समान वितरण के आधार पर जहूरी बतलाता है। 


(ख) समाजवादी कहता है कि समाजवाद न्याय के आधार पर टिका हुआ है। 
उसके धजुसार प्रकृति के स्वाधीन उपद्दार जमीन और खाने जनता (शासन) के 
अधिरार में होनी चादिये । इन पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए । जमीदार 
का उनपर उसी प्रकार अधिकार नहीं है जिस प्रकार हवा एवं धूप पर वह 
अधिकार नहीं कर सका । 

(ग। समाजवादी उत्तादन के समस्त साधनों पर शाप्तन का अधिढार करवा बाइता है । 
जबता के लिए लाभप्रद समह्त्त नौकरियों को भो वह दृस्तगत करना चाहता 
है। जनता की भोर छे टेलीफोन, फेक्‍्टरी भआदि सामानों पर राष्टू का 
अधिकार द्वोना चादिए। दूसरे शब्दों में समान्रदादी वर्तमाव आाधिझ 
व्यवस्था का अन्त चाइता है। जिम्में भ्रजदूरों का शोषण कर पूजीपति 
मोटा ताजा द्वोता जाता है। वहतब्रिक उत्पादन कर्त्ता मजदूर बहुत द्वी कम 
पाता है जब हि पूजीपतियों के हाथ में आय का बहुत बढ़ा भाग चला 
जाता है। 

(थे) वतेमान आधिक व्यवप्या से धनो और थनी तथा गरीब और गशेव द्वोता 
जाता है। इस प्रडार सम्पत्ति और ऐश्वर्स को बढ़ी असमानता फैली हुई 
है... फता. गा. व्यय शोया, देता है... एप, जे, कि. जत्यण, का, एक्स, 
है अव्पसंख्यक पूजीपतियों से आम जनता छी रक्षा अवश्य करे । 


सरकार के कार्य १०६ 


समाजवादी सिद्धान्त की आलोचना 
समाजवादी खिद्धान्तक्रे विपरीत श्रमाण निम्नांकित ढैः--- 

( के ) समाजवादी मजदयों के श्रम को विवष्ट करता है । अगर समत्ति एकत्र 
करने ढी भावना #ा अन्त दो जाय तो जनता परिश्रम करने से अनिच्छा प्रकट 
करेगी । मांववीग्र प्रयत्न कम द्वोमा तथा समस्त प्रगति का अन्त द्वो जायगा । 
समाजवादी पिद्धान्त यह दे कि मू्ख, छुस्त एवं काहिछोंकों भी योग्य 
सध्यवसायी एपं परिश्रमी व्यक्ति के ठत्पादनर्मे नाजायज द्विस्ता बढानेफा 
मौका मिलेगा ! न्‍ 

(ख ) राष्ट्र की योग्यता और सुव्यवस्था की अत्यधिक झल्पनाकर समाजवादी गलती 
करता है। समाझ्वादी राष्ट्‌ से ज्ञिन-जिन्र कार्यों को आशा करता है 
डन-उन कार्यों को सम्पन्न करना राष्ट्र के लिए अध्षभव है । 

( मे) समाजवाद व्यचिवाद को चोट पहुचाता है। क्योंकि राष्ट्‌ दर प्रकार की 
व्यवस्था करता दे जिससे व्यक्तिगत ढार्य को प्रश्नय बढ्ों मिलता । 

परिणाम--ब्यच्धि[द एवं समाजवाद की चर्चा तथा आलोचनात्मक अध्ययन के 

पदचात इम इस निर्णय पर पहुंचते दैँ कि दोनोंमें से कोई भो बिल्कुल टोक दी नहीं ३ 

पर दोनों में सल्यांश दे । 


परिवर्तित विचारधारा--वर्तेमान सरकार के व्यापक कर्तंब्यों के कारण 
यई विचारधारा बद॒छ गयी, है। अब इस प्रकार का वितंण्डाबाद चल नहीं सकता 
क्योंद्धि आज कोई भी सरकार ब्यक्तितादों नद्ीं। आधुनिककाल में व्यक्तिताद का 
प्िद्वान्त कहीं भी ठाग्ू नद्वीं दो सकता । इसरो प्रकार समराजत्राद या साम्यवाद 
भी समस्त राष्ट्री का सिद्धान्त नहीं है। सत्य तो बह है कि राष्टू के वैधानिक 
इस्तक्षेप का विभाजन असंभव दे क्योंकि समाज को आवस्यकता एवं अवस्था के 
अनुसार द्वी सीमा शंथी जा सद्ती है । 


११० नागरिक शात्र 


राष्ट्र केबछ पुलिस नदीं--समाज दी असम्यावस्थ्रा में राष्ट्र केवल पुलिस 
के द्वी सदश था पर सम्यता के विह्स के साथ यह दृश्कोण भो बदछ गया। 
सर्वहित के लिए राष्टरका इस्तक्षेप न्‍्यायोचित एवं व्ध्य है। पुलिस राष्ट्रूके 
विचार ने सभ्य राष्ट्‌ के लिए रास्ता साफ छर दिया । 

समाजवाद का विस्तार और उसकी द्रु त प्रगति--वास्तव में आधुनिक 
समस्त राष्टू बहुत से ऐसे काये करते हैं जो व्यक्तिवादी विचारधाराजुसार उनके क्षेत्र 
से बाहर पढ़ते हैं। उदाहरणस्वरूप ग्रेट प्रिटेन में ओल्डएजपेन्शन्स एक्ट, 
सम्नाजवाद को प्रगति के ठदाहरण हैं। इंगलिश पालियामेप्ट ने आवास, स्वाध्थ्य 
और कारखाना सम्बन्धी कानून बनाकर समाजबाद की ओर छुदम 
बढ़ाया है। फ्रांछ और जमनी में भी अनेक सम्राजवादी कानूब वन रहे 
हैं। भारत में भी मनदूर दानून समाजवादी आधारपर निर्मित हैं। समस्त 
रैलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ आदि राष्ट्र द्वारा संचालित हैं जो समाजवाद का प्रतुख अंग 
है। जनद्वितकारी समस्त नौकरियां म्युनिप्तिलत या कारपोरेशन व्यवस्था के दी 
अबदर हैं। व्यक्ति की मद्कता पर जोर देकर व्यक्तिवादी अच्छा द्वी करता है। 
पर ओज के समाज में फूलने फलने के लिए व्यक्ति को अकेले छोड़ देना दितकर 
नहीं क्योंकि ऐसो स्थिति में अधिक सक्षम व्यक्ति कमजोरों को दवाऋर शोषण #रने 
छॉगे। इसके अतिर्कि बहुत से ऐसे भी काये हैं जो व्यक्तितत क्षेत्रद्वारा 
सम्पक्न नहीं हो सकते अतः यहां भी राष्ट्र को हस्तक्षेप करना पढ़ता दे । नागरिक का 
सामाजिक ओर सांझ्कृतिक मंगछ जितना एक नागरिक्के साथ सम्बन्धित दे उतना 
दी राष्ट्र के साथ भी। राष्ट्‌ जो कि प्राचोन व्यक्तिवादी के विचाराजुसार 
पुलिध् राष्टू से भच्छा नहों है, नागरिक के द्वित साथक एवं उसके छ्वायों के 
अभिभावक के रुप में अपने को स्वोछार करता है। राष्ट्र वाबरिक की नेतिऊ, 


आधिक एवं राजनोतिक अधिकारों को रक्षा करता दै। आधुनिक राष्ट्‌ के अन्तर्गत 
सामाजिक, आविकर एवं राजनीतिक ्विद्धार बिल्कुल सुरक्षित हैं । 


सरकार के कार्य १११ 


सरकारी कार्यों का वर्गीकरण 
राष्ट्र के कारों के विभिन्न दिद्धान्तोंपर पहले द्वी इमने प्रकाश डाढा है। 
अब इम्र उनका वर्गीकरण करेंगे। खासतौर पर सरकारो कार्यों को दो आश्गों में 
विभाजन करते हैँ। प्रथम्म अगर राष्ट्‌ को अपना अस्िले कायम रखना है 
हो एसे भी का हैँ जिनको छकरता अत्यावस्थक् है। इन्हें मौलिक भावश्यक 
कार्य कहते हैँ । बुड्जोविल्सन मे इन्हें वैधानिक कार्य बतठाया है। और द्वितीय 
बहुत पे ऐसे का हैँ जिन्हें गेर जर्री ढाये कहते हैँ । 
वेधानिक या जहरी छाये -इनके अन्दर ( १) वाह्म मुरक्षा को द्विकाजत, 
(३) घरेलू अमन ओर शान्ति को स्थापना आती हूँ । ये राष्ट्र के प्रारम्भिक और 
मौलिक कार्य कहछाते हैं। अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए राष्ट्रकों ये 
कार्य करने ही द्वोंगे । 
वाह्म छुरक्षा को दिफाजत-नाह्य सुरक्षा का तासयें बादरी खतरे से 
सुरक्षा है चाहे वद खतग सैनिक आकमण हो या अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार में हस्तक्षेप । 
भ्रतः राष्टूको विदेशी भाक्मण के मुडाबछे के छिए समर्थ द्वोता चाहिए। इस 
उद्देश्य के लिए राष्ट्‌ स्‍्थलछ्ेना, नौसेना एवं वायुसेना रखता है तथा भावस्यञ्ता 
पढ़ने पर राष्ट्र 'को रक्षा के लिए नागरिषँ को झस्त्र ग्रहण करने के लिए भी निमंत्रित 
करता है। झाग्तिक्ाल में भी राष्टूको विदेशी श्तियों के साथ सम्पर्क स्थापित 
करने एवं अपने अस्तर्राष्ट्रीय स्वांडी देखभाल करनेमें समय व्यतीत करना पढ़ता है। 
बाइरी मुस्क्षाके लिए शक्तिशालोसेना, नौसेना एवं वायुसेना को दी केवल आवश्यकता 
नहीं है, शद्द एवं परराष्ट्रीय बुद्मता पूर्ण दीतिपर भी सुरक्षा निर्भर करती है। 
आन्तरिक शान्ति स्थापन--दर एक सरकार को देश के अन्दर शात्ति एवं 
अमन कायम करना पह़ुता है। जंबतक देश के अन्दर अमन कायम न हो तबतकऋ 
हिठी प्रकार दी उन्नति असंभव है । अतः झान्ति स्थापनार्थ सरकार छो उतना दी 
अधिक परिश्रम करवा पढ़ता द्वै उतना दी अच्छा अवन्ध करना पढ़ता हे जितना 
एक नागरिक को ऐसे काये में सरहार के ग्राथ सहयोग रूज़ा पढ़ता है। यूजीवादी 


११३ नागरिक शाघ्त्र 


व्यवस्था के अन्दर राष्टूकों जोवन और सम्पत्ति की रक्षा के लिए विधान बनाना 
पड़ता है। जिस राष्टू के अन्दर जीवन और सम्पत्ति अरक्षित रहे उस राष्ट्र के 
तत्वावधान में कोई भी व्यक्ति जीवन व्यतीत करना नहीं चाहेगा। भपराधों को 
दूर करने के लिए राष्ट्‌ पुलिस संघटनको मजबूत बनाता है। अपराधियों कोः 
दण्ड देने के लिए राष्ट्‌ फौनदारों अदालतों की भी व्यवस्था करता है । न केवक 
हिंसा प्रत्युत हर प्रकार के इस्तक्षेप से भो राष्ट्र सम्पत्ति को रक्षा बरता दे। बमतः 
शाष्ट, दोवानी के मुकदमों का भी फेंसला कर्ता है जिससे राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक 
शपनी सम्पत्तिका समुचित उपयोग कर सके। 


रू 

गेर जरूरी कार्यं--गैर जहूरी कार्यके राष्ट्र के लिए अत्यावश्यक नहीं हैं।' 
रथाति सामाजिक लाभ के लिए समाजवादी राष्ट इन्हें भी अपने हापों में रखताः 
है। इन कार्यों से राष्ट, दी जनता नेतिक और व्यावद्यारिक दृष्टि से कुझछ होती है।* 
ये का राष्टू द्वारा सम्पादित द्ोोते हैं क्योंकि ऐसा समम्या जाता है कि अगर 
बेयकिक द्वा्थों में ये कर्च छोड़ दिये जाय॑ तो इनका सम्पादन असभव द्वोगा। इरएक 
देश को आवश्यरता के अनुसार द्वर देश के जरूरी कार्य निन्‍न भिन्‍न द्वोते हैं। 
ये गैर जहरी कार्य निश्चाइत हैं-- 

(१ ) उद्योग एवं व्यवसाय का संचालन--राष्ट्‌ को सिक्के, तौछ के 
दिसाव-किताब एवं ट्रेड छाइसेन्स की भी देखभाछ करनी पढ़ती है इसे कस्टम की भी 
देसभाल करनी पहतो दै जिसका सम्बन्ध आयात और निर्यात मालसे दै । फेक्टरियों 
की कार्यावस्‍था को भी देखभाक इसे करनी पढ़ती है। फैक्टरी काननों में 
अत्यधिक ब्रद्धि इम बातछा सबूत है कि द्वाऊ के वर्षों में इसकी महत्ता बढ़ गयो दे । 

(२) जन उपयोगी उ्योर्गों की देखभाल--भावझल जनता से 
सम्बन्धित समस्त उथोगों को राष्य अपने अधिकार में करने छो चेष्टा कराता 
है। न केवल पोछ्टल एवं टेलीग्राफ प्रत्यृत रेलबे, ट्रामवे एवं टेलीफोन अपदि 
उद्योगों को भी शज्यहे द्वारा सवालित द्वोनी चादिए! जलकल व्यवस्वा, वियूद 
च्यवस्पा भादि मी व्यक्ति के द्वार्ों छे निइलद्धर राज्यके द्वार में चछी जानी चाहिये | 
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(३) जन-स्वाध्य, सफाई और चिकित्सा की व्यवस्था--भाजझछ 
जनताई स्वाष्थ्यों क्री ओर राष्क्ा ध्यान भमुदिन जाइछ दो रद्दा है .. स्वाप्त्य और 
सफाई प्रत्येक राफ्टके ध्यानाइर्पण के विषय हैं । तागरिकोंके सद्ायत्तार्थ अस्पतालों छी 
व्यवस्था दो रही है। राष्ट्र ओपधरिद्दी व्यवस्था को भोर अधिक ध्यान दे रदा दे। 

(४) शिक्षा-राष्ट्र अपने नागरिकों की न केवृछ व्यावद्ारि् उन्नति 
दी भोर द्वी ध्यान देता है अपितु राष्ट्रों समस्त नागरिकों के लिए अनिवार्य 
शिक्षा की व्यवृध्धा करनी पढ़ती दे 

(४) गरीबो'" एवं बृद्धों की चिस्ता-राष्ट्र समप्त समाज छी भछाई की 
व्यवध्या तो करता द्वी दे पर गरोंबों, वृर्दों एवं कमजोरों के लिए विशेष विधान 
बनाठा दे । गरीबी की समश्या राष्ट्र दी छुलकाता है। जबतछ गरीबी देझ् में 
णट्टा जमाये रहती दे तबतक गष्टड्रों सदेव यह देखना पढ़ता दे कि कहीं 
गरीबी के कारण गरीबों का अन्त न हो जाय। इसके अतिरिक्त राष्ट्र को 
कप्तजोरोंकी भी देखभाल करनी पड़ती है जो अपने भरण-योपण के लिए स्वयं 
परिश्रम नद्टीं कर सकठे। धआाजकऊलके कुछ रा में वृद्धोंकीं पेंशने दो जाती हैं 
तथा सप्ट्र द्वारा गरीबों के लिए खेरातघर बने रहते हैं । 

प्रश्न 
(१) भाधुनिक सरकारके कुछ कारों का जिक करों ।( कड० १९२८ ) 
(२) उंश्षिप्त नोट लिखों २-- 
(क) व्यक्तिवादो सिद्धान्त (ख) समाजवादी विक्षन्त एवं (ग) अराजऋवादी छिद्धान्त। 
(३) रा््र के कार्यों का बेन करो । “कहते कि तागरिरों के दर जीवन क्षेत्र में 
राष्ट्रका मांगलिक प्म्बन्ध दे ।' क्‍या यट्ट विचार टीछ है १ (कलछ० १६३८-४०) 
(४) राष्ट्र के जहरी और अतिरिक्त कार्यों के बीच अन्तर बतलाओ। बंगाल 
सरकार द्वारा सम्पादित कार्यों का जिक्र करो और यह्द भी वत॒छाभों कि वे 
जहरी हैं या भतिरिक्त। ( कुलछ० १९४८ ) 
(५) आधुनिक राष्ट्र के कायों का वर्गी चरण करों । ( ढाका १९२३ ) 
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सरकारके रूप 
अरस्तृका वर्गीकरण 

राष्ट्रके भस्दर सार्रभीम सत्ता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के संस्यानुसार 
अरएतू ने सरकारोंका पर्मॉकरण दिया दे। अगर साववेभौम सत्ता एक ही 
स्यक्ति फे अन्दर निदित दो तो उस्ते एड्ाधिका कहते हैँ, मगर यदि सत्ता 
कुछ व्यक्तियों के द्वाथ में हो तो उसे निरंकुश शासम कहते दैँ। परस्तु 
अगर उक्त एता धनेक व्यक्तियों के द्वाथ में दो तो उसे राष्ट्र शाउन-विधि कहते हैं । 
जय शत शर्तिड्ा प्रयोग स्वाधपरता ऐ प्रेरित होकर होने छगा, एक्राधिझआर 
भद्याचाग, निरफुशता के कारण अल्य जन शासित राज्य लत गणतंभ के 
हपईे परिणत हो गण । इस प्रद्या भरप्यू के कपनानुसार परिवर्तित रुप 
अनाचार, अल्प जन शातित राज्य एबं गणत॑त्र हुए। भरणू ने एकापिश्ार 
शिएट जन एत्ता राज्य एयं गणतंप्र तीन सरहारी रुपा मा जिक किया है । जिप्रमे प्रथम 
एम स्यक्तिका राज्य द्वितोय उुछ प्यक्षियों छा राज्य एवं तृतोय बहुतों का शज्य ऐ । 

सरफारं--निरंकुश और प्रजाछश्नी- शभी कस तक छरकारों का 
चर्गीकरण या तो निरंदृद्ध या प्रजातप्रो दो दही रूपी भे॑ किया ज्ञाता धा। जब एक 
ही भ्यक्तिके द्वाथ में सत्ता निद्वित हो, जो स्वेच्छायुसार राष्ट्र का शासन, प्रन्‍न्प 
एवं नियप्रण फरता हो तो उसे निरंकृश सरकार कहते हैं। प्रजातंप्र के विड्ापके 
साथ दी साथ निरंदुशता भ्राचीन पढ़ती जा रही दै। इसका भस्‍छा प्रमाण 
अफगानिए्तान है। जब वास्तयिक सत्ता राष्ट्र के द्वाप में हो तथा प्रतिनिधियों रा 
एड दल शासत्न अ्रबन्ध जा ,तिसंप्रए फ़्रला हो जो स्का कण छह जो भी को वह 
शुद्ध प्रभातंप्री सरकार है। अप्ररोड़ो रिपच्छिक एवं प्रिटिश साकार दूसोे प्रस्जवलित 


सरकारके रूप ११४ 


डउदादरण हैं क्योंक्रि दोनों सरकारें जनताडी मर्जी पर चलती हैँ। आज प्रजातंत्र 
लोकप्रिय सरकार को कद्ते हैँ ; अरस्तुके सह एक समूह के शासन को नहीं । 
(अ) राजतंत्र 

जब सावंभौम सत्ता एक द्वी व्यक्तिक्रे द्वाथ में निद्ित दो तो ड़ सरदारको 
राजतठंत्र कदठे हैं। राजतंत्र पँतृक द्वोता है। यद्यवि रोम्र के राजा के 
सहय्य कुछ प्राबीन राजाओं छा भी मनोनयन द्वोता था। भाज भी एक 
राजा का मनोनयन हो सकता है। अफ़गानिष्तान का स्वगरीय राजा तादिर खाँ 
मनोनीत राजा था। पर गद्दी के लिए एक राजा का पैतृक अधिकाए राजतंत्रका 
प्रमुख अंग है। मगर व्यवहार में इस अंग को छोड़ दिया जाय तो आधुनिक 
अध्यक्ष एवं राजाके बीच कोई विश्येप अन्तर नहीं दिखलायी पढ़ेग!। शजतंत्र को 
(क) निरंक॒श, या नियंत्रण रहित (ख्र) वेधानिक या सीमित राजतंत्र दो 
आगे में बादाँ जा सकता है । 

(क) निरंकुश राज़तंत्र--निरंकुश राजतंत्र के अन्दर दर अचार के 
सरकारी इच्छा को दी प्रधानता द्ोती है । उसडी शक्ति उसी की इच्छाओों तक 
सीमित द्वोती दे। निरंकुश शासन का सर्वोत्तम उदाइरण फ्रांस्के चौददवें छुई थे 


जिनकी अइमन्यता (मैं द्वी राज्य हूँ ) निरंकुश शासन की स्थितिपर प्रकाश 
डालती थी । 


सम्य संधाए के राष्ट्र में निरंकुछ राजतंत्र अब पुएरदी बात पढ़ गयी है। 
टर्की के मुत्तान, रुख के जार एवं जमेनो के केसर के पदश्मात इसका अन्तिम रूपेण 
अन्त द्वो गया । बहुत से ठदारचेता राजतंत्र शावकहु भी द्वो गये हैँ जिनको 
उनता का बहुत बढ़ा समर्यत प्राप्त था। इन राजाओं में अशोक, अडबर और 
पीटर मद्दात के नाम लिये जा सझ्ते हैँ। लेकिन उदारचेत्ता राजतंत्री शासक अपने 
प्रौछे थो ठस्ती प्रकार का उत्तराधिकारी छोड़ जाय यद्द कोई जरूरों नहीं दै। प्रायः 
“ऐसा देखा जाता दे कि योग्यशासक के भ्योग्य उत्तराधिकारी भो द्वो जाते हैं । यहां 
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तक कि ठदारचेत्ता निरंकुशाता भी भापतिजनक है क्योंकि इससे जनता को घ्वाधीवता 
एवं उत्साहपर बहुत बढ़ा आघात पहुंचता है । 

(ख) सीमित राज़तंत्र या वैधानिक राज़तंत्र-सीमित राजतंत्र 
उसे कहते हैं जिपमें शाधक्रध की शक्ति सीमित होती है। घनता का उसपर 
नियंत्रण द्ोता दे तथा राष्ट्रद्वारा निर्मित विधानानुवार उसे कार्य करना पढ़ता, दै। 
कमी कभी शासक स्वेच्छानुवार अपने अधिकारों को समर्पित कर स्वयं वेधानिक 
शाप्रक हो जाते हैँ । १५ अगध्त १९४७ को भारतीय स्वाधीयता के बाद भारत: 
के अनेक राजाओं से अपने समस्त अधिकारों को समर्पित कर स्वर्ण पेघानिक प्रधान: 
बनना दो स्वीकार किया। कभी कभी सफलता पूर्ण प्रस्तावों द्वारा ये विधान 
राजाओपर छादे जाते हैं। वह राजा वेधानिक प्रधान पदलाता है जा राज तो 
करता दै पर शासन नहीं। 

(ब) अभिजाततंत्र 

जब सावंभौम सत्ता कुछ व्यक्तियों के द्ाथ में दो तो उठ सरधारी रुप के , 
अ्भिनाततंत्र राज्य कहते हैं । ५ 

अभिजाततंत्र स्रज्व कुछ ब्यक्तियों के राज्य को कहते हैँ। प्रादीन प्रीक- 
इस प्रकार के राज्य को सर्वोत्तम शासन कहते ये क्योंझि शिप्टअन राज्यसत्ता का 
संचालन कुछ योग्य व्यक्तियों द्वारा द्वोता था जिनको सख्या भल्पात्यल्प होती है। 
कार्लाइल का कहना है कि मेथावी व्यर्तियों द्वारा शाफ़्त दोनों यूक्षों दा काम 
दे। इस प्रद्धार की सुविधा मेधादों व्यक्तियों छो सदव प्राप्त दोगी। भकः यह 
कहना कठिन है कि जो व्यक्ति सत्ता प्राप्त करते देँ वे सवंदा अच्छे और बुद्धिमान 
दी होते हैं। शिष्टजन शासित राज्य अत्य जन शातित राज्य के रूपमें परिणित 
होता दे जिपडे अन्दर सत्तात्याप्त थोड़े से ठोग अपने स्वार्थ से प्रेरित दोछर कार्य 
कपते हैं। छिटकन शाधित राज्य युग, सम्पति, पदागर्धो, था सेनिह मप्र पर 
भाधारित दो सकता है। भश्निज्ञात झाप्ित राज्य की कडिनाइया (र) शासन के: 
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लिए न्यायी, मेधावी व्यक्ति की अद्धभव प्राप्ति (छ) यद्द कद्दना कि कुछ दी लोग 
अर्वद्वित का ध्यान रखकर काये करेंगे-- हैं । 
(स) प्रजातंत्र 

प्रजातंत्रावाद का तालये जनता की सरकार है। एम्राहिम लिझन ने 
अजातंत्री सरकार की परिभाषा, जनता ढी सरकार, जनता द्वारा सरकार एवं 
जनता के लिए सरकार बंतछायोीं है। प्राचीन प्रीक राज्यों में गृछामों को 
कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। इसलिए भीक परिभाषा में प्रजातन्वाद का 
ताले बहुतों की सरकार था पर जहता की सरकार नहीं। प्रजातंत्रवाद की 
आधुतिक कत्पना, व सरकार जिसमें सबको द्विए्सा द्वो! हे। यह परिभाषा प्रजा- 
तंत्री भादशों' के साथ द्वी छागू दो सकतो है पर भ्रजातंत्रवाद के साथ यद् लागू 
नहीं दो सकती क्योंकि आधुनिक अनेक राज्यों में इसकी यही रूप प्राप्त दे । प्रजा- 
तंत्रव।द्‌ का भाधार राजनीतिक समानता दे । 

छमी भी बहुत-्सी एसी सरकार हँ जो कइने को तो प्रजातंत्री दूँ पर उनमें 
सभी को सप्रान राजनीतिक अधिकार नहाँ प्राप्त हँ । संभवतः अभीतक विश्व में कद्दीं 
भी वाएतविक प्रजातंत्रवाद की स्थापना नहीं हो सकी है। सरकारी कायों में भाग 
डेने के लिए नागरिकों करा विभाजन उन्र, वर्ग, जाति, सम्पत्ति एवं शिक्षा के भावार 
पर हुआ हैं। पर समस्त सुसभ्य देशों की प्रशत्ति राजनीतिक समानता एवं 
बालिय मताधिझार की भोर दैं। सर्वान्ञपूर्श प्रजातंत्री सरकार के तत्वावधान में 
अत्येक्र व्यक्ति को मत देने, बैठने एवं पदभार प्रदण करने के समान अधिरार 
ग्रह द्वेगि। अतः प्रजातंत्रवाद को झुद्ध या प्रत्यक्ष थोर (रो प्रतिबन्ध मूलक 
या भप्रत्यक्ष है । 

(%) शुद्ध या प्रत्यक्ष प्रजातंत्रवाद--जब राष्ट्र फी इच्छा का अभिर्व्यजना 
राष्ट्र को सम"्त जनता के द्वारा द्वोती है तो उस प्रजातंत्रवाद को शुद्ध प्रजातंत्र- 
वाद झद्दते हैं। झृद्ध प्रजातंत्रवाद स्वोटजरलेण्ड में दो प्राप्य दे जा कादत 
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छोद्ार करने, कर लगाने, रुपये की स्दोकृति देने, एवं राष्ट्र के पदाधिकारियों को 
चुनने के लिए जनता को सभा होती है अर्थात समस्त जनता एकत्र दोझर उपयुक्त 
काम फरती दहै। शुद्ध पनातंत्रवाद का प्राचीन रूप प्रीक्षमें पाया जाता है जहां 
एपेन्स नागरिकों को एडेम्बलो एवं, छोटे में भाग लेने का भ्रधिकार था तथा कमते 
सभी को सरदारीपदोपर सुशोभित दोने का मौका मिलता था आचोन झीसक्े नगर 
राज्य में इसझा थरद्ध रूप पाया जाता है क्योंकि ये शज्य छोटे थे। इसके 
अतिरिक्त प्रीस के नागरिक राजनीतिक कार्यों में अपना अधिर समय ब्यतोत 
करते थे और गुलाम गृहकार्स करते थे । 

(ख) अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूछक प्रजातन्त्रवाद्‌-आाज के रहे 
राष्ट्रों में शुद्ध प्रजातस्त्रवाद असंभव दूँ कक्‍्योंके बहुत अधिक जवता के लिए एरू 
साथ एकत्र द्ोना असंभव है । सरकारी विधान में सबको राय संभव नहीं दै। 
आधुनिक सरकारों के कार्यों के लिए समध्त जनता को बेठह ढार्थकारी भी नहों 
दो सबती । इस प्ररार के समस्त राष्ट्रों में इमें प्रतिनिधि मूलक प्रजतत्रवाद 
दो संभव दै । चूढि समस्त जनता का एकत्र दोकर सरकारी ढायों में भाग 
छेगा भप्ंभव दे एतदर्थ हमें चुनाव करा पढ़ता दै। घब सरहारों कारों 
को सुलमझने के लिए प्रतिनिधियों छो बेठर द्वोतो दे तो उप्तका ताले समस्त 
जनता की दी भावाज दहै। यद्यपि प्रतिनिधियों द्वारा ही झाये दोतादे। पर 
चास्तविक सत्ता जबता के ही हाथ में म्रादों जाती है । 

प्रतिनिधि सरकार सर्वोत्तम सरकार द--आज सरर्दोकृत हो चुरा 
दै कि परततमान वस्तुस्थिति में प्रतिनिधि सरकर ही सर्वोत्तत सरकार दै। दिस्तृत 
क्षेत्र एवं जन सर्रा के ख्याल से आधुनिक राष्ट्रों में शुद्ध प्रबातन्त्रवाद भमा्मद है । 
जब हि शिए्रडव शासित राज्य एवं राज्य तंत्र राष्ट्र के रक्ष्यों दो पूति नहों झर 
सकता । 

मिलके कपनानुसार अच्छी सरदार के दो सिद्धान्त हूँ। प्रथम, समाब में 
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उपस्थित अच्छाई को यदद क्दाँ तऋ सुरक्षित रखता है। द्वितीय, भविष्य की भलाई 
छो यद्द कहाँ तक बढ़ाने क्री चेश करता हे। उनके विदरातुमार प्रतिनिधि 
सरकार दोनों दिद्धान्तों डी पूर्ति करती है। आधुनिक विचारक श्राइस और 
लाएडी ने भी स्वीकार डिय्रा है छि प्रतिनिधि सरदार द्वी सर्वोत्तम है। ब्राइस के 
कथनातुग्ार प्रतिनिधि सरकार अपने उत्तरदायित् के द्वारा जबता की नेतिकता को 
बढ़ाती है। लाएईी भी यही बतलाता है कि उत्तरदाथितक्रे ज्ञान को बढ़ाकर यद्द 
उत्साइ को भी बढ़ाता है । संक्षेप में राजनीतिऋ जायरण के द्वारा श्रतिनिधि सरकार 
मनुष्यों के गुण को बढ़ाती है । लास्को का पुनः कथन है, 'ण्डुके सैद्धान्तिक व्क्षय 
की पूत्ति के लिए डिसो अन्य प्रकार डी सरदार में क्षमता नहीं ।! 

यह सम्रक छेगा चाहिए $ प्रतिनिधि सारकार का क्षावश््यक्क ग्रुण यद है कि 
यद्द दर द्वाठत में प्रतिनिधि मूलक द्ों। ब्रिटिश भारत में भारतीयों को मतदान 
का अधिडार दिया गया था पर १४ श्रतिशत भारतीय से भधिक मतदान नहीं दे पाते 
श्ले। इस प्रछार से निर्मित सरधार भ्रतिनित्रि मूलक सरकार नहीं द्रो सकती है। 
प्रतिनिधियों के मनोनयन में साम्प्रदायिकता को भी प्रमुखता दी जाती थी । वाध्त- 
बिक प्रतिनिधि सरदार में उन भादमियों के ठिए कोई स्थान नहों जो जनता के 


प्रतिनिधि नहीं हैं। भारतीय घ्यवस्थापिद्ा में मनोनीत्त प्रतिनिधियों की उप्यत्त 
प्रतिनिधि सरकार के लिए मरद्वात घातक है । 


राज्यों का आधुनिक वर्गीकरण - आधुनिकतम सरकारी रूप--आज 
डपयुक्त सरकारी वर्गीकरण बिल्कुल द्वी निकम्मा है क्योंकि भाथुनिद्न सरकारों के वास्त- 
विक रूपों को समसने में इससे सद्दायता नहों मिल्ती। इसके अलुतार इब॒लैंड 
राजतंत्र हैँ परन्तु रूस और टर्क भी गत मद्दायुद्ध के पहछे राजतन्त्र द्वी थे। 
पर आज उनमें ड्ितना अन्तर द्वो गया है। अ्रिडिश सरदार का रूप तो राज- 
तन्त्रवादी क्रवध्य दे पर यद वास्‍्तव में प्रजातंत्रवादी ही है । तामऊे लिए ब्रिटेन 
दी दाकि राजा के घन्‍्दर निद्धित दे पर वास्तव में जनता दी भाग्यनिणयिक दे । 


१२० नागरिक शाह 


अतः नाम की कोई विशेष करोमत नहीं । आनकी परिवर्तित स्थिति में प्रादोनतम 
यर्गोकरण आज केवल ऐतिद्वास्िऊ कोमत को वस्तु है। 


(<) तानाशाही 
सरकार को सुन्दरतम एवं सर्वशक्तिशाली बनवाने के विचार के कारण 


वाबाशाही का आारिर्भाव हुआ है। तानाशादी सरदार छा रूए भो श्रतिनिधि 
प्रकार दो सच्ता है छेड्ििन नियंत्रण एवं निर्देश एक द्वी व्यक्ति द्वाय में 
है जो तानाशाद कदलाता है। तानाशाह कुछ परामशंद्राताओं छी सक्षयता 
से शान करता है । तानाशाद घोखाबाजी या चुनाव के द्वारा शक्ति प्राप्त करता 
है। प्रथम मद्दायुद्ध के बाद यूरोप ने इटली में मुसतोलिनी ढी तानाशाद़ी हो जाने दो । 
इसी प्रद्यार जर्मनी में द्विदलर को तानाशादी हुई | ए प्रजातंत्री एप्ट्र के पिद्धांत- 


विद्दोन एवं स्वार्धी प्रतिनिधियों छो कमजोरों ते छाम उठाऊर तानाशाद अरनों 
शक्ति प्राप्त करता है। सपकार के कुप्रबन्ध से वे काफी फायदा उठाते हैं । 


सरकारी कार्यों में द्वाथ बठाये में जब किसी राष्टूड्री नामरिक कमजोरी दिख 
लाते हूँ तो तानाशादी को प्रोत्साइन प्राप्त दोता है । ताबाशाही राजतन्म्र से फरु 
दे कयोंद्धि ताताशाद्ी का ५३ पैतृक नहीं द्ोता । अपने उद्देय एवं तरोड़ों में अन्तर के 
काएण एक तानाप्ाद अल्याचारी से भिन्न है। वद अल्याचारी के सदश विरंकुश 
हो सकता दै पर व साथी नद्दी। इसमें तानाप्नाद्दी प्रजातस्त्रदादों सरकार 
से फाक दै। यद् एक अ्पक्ति का राज्य दे हिसमें बहुतें। को सशन नहीं। 
अधिक एवं मदयुद्ध के दवाद के कारण तानाशाद्ी छा भाविमाव द्वोता दै। कुछ 
आज हे ३गॉक़रण नीचे,दिए जाते हैं : -- 

(१) शामन परिपद्‌ या अध्यक्ष मूलक सरकारी रूप 
शान परिषद झड़लेंड छो शासन परिषद एवं अध्यक्ष मृडझ सरकार अमरोड़ो 


साकार के भाधार पर बनती दे। एक देश का श,सन परियद और व्ययस्थापिद्चा के 
दोच प्पावित एिद्धान्तों के आपार पर वर्गीकरण छिया जाता दे । 
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(क) शासन परिपद -व्यवृप््यापिक्रा की सन्िति के द्वारा मिच सरकार का 
संचालन द्वोता है ठप्ते दी शास्त्र परिषद कहते हैं। ब्रिटेन की शांप्न परिषद्‌ 
सरकार का तालये यद है झि शासन का नियंत्रण (१) एक मन्त्रिमण्डल के द्वाय में 
निहित दे जो (२) पा्मेण्ट की एक स्रिति दे जिनका मनोनयन (३) पार्टीके सदस्यों 
में ऐे ही होता है। चुनाव के समय य॒प्त बेंठ5 होती हे! पारा सभा के प्रति 
सामूहिक उत्तरदाग्रित्त इसी पर द्वोता दै तथा यद् परिषद तभी तक आफ़िस में रहती 
है जबतक पार्लप्रेंट में इसका बहुमत है तथा जब तऊ पार्लमेंट का इस पर विज्ञास 
है। बिदेन में शासन परिपद्‌ दी वास्‍्तविद्ध परिपद है । राजा के बल वेधानिक 
प्रधान दे । यही झासद परिषद राजा के नाम पर राज्य करती है । बह्दी सचिव 
शासन परिषद में भाग छे सकते हैँ जो प्रमुक्त विभागों के रक्षक हैँ । साथ ही साथ 
ये सबित्र पार्लमेण्ट के सदस्य अपने विभ्लार्मों के प्रधान, तथा व्यवस्थापिक्रा एवं 
शाप्रन प्नन्धी कारों छे भी ये सम्बन्धित हैँ । शासन परिषद न केवल शाउन 
चलाती बल्कि विधान के मार्ग को भी प्रदर्शित करती है । शोधन परिषद सरकार 
काडी उत्तरदायी एवं सफल ठथा प्रजतस्त्री सरकार दे । शासन परिषद्‌ व्यवध्या- 
विफ्रा एवं मग्म्रिल उत्तरदायित्व इसके प्रधात गुण हैँ। इसके विपरीत झक्ति कुछ 
पादी नेताओं के द्वाय में आजाती है जो शाप्नन परिषद में भाग लेते हूँ तथा पार्ल- 
मेष्ट छो निकम्मी बना देते हैं । 

शासन परिषद्‌ सरकार उत्तरदायी सरकार का एक रूप है जो व्यवस्थापिद्ा के 
प्रति शान के लिए. उत्तरदायी हें। इहलैंड से दी यद्व दंग सुसम्य संपार के 
विभिन भागेंमें फैला है। धिटिश्त केविनेट सरकार का अनुकरण औपनिवेशिक 
ब्रिटिश देशा में खूडइ हुआ दे जिनका अन्यतम प्रन्बन्ध प्रिठिश सरकार से है। 

जमेनी, इटली, फूांछ, स्पेन के पा्लमेग्टरी ढंग बिहंकुछ निकम्मे सिद्ध हुए 
'क्येंकि इन्होंने तानाशाह के (ढए मेदान साफ़ कर दिया । च् 

१५ भगए्त १९४७ के बाद भारत में भो उत्तरदायी सरकाइकों स्थापता हुई 
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है।' मॉठिफोड खुधार के कारण उत्तरदायी सरकार, भारत में स्थापित हुई पर 
इस प्रकारकों सरझारोंडी स्थापना केवल प्रान्तों में हो हुईं। १५ बग्स्त के 
घोषणामुसतार पूर्ण उत्तरदायों सरदार ढ़ो स्थापना हुई है । अबतद् डेन्ध में उत्तरदायी 
सरदार नद्ीं थो पर अब केन्द्र में मी भारतीय उत्तरदायी सरकार चल रही है । 

( ख़ ) अध्यक्ष मूलक सरकार-ब्रिटिश केबिनेट सरकारके विपरोत 
इमारे समप्त अमरोझो सरदार भी आती है जिसे अध्यक्ष मूलरू सरकार कहते हैं । 
अ्भ्यक्ष मूलछ सरकार रिपब्लिक के अध्यक्ष के तावधानमें निर्मित सरदारकों ऋदते 
हैं। केबिनेट सरकार से मित्रता प्रच्ट करने के लिए दो बातें बतदलायी गयी हैं। 
प्रधम बात पद दै कि अध्यक्ष स्वयं अमरीको व्यवस्थापिदया के नियत्रण से बाहर दे। 
शासन परिषद ख्यवस्थापिछ। के नियत्नण से बाहर हे पर प्रिटिश ढंगसे यद्ट बात नहीं । 
अतः इस प्रशारढ़ों सरकारकों अध्यक्ष मूलक सरकार कहते हैं। दूसरों विशेष बात यह 
है ढि ग्रंप्रेस भी शासन-परिषदके नियत्रण से बाहर हैं। अतः इस प्रद्यारके सरदारदो 
फ्रंप्रसनल सरदार भी कहते हैं । 


अमरीदी सरकार के काये और दाक्ति में मद्यान अन्तर है। अध्यक्ष स्यवस्पा- 
पिका झा सदस्य नहीं तथा ब्रिटिश केबिनेटके विपरीत इश्रके नियंत्रण्से स्वतंत्र भो 
द्वोता दे । सज्यके विभिन्‍न पर्दोपर नियुक्त द्वोनेवाले सचिव अध्यक्ष द्वारा नियुक्त 
किये जाते हैं जो उनके सहयोगी भो द्वोते हैँ । 

ये व्यवध्यापिदा के न सदत््य हो होते और न इसके द्वारा नियंत्रित दी हैं। 
शासनक  प्रपान, अमेरिकाका अध्यक्ष अमरीड़ो जनत। द्वारा जुना जाता दैं। 
अमरीडी जनता प्रतिद्वी अध्यक्ष उत्तरदायों द्वो सकता दे। गजनीतिक हृशि 
से वद् व्यवस्पापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं देता । जरूरत पढ़ने पर टसपर दे'पा- 
रोपण भी दिया जाता दे तथा उसे आफिसप बाहर किया जा सकता है । 


(२) एक बद्ध एवं संघ सरकार 


जद उर्णीझएमके मिद्धान्दठे एकतिझा केन्शीरए्ण दे व उए्छाएड (९) एक घट 
(२) एवं सप दो भागों में पिभाजित करते दूँ। 


सरकारके रूप श्र्झ 


(क ) एक बद्ध सरकार--एक बद्ध सरदार उठे कहते हैँ जब समध्त्त 
सरकारी शक्तियाँ एस केन्द्के अन्तर्गत स्वभौम-सत्ताके अन्दर केन्द्रित द्वो जाँय। 
एक वद्ध श्रकार में केन्द्रीय सरकार सम्मिलित दे जब कोई क्षेत्र इतना विछ्लृत 
दो जाता है कि एक ही केन्द्रीय सरकार के लिए उसझा शासत्र असम्भव द्वो जाता है 
तो विभिन्‍न स्थानों के लिए स्थादीय सरकारें बनाई जाती हैँ पर इस प्रकार 
निर्मित सरह्ाएँं केन्द्रीय सरकार के द्वी इम्रित पर चलती हैं। स्थानीय घरहारें केन्द्रीय 

- बरकार के ह्वी भम हैं. और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त अधिकारों का दी उपभोग कर 
सकती हैं । बृटिश सरकार एक वद्ध सरकाए द्वे। अतः सम्रस्त ग्रेट घटेन का शासन 
लन्दन ध्थित वेस्ट परिनिस्टर द्वारा द्वी द्वोता दै। फ्रांछ, इटली और जापान इसके दूसरे 
ठदादरण हैं। 

(ख) संध सरकार--एछ बद्ध सरदार के अलावे संघ सरकार वह सरकार है 
जिसमे सरकारी शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार और विभिन्‍न स्थानीय सरकारों में विभाजित 
हैं जिनको मिदाकर एक सघ घनता है । एक वद्ध सरकार के विपरीत केस्द्रीय सरकार 
और प्रान्तीय सरकारें संघ विधान से द्वी अधिकार प्राप्त करतो हैँ। सप सरदार के 
कुछ ठदादरण अमेरिका, स्वीटजरलेन्ड, झनाढा और अस्‍ट्रेल्या हैं। एक बद्ध 
सरकार से अलग करने के लिए हम इस प्रक्नार उम्रक सकते हैं कि संघ सरकार 
दे थ सरकार दे । न्यूयार्क का नागरिक परराष्ट्रीय कायों में न्यूयार् स्थित परराष्ट्रीय 
सरकारके अधीन ऐै-। संघीय कार्यों में उसे अमरीछी सरकार के भी अधीन 
रदना पहुता है । संघ सरकार के अन्दर केन्द्रीय सरकार के विपरीत स्वायत्त सरकार 
भी द्वोती हैं। श्रम से छोग संघ सरकारको केस्रीय सरकार समम्क लेते हूँ पर 
बात ऐसी नहीं दे । यह केम्द्रीय प्रहार केन्द्रीय और प्रान्यीय सरकार 
के योग से बनतो है । इस प्रछार की पद्धति के अनुसार प्रान्तीय सरकारें सघ या 
न्‍्द्रीय सस्काए से पूर्ण खतंत दूँ ५. संघ सरकार, और केन्द्रीय सस्कार्रोंकी शक्तिमोंक्री 

परिभाषा विधान ह्ार। रूप्ट द्ोती है । उनका विभाजन इस प्रकार होता दे जिससे 
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एक दूसरे के अपिकार में दस्तक्षेपर न दो। इस प्रछारक्रे विभाजन में दर एड 
सरकार अपने क्षेत्र में पूर्ण छवतंत्र और सावंभौम होती हैँ। यहाँ हम एंध को 
प्रमुत्न तीन बाते बतलायेंगे । 

(१) दे विधान की सा्वभौमिऊता (२) पंघ और प्रान्तोय, रियासतों था स्पानोय 
सकारों को शक्तियों का विभाजव (३) संघ सम्बन्धी अधिकारों के निर्माण और 
विधान के एपष्टोऋरण के लिए न्याय विभाग की स्थापना है । 


संघ से छाभ और द्वानि--( १ ) संघ से प्रधान छभ यद्द है दि एकता 
द्वारा बठ और बढ़पन को प्राप्ति होती है। छोटे-छोटे राष्ट्रों की स्वाधीनता 
इमेश्वा खतरे में रहती है और जागहक नागरिकों को इसमें उतनी सुविधा प्राप्त 
नहीं दो सकती जितनी सुविधा छाफ़ी ताइतवर और धनी राष्ट्र में प्राप्त द्ोती है। 
(२) केस्द्र से ६ जाने वाली दाक्ति और वेनस्द्रढो और जाने वाली शवित के बीच 
यह शक्ति सस्तुदनका छाम करता है। इसे विभिम्नता में एकता कहते हैं। 
प्राम्तीय स्वायत्त श्याध्नाधिकार के बावजूद भी केख्ोय तरकार एकता और 
पारत्परिक सहयोग की जननी दे । 


दानि-( १) दे पशासन से क्षीषता प्ररु2 होती दे। ( २ ) किस्तो भाग के 
निकल जाने की दर समय आशंका रहती है । 

संव में शक्तियों का विभाजन-केद्ीय सरझार औए प्रान्तीय सरकाएँ के 
बोच शर्ठियों का विभाजन पूर्ण और अन्तिम नद्दों दो सझता खासतौर पर केंद्रीय 
सरक्षार सभी प्रान्तों के नागरिकों के छवार्पो ढो रक्षा बरती दे। मुरक्षा, रेलवे, 
पोस्ट टेलोप्राफ, करेन्सी एवं सिफक्रे का अधिक केस्रोय साकार छो प्राप्त दे। केन्द्र 
से सतंग्र स्पनीयशासन के हिए प्रान्तीय सरदार दो उत्तरदायी दै । 


फनाढा और अमेरिका में अवशिष्द अधिकार--प्रप भौर श्रान्तोय- 
खाँ के कारों में त्िमिन्नता बताते हुए एक लिस्ट बसानो पहतो है। जिसके 
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अलसार दर एक ढ़ो अपने क्षेत्र-विशेष में दी काये करना पढ़ता दै। पर इस 
प्रकार को तालिका अन्तिम नहों हो सकती। संघ सरकार को इस प्रकार का 
सतिर्क्ति अधिकार है । इस प्रक्तार को व्यवस्था कनाडा में है । 


अमेरिका में छंघका तरीका--अनेरिका परे ही 6ंघ को व्यवस्था प्रारम्भ 
हुईं। जितने राज्यों दी भोर से संघ बनता है. वे संघ तो चाइते हैं. पर एकता 
नहीं । संघ बताठे सम्रय प्रान्तीय सरकारें भपने छिए कुछ विद्ेप झधिकाए बवा छेती 
हैं। कनाडा की सरकार ऊरर से द्वी प्रारम्भ हुईं और केग्द्रोय सरकार के विडेन्द्री 
करण छे द्वी नौचे आयी । विभिन्न प्रान्तेकि रुइयोग से कनाडा के संघ का निर्माण 
हुआ | इसका परिणाम यह हुआ हि कानाडा को संघ सरकार अमेरिका की संघ 
सरकार से मजपूत दे । कनाडा की सए्कार प्रास्तीय सरकार्रोपर विशेष अधिकार 
का भी श्रयोग कर सकती दे । झस प्रकार भारतीय सरकार भी कनाडा के दी 
सहन संघीय सरकार द्वोमो । संघ सरकार की प्रमुख बातें ये हैं। . 

(१) विभिन्‍न छौमों का अत्तित्व जिन्हें अपने विधान, अपनी सरकार (एवं 
आपने क्षेत्र में सार्भौम अधिकार प्राप्त हो ( २ ) सर्वनिप्ठ बस्‍्तुओं की व्यवस्था के 
लिए सर्वेबिध्ठ साकार एवं विधान का द्वोना। 

अमेरिका और संध विचारों की प्रगति 

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दी सरकार सम्देदपूर्ण संघीय सरकार दे । दप्तडी राजधानी 
वाशिंगटन है। सर्वेनिष्ठ छ्वार्यो' के ख्याल्से ४८ राज्येनि मिलकर करनी संघ साकार 
बनायी हे पर वे अपनी क्षेत्रीय सरकार भी रखते हैं जिब्ी अलग अलग राजधानों हैं 
तथा जिन्‍्दें वे अधिकार मुरक्षित हैँ जिनको उन्होंने संघ सरख्ार को सपु्द नहीं किया 
है। गत ५० वर्षों छे संघ की भोर विश्व को प्रवृत्ति है। संयुक्ताप्क अमेरिका के 
प्रावीन संघ के अतिरिक्त स्दीटजरहैण्ड, कनाडा, आस्ट्रेलिया एवं दक्षिण अफिल्यमे भी 
संघ सरकारें चक रदी हैं। नदीन विध्रानाजुयार भारतीय सरकार मी संध सरदार 
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होगी। मध्यक्राल में जिस प्रद्मार फ्यूडल पद्धति की ओर जनता का विशेष ॒ ध्यान 
यथा, $५ वो और १६ वो शताब्दी में जैसे निरंकुझता की भोर जनता ढी प्रदत्त 
रही उसो प्रडार भाजइल ध्तप को ओर जनता श्रुक रही है। सेडविऊ ने भविष्यवाणी 
की दे हि भावी सरदार ही हुपरेखा संघ के आधार पर अधिक संभव दो सकती दे । 
छास्झी का भी कथन है कि स्वभावतः सम्राजका आधार सघ ही दो सच्च्ता है । 

संघकी वेधानिक कठिनाइया--संघ को विशेष कठिताइया ( के ) विधान 
के धंशापन सम्बन्धी हैं. जो एड संघ के अधीन बहुत द्वो उछ्से होते दैँ। 
(सर) संघ में मां का निणय भी बढ़ा ही उलसनयू् द्ोता है। आधुनिक संघ 
सरकार का आवश्यक अग संप न्यायालय दे जो संघ हे क्षेत्र एवं विधान सम्बन्धी 
निर्णय देता है । एसी व्यवस्था अमेरिका में हैं । 

भारतीय संघ 

बिशिश साकार द्वारा प्रश्तावित समाधानालुसार भारतके लिए संघ को दी व्यवत्या 
सर्वोत्तम बतलायी गयी दे जिसमें प्रिटिश भारत एवं भरतोय रियासतें शामिल 
दोगीं। इसड निम्बांडित कारण बतलाये गये हैं । 

(१) विभिन्‍न शाधन, व्यवस्थापिद्धा एवं ध्यानोय एकता को समाप्त किए बिना 
भारतको एकता को कायम रफने का एड मात्र तरीका संघ दो द्वोगा जिप्तमें श्रिदिश 
भारत एवं भारतीय रियासर्तें ए दो राष्ट्रीय सरकार के तलावधान में दाम 
करेंगी | 

(२ ) संप सरझार के द्वारा ही भारत के सदश मद्ादेश का मुशासत दो सता 
दे तपा भारत ड्री शोध्र उन्नति सभव दो सझनी दे । 

(३) मारत में उत्तरदायी सरदार डी स्पापता के पूर्व ब्रिटिश परहार संप के 
रुप में दत्त उप्पित कजा चाहती थी। 

( ८) संप सरकार के अन्दर लापत्त सरहझार या प्रान्तोय छाधथोनता सम्मिल्ति 
है। प्रान्तीय छवाधीनता या रपयत्त घापन से स्थानीय ढायो' में रिश्रेष सहूलियत 
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दो ध्ती हैं। छ्वायत्त शासन से जनता अपना प्रबन्ध छवथ छोच्छापूर्वक कर 
संक्ेगो। इससे नागरिकों काफोश्िस्ता भी मिलेगी। गोलमेज सम्मेलन में 
भारत ने संघ उ'कार एवं उत्तरदायी सरकार को मांग की थो। भारतोय विधान 
पहिंद ने भारतकों यूनियद का रूप दिया है, पर अभी इस विपय पर वादालुवाद 
द्वोता रद्दा है। तथापि सप की भलाइयों को उपेक्षित नहों समम्ता जा सकता । इससे 
भारत को राजवोतिछ एकता प्राप्त द्वोमी । 

एक ब॒द्ध एवं संघ सरकारों की तठुडझना--एक वद्ध सरकार अपेक्षाइत 
परएलता ज़क चलछयो जा सच्ती ढै । इसके कारण प्रबक राष्ट्रीय जागरण एवं 
सम्रस्‍्त देशर्म शान्ति एवं मुब्यवप््या काग्रम हो सकतो हे । पर बढ़े राष्ट्र के छिए 
यह संभव नहीं दो सकता क्योकि एक ही केन्द्र से शासन संभव नह्ीं। उस देशर्मे 
भी यद असंभव दे जा राष्ट्रोयता के साथ स्थानीय देशभक्ति का भी जोर द्वो। 
जिम्र देशर्म अच्छे राज्य दो जो यूनियन द्वोन। चाहते द्वों पर म्रम्मिल्ति नहीं, इससे 
स्थानीय छगज्य भर स्वायत्त सरकार की रक्षा द्ोती है । भारतीय संघ सम्बन्धी 
परन के वादानुवाद में सधी सरकार की व्यावहारिऋता पर प्रकाश डाला गया दै। 


केवल संघीय सरकार के तत्वावधान में ही बहुत वढ़ें क्षेत्र का शासन हो सकता 
है, लाथत साकार को रक्षा को जा सकती है। संघ सरकार बहुत बढ़ी सद्दातु- 
भूति एवं नागरिकता के ज्ञानड्डी तड्ाजा करतो है । श्राइव ने थूनिटरी सरकार की 
तुलना में सथ सरकार के निम्नांडित दोष बताये हैँः--(१) पर राष्ट्रीय कार्यों 
के सम्पादन में कममोरो, (२) दर सरकारी कायों में कमजोरी, (३) भपेक्षाइत 
कुशासन क्योंकि राज्यों की बगावत एवं निकल जाने को हुर वक्त संभावना द्ोती है, 
(४) वंधानिक एवं शासन सम्बन्धी कठिनाइयों, (५) द्वथ परदार के काएण आपत्ति, 
अख््यय एव देर द्वोती है | 
प्रइन--- 
(१) 'प्रजातंब्रवाद को वाह्तद में विभाजित करते हैं? प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि 
पलक! इसकी न्याख्या करो । ( कछ० १६३५ ) 


१२८ नागरिक शास्त्र 


(३) सप्ट तौरपर संघ एवं एक बद्ध विधानों में अम्तर शतछाओं। केडनेट 
एवं भव्यक्ष मूल़क सरकारों में क्या अन्तर दे 

(३) छिस दद तऊ यह ऋद्दना ठोक दे कि प्रतिनिधि मूलक सरकार सर्वोत्तम 
सरकार है ( कंल० १९३४ ) हु 

(४) विभिन्न सरकारी तरीकों छा छंक्षिप्त बर्गन करों तथा उनके ग्रुण एवं 
दोपॉपर भी प्रकाश डाछो ( कल" १९३६ ) 

(५) संघ सरकार के विभिन्‍न रूप ऑॉन-दछौन से हैं| इसके युग और दोषों 
को भी बतछाओ ( छल० १९३९ ) 

(६) कौन-कौन से श्रवान सरकारी रूप हैं प्रजातंत्रों सरकार का भामहौर पर 
दोप द्वोते हुए भी क्‍यों पहन्द दिया जाता है) ( यू पी बेडे १९३० ) 

(७) क्रेबिनेट सरकार एवं भष्यक्ष मूलक साकार में अन्तर बतत्ाओ उनके गुर्णो 
पर प्रकाश ढालो (कल १९४०) झ् 

(८) इस महायुद्ध का सबसे बदा अमुभव यही है कि रुघु राष्ट्रों की रक्षा के 
छिए संप प्रकार ही सर्वोत्तम है । यद्द भारत के छिए तो और भी जरूरी दे । 
इसक़ी व्याख्या झरो और संघ सरझार के गुर्णों को बतछाओ । ( कल० १९४२ ) 

(९) उरबारों का उपयोगी और संतोपप्रद वर्गीकरण करो ॥ ( ढठाझा १९४३ ) 


अध्याय १५ 
् ० न 
प्रजातन्त्रा या दछाकाप्रय सरकार 
सरकारी रूपरंसि इमछोगों ने प्रद्यातंत्रवादपर पहले हं। प्रकाश ढाल दे । 
इसी प्रकृति पर पवल्चेचनासछ इष्टिपात क्षपेक्षित द्ोगा क्योंकि भाजकछ 
दर प्रद्धार के सरहादी हपोर्मि प्रजातक्वाद सर्वेतिम दे। दमलोगों को यद् भच्छी 
तरद ज्ञात दै कि प्रजातत्री सरकार के क्षन्दर जनता को प्रद्यज्ष या अम्त्यक्ष दौरपर 
अधिद्वा( प्राप्त है। छोटे-छोटे राज्य्रमिं ही प्रत्यक्ष अधिकार सन द्वो सकता है 
पर आजकल यह कारगर नहीं हो सछता। अतः प्रतिनिधि मूल प्रजाततवाद ही 
कारगर है। प्रतिनिधि मूड प्रजातंत्रवाद वास्तविक प्रजातंत्रवाद नहीं है। 





प्रजात॑त्रवाद का आधार समानता दें । वास्तव में भाजत% वि्वर्मं वास्तविक 
प्रजातंत्रवाद को स्थापना नहीं द्वो सडी है, पर विश्वद्यों छाख-छाख जनता का 
यद्द भतिम लक्ष्य दे जिमकी प्राप्ति के लिए अपार श्रम किया ना रहा है । 
ग्रजातन्त्री सरकार 

प्रजातंभी क्षतकार को उत्तरदायी सरकार कद्ठते हैँ । क्योंकि इश्न रूप में सरकार 
जनता के प्रति उत्तरदायी द्वोती है जो जतता के प्रतिनिधियों के महयोग पे चछती दे । 

क्लाघारमूत सिद्धान्त-लोइप्रिय सरका! इस उटिद्धान्त पर भ्रधातित दे ह्वि 
सरकार जनता दी स्वीकृति पर द्वी निर्भर रहे। ग्रत्येइ अनुभवों नागरिक ढो 
गरदारी कार्यों में भाग टेने का पूण अधिकार हो। यद्ट जनता के विश्वास एवं सइयोग 
प्र ढिक्री हुई दै। योग्य नागरिक शासक छा छुनाव करता दे जो समान के 
प्वार्थों' डी रक्षा करते हैं? अव्ाइमलिझन ने साथारण मलुप्यों के साधारण ज्ञान 
फ् प्रशंसा करते हुए कहा था “इछ छोगों को सब दिन और सब लोगों को कुछ दिन 
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घोखा दिया जा सच्ता है, पर सब लोगों को सब दिन थोखा नहीं दिया जा सता 
उन्दोंने छोहप्रिय सरदार को “जनता छो, जनता द्वारा एवं जनता के लिए” 
सरआार के नाम से अभिद्दित किया था। 

लोकप्रिय सरकार के गुण 

(क) लोकप्रिय या प्रन्वतंत्रो सरकार सर्वोत्तत सरकार है, फ्योंडछि इसमें दिलों 
भी वर्गछों विश्येप सुविधा नहों मिलती तथा सभो को छमान राजनीतिक आधार 
प्राप्त दोते हद 

(ख) लछोर्प्रिय सरहार हो ऐसो सरकार दे जिसमें शा्ितों के प्रति उत्तर- 
दायित्व का पालन द्वो सता है । 

ग) लं(ऋषिय सरदार कौमरी ट्वित रक्षा छा सबसे अच्छा तरोडा दे, क्योंडि 
मिलके छथनानुमार, (३) ब्यक्ति छे अधिकार और खायथों' छो रक्षा तमी दो सच्तो 
दै जब बढ सब अपने पेरॉपर सड़ा द्वोने झो श्मता रखता दे । (२ सर्वेसापारण को 
उन्नति की काफी सभावना द्वोतो दे क्योंकि अधिराधिरझ जनता सरहारी हायों में 
भाग लेती है । 

(५) लोकप्रिय सरकार प्रगतिवादो एवं शिक्षाप्रद्‌ ताझत दे वास्तव प्रजतंप्री 
सरझार हर प्रड्ार छे जनता की उम्नति करदो दे तथा राजनीतिऊ चेतना बढ़ाती दे । 
उक्त सरकार मानवता छो सेवा के आइशॉ' से प्रेरित दोकर झाम करती दे तथा 
परिवर्तित आवश्यकता एवं स्थिति के अनुद्धल अपने को बनाती दे । 

लाई बाइसका कथन है कि “ज्यक्ति के व्यक्तित का परिचय उसडो राजनोतिइ 
मुक्ति हे ही मिल्तो दे, उत्तरदायित्व हे महतलएएं ज्ञान के द्वारा हो व्यक्ति छो 
उच पद प्र करने झा मुअबसा मिछता दे । लोहुप्रिय सरकार इस येतनाडों 
सईव जाप्रत करती है । | 

(च ) प्रडातप्ररा३ झाश्चितों के इच्छानुघार चद्धठा हुवा संश्झो समान रूप से 
मान कर बछ्ता दे । अठः नोकदिय सरझर डे प्रति घाथितों को कोई शिड़ायद 
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नहों रह जाती है। अपर उन्हें डिसो प्रद्मर को शिकायत भो द्वो तो उस्ते वह 
आसानी पूर्वक. मु्का सझता है। बढ समाधानपूणे वेज्ञानिर द्वोता है। इस 
प्रकार क्रान्तिकारी भानाओं से भी मुक्ति मिलती है । उस भ्रडार की सरकार 
को जिसमें जतता का द्वाय नहीं होता, क्रान्ति को सदैव आश्यंडा रह्दा करती है । 

( छ ) प्रजातनवाद खस्थ, जागरूक एवं तोन नागरिकता दा प्रमुख स्थान है । 
इसमें जनता को साछारो कार्यों के सम्बन्ध में जानने का पूरा मौका मिलता हैं। 
जनता को सरकारो कार्यों का ब्यावदारिर् ज्ञान दोता हैँ। दर प्रश्मर को गठती 
करके तथा उनसे अनुभव प्राप्त &र जनता काफी फायदा उठाती है । 

लोकप्रिय सरकार की आलोचना 

(क) प्रजातंत्री सरदार में बहुसंख्यडों का शासन द्वोता है, अतः गुण को अवैश्ञा 
संस्था का अधिक ध्यान दियो जाता ६ +* छेदीने लोकप्रिय प्रकार डी भालोचना 
करते हुए इसे दरिद्र, मूख्ों एवं अप्रोग्यों को सरकार बतछाया है। औसतन 
नागरिकों के पाप्त सरकारी विषयों पर विचारने के लिए समय, अनुभव एवं 
योग्यता नहीं होतो ॥ वे अपनी ओर से इस पर बिचार करने का भार दूसरों पर छोड़ 
देते हैँ। इनमें समाचार पत्र एवं पत्रिका, सम्यादक तथा घिनेमा एवं रेडियो 
इत्यादि हैँ । 

( ख) सरकारी कार्यों में भाग लेने के लिये जितनी योग्यता की आवश्कता 


दोत। दूँ उसका छ्याल कर यद आम दिवार फेल गया हूं 5 प्रत्येछ मलुष्य 
क यो मं ट 
बराबर हूँ । इससे सरडारी कारयी में सुब्यवस्था का अन्त द्वोता दे । 


( गे) प्रजात॑त्री सरकार चंछि समस्त जनता की प्रतिनिधि सरकार हे झतता 
यह किठ्ठी के प्रति उत्तरदायी नहीं । 


( घ) प्रजातंत्रो सरकार अपव्ययी दोतो दे, कयोंड़ि छोष अनुभव रदित जनता 
के द्ाथ में है अतः इसका उपयोग उचित ख्प से नहों दोता । 


(थे) छाई ब्राम के कथनाउुसार प्रजातंगों सरदार एक दी नीति लगातार 
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चादू नहीं रख सइती। और न यह आन्तरिर्र और वेदेशिक नोति दी ह्थिर 
सख सकतो दे । 

(& ) मेन और छेड़ी सद्श्य छेखडों का ध्यान दे ढि प्रजातंत्री सरदार न तो 
अच्छी सरकार और न छाफी स्वाधीनता ही देती दे । 

लाई आइम के रूथनानुसार आधुनिक छोकप्रिय सरकार के प्रधान दु गुण ये हैं । 

(१) जनता के जोवन पर अर्थ छा अमिशप्त प्रभाव, (२) राजनोति को 
देश छा रुप देने छी प्रगत्ति, (३) अपव्ययी दइासन, (४) शासन सम्बन्धी बुढ्धि 
को सममने में असफलता (५) दल्गत भावनाकओं एवं सिडान्तों छा ध्यान, (५) 
मत प्राप्त करने योग्य विधान एवं शासन आदि । 

परिणाम 

कहें लोटबिय सरफार की आलोचना कोई छकितवा भो क्‍यों न करे पर 
आजकल के दिनों में प्रजातत्र को धात को रोइना अप्तमव दे। विश्व 
प्रत्लेक सभ्य देशों में इसका न्यूनाथिक मात्रा में प्रचदत दे । डेको के संदृध 
कद भालोचक का भी कथन है कि यह एक नाजुझऊ औजार दे जिसको सुचारु रूप 
से चलाने के लिए जनता को मद्दान्‌ उत्तरदायित्र सममने ड्ो भावश्यक्ता है । बुद्धा 
बिल्सन के कथनानुसार स्वायत्त शास्त्र एक गुण दे प्ली काफी अद्शासत के 
सापार पर टिद्य छुआ दै। मेंजिनी ने प्रजातंत्रवाद फ्रो मद्धान नेतृत्व के 
लम्दर छबके द्वारा सबड़ी भलाई का साधन बतलाया दे । 

प्रतातंत्रवाद में खोघोनता और उत्तरदायित्व--छोकप्रिय ग्रकार डी 
झते पिछोवाई एवं रोग ने छोकप्रिय सरकार छी सफलता डी. भावश्य७ घत्ते निम्न 
लिखित बतलायी दे :-(१) विश्वतनीय जनमत का अध्तिल (२) यह घनमत 
तोत और सुम्यवस्फ्त दो (२) इधझ्ो अ्रभिव्यंजना के ठजित एवं परयत्ति धापन 
हो ( ४) परपिडारी स्यक्तयों पर नियंत्रन० सपने के छिए अधानिक तरोड़ा मौजुद 
रहे (५) एड योग्य शासन यप्त का सठन भो अत्यावध्यक दे । 


ग्रजातन्त्री या छोक्षप्रिय सरकार १३३ 


मिलने तुफलता को निम्नांब्ति शर्तें वेश की हैं :--(१) उठे श्राप्त करने 
को इच्छा एव याग्यता जनता क्रो द्वोनों चादिए (२) इस रक्षा के लिए वह लड़ने 
को सदंव प्रल्लुत दी (३) आवश्यकता पढ़ने पर नागरिक कर्तव्य और उप्को रहा 
की इच्छा और योग्यता जनता में द्वो जिससे निरंकुश, गाज्यतंत्र एवं प्रतिक्रियावादों 
सरकार प्रतिनिधि सरकार का स्थान अद्वग न कर सके । 

प्रजातंत्र नवीन खतरं--तानाशाही का उत्थान 

तानाशादी बढ सरकारी रूप दे जिसमें एक दी व्यक्ति के द्वा्में समस्त अधिकार 
चला जाता दे या एक द्वी दल देश का शाम्रर बन जाता है; मुप्तोलिनी और हिटलर 
इसके प्रत्यक्ष उदादरण हैँ । यद्द संनिक सरकार रा एक रूप है जिसका विकाश 
रोमन प्रजातत्रवाद से हुआ दे । वर्दा संकटक्ाल में ७ वो के लिए एक ही व्यक्त 
के द्वाथमें अधिकार दिया जाता था। १९३४ को लड़ाई के बाद यूरोप में आधुनिक 
तानाशादी का विक्रास् हुआ । विजेता राष्ट्रव्निटेक, फॉस एवं अमेरिका ने विश्व के 
बहुत बढ़े भागपर अधिकार कर लिये । इटली यद्यपि एक सहायक राष्ट्र मात्र था पर 
वह नीचे ढकेल दिया गया। जमदी को लज्वाजनक शान्तिशत्तें' कबूल करनो पड़ों। 
दिदलर और सुसतोलिती ने विचार किया कि जबतक फूंस, त्रिडेन और अमेरिका 
पर सैनिक सफलता प्राप्त नहीं द्वोती विश्व विजय को फ्ामना व्यर्थ होगी। अतः 


कमजोर प्रजातंत्री सरकारों पर वे चटपट द्ावी दो गये । उन देझ्यों में एक दल का 
राज्य हुआ। इस प्रकार तानाशादी ने पुनः सिर उठाया । यद्द राष्ट्रीय साम्राज्यवादी 


और संनिक सरकारें थी । 
जब राज्य दर प्रकार के सायाजिक और वयक्तिक कार्यों पर निय्रण रखता 


द तो बढ पूर्णतावादी राज्य कद्दा जाता है + अतः आजकल रूस पूर्णतावादी राज्य 
कद्दा जायगा। सार्ईमीम, सर्वेशवितमान, निरकुश अधिकारों के रूप में जब 
राज्य कमाजिक, राजनीतिक आशिक एवं वेयक्ितक कार्यों छो इस्तगव छर छेता 
है तो उसे पृणतावादी राज्य कइते हैं जो सामाजिइ और आधिक यौजना एवं सेनिर 


१३४ ” नागरिक शास्त्र 


शासन की दृद्धि के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का ही ख्याठ रखता दे। खझुस की सोकि- 
मत सरकार तानाशाददों कद्दी जातो है। छूसर्मे सर्वद्वारावर्ग ढी तानाश्चाहों है 
जिसद्या तालये ९९ प्रतिशत जनता छा प्रजातन्त्र है। जटेन और अनेरिडा में 
पूजीपतियों का प्रजातन्त्र दे जिसछा तातय यहुउस्यकों की आपिर गुरूमी है ५ 


प्रध्ाउन्त्रदाद चनाम तानाशाददी-उनक्े ब्व्व और आदशे--तानाशाददी 
के गुण--प्रजातम्पवाद को अपेक्षा तानाश्ाह्ी में निम्न विशेषतायें हैं। 
(१) इससे पूर्ण ए्ट्रीय एकता छायम रहती दे (२) यह जल्दबाजी और तौमता से 
काने छूरती हैं तथा झीप्र निषेय कर सकती हैं. ३) पर-राप्ट्रोय कार्य को युद्धकाल में 
यद्द अधिक सफ़ल्ता पूवंक करती है (४) पूजीवादी पद्धति छो अधिरत करने के 
लिए इसमें विशेष क्षमता दे (५) नागरिदों में आत्म त्याग, मित्रता एवं देशभक्ति 
को भाषना जाप्रत होती दै । 


तानाशादी के दो प-तानाशाही के कुछ मद्दान दोप हैं. (१) यद्द सेम्यबल पर 
निर्भर करती है। इसमें जनताक्रे अधिडारोंकों स्वीकृति नहों है। अतः लड़ाई अधिक 
समभव दे (२) समानता के आधार पर ध्मी राष्ट्रों को शान्ति पूर्ण जीवन व्यतीत 
करने दो सुविधा नहीं रहतो (३, छतन्त्र भाषण, स्वतन्त्र विचार भादि की स्वाथीनता 
छोन लो जाती दे (४) व्यक्त छो बलपूइंक क्रपीन दिया आता दे (५ श्रम 
स्पिरझार समाप्त द्ोता दे जिससे राज्य गरोब द्ोता जाता दे । 

तानाश्ादी की अपेक्षा प्रजातन्त्रवाद अच्छा तो दे, पर भनेरू दोच्ों में तनाप्तादी 
में इससछा स्थान प्रदण कर लिया है। प्रजातस्मवाद डो असफलता पूजोवादो 
प्रणातस्प्रवाई डी असफलता दे ( प्रजातम्यवाद को अस्छलता के कारण पूजीयतियों 
ने तानाशाह डी घरण छे छो दे । प्रशातन्यवाद दा आपार छापीनता, समानता एव 
अआनृभावना दै। तानाश्नादी यूठामी और सैनिक-दक्ति पर निर्भर बस्ती दें । 


प्रजातन्त्री या लोकप्रिय सरकार 


प्रश्न 
(१) उत्तरदायी तरकार छे तुम क्या समझते दो १ (छछ० १९२६) 
(२) प्रजातन्त्रवाद छी व्याख्या करों। प्रज्ञातन्त्रवाद में विधान विर्माण की 
पद्धति पर प्रकाश डालो । (कऊछ० १९२७) 
(३) प्रतिनिधि प्रजातन्त्री सरकार के गृण दोप की चर्चा ऋरो | (छल० १९२८) 
(४) छोकत्रिव संस्कार के गुण-दोषों पर संक्षिप्त प्रकाश डालो | (कछ० १९३९) 
(५०) उत्तरदात्री सरदार से तुम क्यो सम्रकते द्वो ? क्‍या ब्भाल और भारत 
को सरदार उत्तरदायी सरकार के उदाहरण हूँ १ (कल० १९३१) 
(६) लोकप्रिय सरकार क्या है । इस प्रकार की सरकार के लिए आवश्यक 
वस्तुओं पर प्रकाश ढाठो । (कऊछन १९३२) 
(७' प्रजञाठन्त्री तरद्वार के गुण दोरपों पर प्रकाश डालो । (कल० १९३९-४१) 
क्या प्रजातन्त्रवाद जीवित रद्द सकता है ? (छल० १९४१) 
(८) प्रजातन्त्री सरकार और तानाशाही में तुम किसको १सन्द करते दो १ 
अपने उत्तर का फारण बतछाओ । (ढाका १९४२) 
* (९) पूर्णतावादी राज्य के छक्ष्य क्या हें? श्रजातन्त्री के उद्देश्य से वे कंस 
मित्र हैं ? कल १९४२) 
(१०) सरकारों के सम्तोपत्रद और छाभदायक वर्गीकरण करो । (ढाका १९४३) 


अध्याय 3६ 


जनमत 


दर प्रद्यर को सरकारें चाहे हितनी भो युरी क्यों न हों अपने अधिकार के 
लिए जममत पर ही निर्भर करती हैं । (ह्यूम ) 


जनमत क्या है १ 


वह राय कभी भी जन्ता को नहीं दोगो, जबतक छौम की बहुसंझ्या इसे 
कबूल न कर ले । इमस्ते यद तालव नहीं हि समष्त मनुष्य एक हो ५४२ सोचते 
हों। बत्कि मौलिऊ बातों हे सईबन्ध में सब्डी राय एक द्वो दो । यथपि गैर जहरो 
बातों पर उनके मतभेद हैं पर जरूरी बातों के सम्बन्ध में वे सहयोग के लिए पूरे 
प्रस्तुत हैं । 

“हर प्रड्रार को दठमत भावनाओं के बावजूद में सरकार की छोमते को तभी 
कऊपूल फरते हैँ जिसका रहना अनिवार्थ सम्रका जाता है । इसमें राष्ट्रीय विचारों का 
भो ण्याल रखना पड़ता है। एक राय जितना ही अधिछ समर्षन प्राप्त कर सके 
उठते उतना द्वी अधिछ होझप्रिय अद्दा जाता है। डिस्तो भी मानव समाज में बद्ो 
जनमत मान्य दो उस्ता दे जो सभो के द्वात छोहनत भछे द्वी नद्दों पर जनता 
द्वारा मनोदीव कुछ अधिऊ अथुभवों व्यक्तियों छो मान्य हो जिस्दें भयना निर्गय 
देनेका पूरा अपिझर प्राप्त हों ”--पिख्थाई और रोगरस। 

छोबेंठ के कपनछुसार 'िस्ों राय छा जनमत प्राप्त झरने करे लिए बहुमत दी 
पर्याप्त नहों दै और न तो एई सम्मति को दो अ:वश्यइता है! । 


बनमत १३७ 
लोकप्रिय सरकार और जनमत 


इमने देखा है कि लोकप्रिय सरकार का यह तालथे कद्ठात्रि नहीं कि जनता 
अ्द्यक्ञ हपेण शासत करे । इसके विपशीत प्रत्येक प्रजातंत्री सरकारों का सचाल्य 
प्रतिनिधियों द्वारा द्वी हता हूँ । जनमत के द्वारा ही प्रतिनिधि जनता से निकडठ सम्पर्क 
रखते हैं। उदाइरण घ्वह्प जंव जनमत सामानिहर सुधार चाहता है तो सरकार 
या व्यवश्थापिछा चुपचाप नहीं बेठ सझुती। उन्हें जन्मत को मानवा नहीं पढ़ेगा । 
कानूत बनते हैं ओर उन्दींके अलुम्तार देश का झासन द्वोता है। इस प्रकार प्रजञातंत्रो 
बश में कानूत और जनमत में तादात्म्य सम्बन्ध सर्द रहता है। इस प्रकार छाकप्रिय 
सका उम्रे कदते हैं जो जनमत द्वारा प्रभावित द्वो। छात्रेल के कथवानुधार जनमत 
क्रिम्री प्रकार की रच नहीं बल्कि मेथावों राय होनी चाहिए । 

जनमत द्वार। सरकार का निर्माण--जनमत द्वारा सरफार का निर्माण 
यह सबक कर उचित नहीं टदराना चाहिए कि जनमत्र ठोक ही हे वहिक यह समझ 
कर उचित ठद्रावा चाहिए ह"% एक दछू या एक्व्यक्ति को राय की अपेक्षा यद्व 
अविर ठौछू है। जब यद्द ज्ञात हो जाता हैं कि सरकार का संचालन जकमत 
के द्वी आधार पर हे तो देश में अधिक शान्ति और सत्तोप का मान द्वोता दूँ दथा 
इससे कानून के लोकप्रिय द्वोने एवं राष्ट्‌ को रक्षा में अधिर संभावना रहती हैँ । 


> हर 

लोकप्रिय नियन्त्रण का अथ 
लोकप्रिय सरकार का निर्णय दो प्रर से हो सकता दें [ १] सरकारों कार्यों में 
जनती का किछ दुइ त्तक सहयोग दें, [ २] उफ्कारो प्रतिनिषिय्रों के छिए दिये गये 
मत ही कीमत डितनी है। इस प्रद्मर छोकप्रिय सहकार के रूप को अपेक्षा गुण 


अधिइ वित्रेचन को वस्तु हैं। सबप्रे बढ़ी जांच बढ हे कि सरकार जनमत की कर्दा 
तड़ पखाद करतो दे । 
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छोकप्रिय सरकार के तत्व-बनमत द्वारा निर्यत्रण-परिटेन के सह 
अनियमित रज्यतन्त्र के लन्दर भी लोकप्रिय सरकार बन सकती हे। सरदार के 
तत्व रूप में नहों बल्कि जनमत सरदार के प्रतत अन्यमनस्क या अयोग्य हो 
तो छोकद्रिय नियन्त्रण झदारि सभव॒ नहों द्वो सकता । शक्ति और नियंत्रण 
उन थोड़े लोगों के द्वा० में चणा जाता दे जो भज्े दोने के साथ दो साथ स्वार्यो 
भी द्वोते हैं। इसका परिणाम शासन को वुब्यवस्था दे । इस प्रकार के राष्ट्‌ में 
जोवन दूभर दो जाता है। अन्याय और संडुट छा खतरा सदव विधमान 
रहता दे और सदैव जनता के जागरण पर ही तानाशाह से मुक्त डी सम्भावना दो 
सच्ती दे । अतः नागरिकपश्चात्न का अध्ययन उतना दो जहरी दे जितना यह बढ़ा 
है। जग्ताकों सब्र सम ऐेना चाहिए कि उनके हो प्रयन्से जनता ऐो भलाई 
हो सच्तो दे । 


जनमंत के विक्रास और प्रकटीकरण के साधन 


आधुनिक श्रजातन्प्री राष्ट्रों का सफल घासन जनमत प्राप्तके साधन पर ही 
निर्भर करता है ५ जनमत के द्वारा ही प्रतिनिधि सरदार के प्रतिनिधि हर समय 
अनता के निप्ट सम्प में रहते हैं । इस प्रदार जायहक विखात एवं ताबइतदर 
जनमत शासन को कुम्यवस्था को ठीक करता है । अतः सफल एवं मुख्यदत्यित 
शासन के लिए जन्मत प्राप्ति के खाथन को मुक्त झरना छरकार छा फत्तेम्य दे। 
जिन सापना से आतमत प्राप्त दिया जा सकता दे वे मुख्यतया (१) इक्षणिड 
संस्थाये (२) समाचारपत्र (३) - +ंच (४) दल (५) पिनेमा एवं रेडियो है । 

(९) शेक्षणिक सस्थायें--पर पर चूंडि ब्धों को दक्षानदोह्ा सभव नहीं 
दे अतः इसका उत्तरदायित्व वियालयों को उठाना पढ़ता दे। स्वूछ, बठेज एव 
विखविदालर्यों नें दी भावों नामरिर को देयार विदा जाता दे ५ उपहों से उछझा 
मानस परिषुष्ट ऐता दे और मत निर्धारत झरने डे योग्य बनता ५दँ। अपने 


जनसद श्३ह 


ब्द्यार्थी जीवन की समाप्ति के पूर्व राजनीति में सक्तिय भाग छेने छी आशा एक 
विद्यार्थी ठे भछे द्वी न की जाय पर काडेज को वाद-विवाद समिति में उपत्यित 
प्रस्ताव से भावी राजदोतिज्ञ की कल्मना होने लगती है । - 

वद्याथी जोवन में छात्रों के मस्तिष्ड में जो विचार घर कर छेता है वह 
विद्यार्थी नीवन के बाद भी बहुत दिन तक बना रहता दै। रूस, जर्मनी एव 
युद्बोत्तर चीन की इालत के अध्ययन के पश्चात इम यद्द अच्छी त्तदद्द समक्कत सकते 
है कि शेक्षणिक संस्थाओंका कट्ठां तक प्रभाव पढ़ता है। प्रजातन्त्रवाद के लिए 
शिक्षा निद्दायत जडरी चीजदे! प्रत्येक शासन्ंत्न और निरंकुश सरकार यह 
अच्छी तरद जानती दे कि उत्द सीधा करने के लिए जनता को मूे रखना जहूरी 
है। शिक्षा से प्रजातन्त्रयाद पु द्वोता दे अतः अनिवार्य शिक्षा ड्री बहुत आाव- 
इ्यकता है । 

२) समाचार पत्र--समाचार पत्र जनस्वायें सम्बधी समाचार और मत 
व्यक्त करता दे । ताजी खबरों पर टिप्पणी देना तथा 3नके सम्बन्ध में जनमत व्यक्त 
करना ही इसका काम दे। उम्राचार पत्र हमलोगों छो शिक्षा देता है चोद्दे वद्द 
समाचार पन्न की अच्छाई भौर दुराई के अनुम्नार अच्छा दो या थुरा। जनता की 
शिक्षा की वृद्धि के साथ समाचार पन्नों का मदत्व बढ़ गया है। अतः भाज राष्ट्र के 
जीवन में सम्राचार पत्नों का महत्व पूण्णे स्थान दी गया है | जब सम्राचार पत्र एक 
दल या व्यवित के स्वाों छी . रक्षा करने लगता हैं तो उसका महत्व घट जाता 
हूं। देशके समराचारपत्नों पर सरकार का क्रधिकार नहीं दोना चादिए । क्योंकि 
सरकारी समाचार पत्र स्वाधीनता झो रोक भी सती दे । कुछ स्वार्धी पूजीपतियों 
झा मी पत्नों पर अधिकार अनुचित ई जैसा कि ब्रिटेन और भमेरिद्ध में देखा जाता 
है। समाचार पत्र घुराई और मलाई दोनों कर सकता है। अतः यद खूव अच्छी 


तरदइ सममक लेनी चाहिए जिससे जनता को खराबी न पहुँच सके। बढ़े-बढ़े देशों 
में समाचार पत्रों द्वारा दी प्रजातस्त्र संभव दो सा है अब इसको भावाज बहुत 
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बढ़ी ससब्क तऊ पहुंचने लगो है। ख्वतस्त्र समाचार पत्र के बिना अन्यायी सरकार 
का अन्त नदों दो सख्ता । जत: जन-स्‍्वार्य के लिए सत्यातत्य के विवेचनायथ 
समाचार पत्तों को स्वतन्त्र होना चादिए। समाचार पत्र शासहों के अम्याय को 
प्रकट करता हैं।  शाप्तन परिषद ढो दुराइयों एवं स्वार्यों को प्रकट करता तथा 
जनते! की स्वाधीनता दो रक्षा करता है । पर जब समाचार पत्र जनमत ढ़ो एंकर 
व्यवसायिक रूप धारण करता हें तो यह बहुत बढ़ा खतरा भो हो जाता है । 


(३) <बनंच-जिप्त प्रदार समाचार पत्र जनता को जाइत छस्ता हैं ठप्ठी 
प्रदार (२.पंच जनता के अप्रगष्य नेताओं के भाषण द्वारा राजनोतिक प्रश्नों में 
जनता की रुचि पेड करता है ।. रद्द ओर परराष्ट्रीय राजनोति सम्बन्धी प्रमुख 
प्रनों पर प्रड्दाश डालकर नापभकर्चा जनता को भभिश्न बनाता है + 


(४) दुल--राजनी तिक द्लों द्वारा बहुत बढ़ें पेमानेपर जनता की राजनोति& 
जादति द्वाती हैं । दलगत प्रचार द्वारा द्वी साथारण नागरिक भी प्रमुख राजबीतिछ 
बातों का ज्ञान हवाप्ििल छरता हैं। अगर साधारण नागरिक को रुचि इस तरफ 
पैदा न की जाय तो वह अपने देश के काम के अतिरिवत और पुर नहों कर 
खुला है दुल जनता में रच पदा। बरते दें जिसके बिना जनमत ख्दंधा 
अप्रभव हैं। 

(४) रेडियों और सिनेमा--शिक्षा और जनमत को हुपरेया रेडियो 
और सिनेमा द्वारा दी प्रछ्ुत द्ोती दै रेडियो और फिनेमा का महत्व भारत सदन 
मुल्क में समाचार प्यों से भी सधिछ दे छट्दीं की जनता अवपढ़ होने के कारण 
देखो और सुनो हुई बातों डो अधिर सम सबती दै। अगर प्रयतिवादी और 
बरतविड प्रतिनिधि सस्था दो तो स्यवस्थापिडा जनमत बो प्रभावित बरतो है. और 
जनता के जरत डरो एक भोर मोइठों है। ठेब्न मौजूद परित्यती में यद्ध न 
हो ढाझ़ो अषिकत दो है और व जनमत को हो प्रभावत छूर सब्तों हद । 


जनमत १४१ 


. कड़ आलोचना के खतरे और उनकी सीमा 
विद्यालय, समाचारपत्र, राजनीति दल, एनम्ंच एवं पिनेम्ता ने जनमत छो 
प्रभावित करने में कितनी शक्ति प्राम को दे उनकी आछोचना भी को जा सझती है। 
बालव में वंग और इलगत स्वार्थ छो आगे बढ़ाने में इसको कट आलोचना क्षाज की 
२ जा रदी है । जनमत के द्क्तिघांली साधन पर एकदुऊ या समूह नियंत्रण कर सकता 
है। इससे सबसे बढ़ी बुराई यद्द दे छि एक दछ की बतें तो जदता के मम 
उपस्थित द्वोती है. पर उत्तर में दूसरा दूछ कण कहता दे इसपर बिल्कुल प्रद्याश्न नहीं 
डाला जाता । चुंक्ि एक पश्षीय दृष्टि से मामठा उपस्थित पाया जाता है, अतः 
निर्णय भो एक पश्चीय दी होगा । जब्तऊ दोनों यों क्री बात सामने ने भाये 
तबतक लोग जनता सम्बस्धो विपर्यापर निर्णय नद्दी दे सकृते। निर्णय या वास्तविक 
जनमत के अभाव से राष्ट्र में राजनीतिछ और आर्थिक बुराई फैलती है । 
प्रझब-- न 

(१ ) जनमत से क्‍या समझते हो ? लोकप्रिय सरकार को जनमत केसे प्रभावित 

करता है । ( कछ० १९२९ ) 
(२ ) जनमत की प्रहति पर प्रकाश डालो । जनमत का कानूनपर क्या प्रभाव 

पड़ता है। ( कछ० १९३० ) 
( ३ ) जनमत निर्माण में समाचार पत्रों ओर दर्खो के कार्यो' का जिक करो । 
(४ ) आजइफ जनमत निर्माण में कौन कौन से साथन हैं, इनकी ताइत और 

सीमापर प्रकाश ढाछो । ( कछ० १९३४ ) 
(७५) 'प्रजातंत्रवाद के लिए जागद$ और तीम जनमत जहूरी है? । (छछ० १९३६) 
( ६ ) आधुनिक राष्ट्रों के सफछशासन जनमत निर्माण और प्रद्यश के साधनों 

पर निर्भर करता है । ( छछन १९३८ ) 





अध्याय १७ 
दल, दलगत सरकार ओर दलगत पद्धति 
दल क्या हैं 

दल उन शक्तियों का समूह है जिनके समय विशेष को राजनोतिऋ विचारधारा 
एक द्वो तथा जो उन विचारधाराओं के अनुप्तार छामूर सरकार संचालन की 
शक्ति प्राप्त करने को सन्नद एवं एछ-बद हों ' प्रजातंत्रवाद में राजनीतिक दर्लेंका 
विश्लेप मात्व बढ़े गया है । 

दछ केसे बनाये जाते हैँ ? -“दरएक कौम में जनछाये सम्बन्धी विभिर्त 
विचारधारायें होती हैं। अग्रमध्य व्यक्त विरोधी भावताओं के विशेध के लिए 
ततर द्वोते हैं। दूसरे लोग उनके समर्थन में उनके अनुयायी द्वो जाठे हैं। 
अपनेमत के प्रचाशर्थ वे एक वद्ध एवं संघ बद्ध द्वो जाते हैं? ( जाइप ) इसी प्रकार 
दल बतते हैं । दल़े नेता के चीत्र, निर्णय, योग्यता, उत्साह, व्यक्ति एवं शानपर 
बहुत बाते निर्भर करती हैँ । अपने ठद्ाइरण एवं शिक्षा से वद्द योग्य व्यक्तियों 
छो चुनता एवं शआदश्शका निर्माण करता है तथा अपने देशको सभी वस्तुओं से 
ऊपर सममता दहै। दर एक देशमें जदां लोकप्रिय सरदार चल रहो दे दुलडी 
स्थापना होती है । 

दृछ बनाम विरोधीपक्ष--दल व्यक्तियों का वद समूह दे जो मयुक्त 
प्रयत्न से निश्चित उद्देइय द्वारा प्रेरित दोझर राध्टाय स्वार्थ छो आगे बढ़ाता है। 
समस्त ब्यक्ति एकद्दी ; विचारधारा के मानने वाछे दोते हैं? ( आइस ) अतः दल 
मतद्राताओं हो छत्त्र एवं खेच्छित संघ्या दे जिसके द्वारा अपने ढहेस्यही प्रगति 
हो जाती दै।. इसके विपरीत विशेधीषक्ष उन सिद्धान्त विद्वोग मलुप्यों का समूह दे 


दल, दृढगत सरकार और दुछगत पद्धठि श्ष्ट३ 
जो न उब्चादर्श और न राष्ट्रीय विवारधारा बल्कि अपनी स्वार्थ चिद्धि के छिए एक 
वद्ध दोऋर काम छरते हैं; 
राजनीतिकद्छो' के कार्य--दल क्र प्रमुख्कान जनमत को सुशिक्षित 
करना एवं अपने अनुकूल बताना है । दल जनक्ायों में रुचि पेंदा करते हैं तथा 
प्रजातव्रवाद को मजबूत बनाने में सद्दायक द्वोते हैं । इससे अन्यायो सरकार की 
बृद्धि रुछतों है। पा राजनोतिऋ दललक। प्रमुख उद्देश्य राजनीतिऋ सत्ता एवं सरकारी 
पद प्राप्त करना द्वोता दै। दसके लिये पंस्थाकों अवश्यकृता द्ोती दे। अपने 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये दलमत संध्या को निश्चित कार्य करने पढ़ते हैँ। जो 
न्म्नि हैँ 

(१ ) जित नीतियों में प्रभावित दोकर दल खड़ा द्वाता है. उनका जोरों से प्रचार 
ड्रिया जाता दे । 

(३ ) चुनाव के पहले राजनोतिक प्रचार सालभर तऋ खूब किया जाता दूँ । बढ 
कार्य वक्तव्य एवं समाचार पर्नों के द्वारा सम्पन्तकर जनमत प्राप्त किया 
जाता है । 

“( ३) मरकारी दफ्तरों के लिए दल्गत उम्मेदवार चुने जाते हैँ तया दलके सदस्य 
एवं दूमरे लोग भी मत प्रदान के लिए उत्साहित किये जाते हैं । 

(४) अधिकार और शतक़्ित धाप्त करने के लिए चुनाव छटा जाता है। तनाव में 
अपने दलके पक्ष में मठदेने के लिए जनता को बहकाया जाता दे और अपने 
दलके उम्मेदवार क्रो विरोधी उम्मेदवार छी अपेक्षा योग्य एवं अच्छा बतलाया 
जाता दे 

(५) मतदाताओं के प्रति छो गयी प्रदिज्ञा के पालन की घोषणा को जाती है. और 
बतछाया जाता दे रवि चुनाव के बाद अमुझ मुविधायं अमुक दल जनता 
को, देशए ५. एक की, बडी दोला दे कि चुनाव में बहुमत, प्रापदा, दल अपनी. 
प्रतिज्ञा भूछ जाता दे । 
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दृछगत सरकार--व्यवस्थापिचछ्य में बहुमत प्राप्त करने के लिए प्रत्येह दल 
अमन्नशील होता दे क्वे)छि बहुनददाले दक को दो सरझारी कार्यों में द्वाथ ब्टने 
छा मौछय मिलता दे। इस प्रद्मार सत्पसंस्यकू दलझो बहुसस्यद का पिरोपी 
दल बनाना पढ़ता दै। अब ताजों ताकत प्राप्लर अल्यसंख्यकह दछ बहुसंख्यक् 
बन जाता है तो नवोन ब्हुस॑स्यछ दल द्वी सरकार बनाता है औौर पुराना बहुसुख्यरू 
छमप शंख्य+ होने के कारण विरोधी दल बन जाता है। इस प्रकार दो सरदार 
को दल गत-सरकार इइते हैं। दलगत सरकार दा आधार एक प्रद्तंत्रवारी 
देश जे यह है कि बहुरंख्यक अल्परांस्यक् दक पर द्वावीं छो रुकता हैं। दम छढ 
सकते हैं ७ अर्पसतंख्यकों पर यद बड़ा सत्याचार हें पह टर्ित सपेण कार्य काने के 
छिपे इससे अच्छा तरीड्ा अब तह प्राप्त नहीं दिया ज्य सका हैं । 

अपवर्त्वदूल ओर हिदुल्लीय पद्धति--अगर प्रेस एवं जमती रूह देशमें 
तीन या चार राजनीति् दुऊ हो तो इसे अपवत्य दल कहते हैं। अत्यधिरंदकों का 
तात्ययं भन्तरिक संघ री इदि दे जिससे राष्ट्रॉन्नति को गहरा आपात १हुंचता दे । 
ऐसे देशों छो सरढारें दूसरे दर्लों के सहयोग से बढतों हैं जिन्हें भग दोने प्रो 
शंका सदेव बनी रहती दे । इस प्रद्मार ढी सरदार कमो ध्यावी और ताऊतबर 
नद्दी हो सकती । मत्ता प्राप्त ऋरने दाछे दलको अपने समर्थन के लिए दूसरे दलदालों 
को घूस भी देना पड़ता दे । दस प्र र की दछोय पद्धति अने र बुगाइयों झा कारण दे 
जिम्के पूखयोरी अस्पिएता एवं कन्यान्व राजनोतिऋ बुराइयां फंसने रूप्तों हैं। इम 
छोगोंडे विद्यरातुसार सर्वोत्तर राजनोत॒रू पर्दात यह है. दि देशझ्में दो डी ऋफो 
ढाइतवर एवं मुब्यवत्पित दछ हों । अभो दृल्तड अिटेन में यह पद्धत थी । ध्स 
प्रद्धार दी पद्धति के अबुमार बहुस॒क्ष्पफदल सरझार बनाता एवं भस्पाष्यक दसड्गा 
दिरोपी बनता हूं। एड दल दूसरे पर लगाम लगाता है । एड दल को साझार 
छाड्ी ताउतर होठों दे जो सुस्त सरबारडों अपेश्ा अधिक सुव्ययत्यित 
तंग एवं सुदाद रूसे काम छठी दे । इस प्रसार दो सरकार बड़े सापदानी 
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पूरक काम इग्नलिए करती दे जिससे कहीं उसको गलतियोंके ऋारण विरोधी दलको 
राभ्र उठाने एवं मत-दाताओं को गपने पक्ष ऋरने का मौछा न मिल जाय । 

विरोधी दछ बाछे मो अनुत्तदायी आलोचना नदों करते, क्योंकि वह संख्या 
एवं पत्ता प्राप्ष करने के वाद अपने विचार सुसार उन्हें काम करना पढ़ता है। इस 
प्रद्धार उत्तरायित्र छा पालन दिया जता है। इस प्रकार द्िदलीय पद्धति की 
सरकार काफी मजबूत द्वोती दै । 

दलीय पद्धति के ग्रुण 

(१) बहुत बढ़ी कौम के लिए दलड़ो आवश्यकता दे । भगर दलगत व्यवस्था 
न हो तो राजनीतिक सम्रध्या से बहुत से नागरिछ अनभिनज्ञ द्वी रद्द जाते हैं । 
दछ के सहज एंस्था के द्वो द्वारा नागरिक राजनीतिझ समस्या एवं उसके समाधान 
से परिचित द्वोते हूँ । वास्तव में चुनाव छी लक्षई शिक्षा की लड़ाई है। जिस 
मतदाता के एक उम्मेदवार के विदद्ध दूसरे उम्मेदवार को मत देने के लिए कद्दा 
जाता दे उसे इस बात से पूरे परीचित कराया जाता दे कि दछ विशेष की नीति 
विरोधी की अपेक्षा अच्छी है। लास्‍की के कथनासुसार दरों को विपय निर्धारित 
करना द्वौता दे, जिसपर जनता मत देती दे । 

(२) इछ मत-दाताओं को मत-दात की प्रेरणा देकर जन-काय में उनकी रुचि 
बैंदा करता दे । है 

(३) प्रजातंत्रवाद के अन्दर सरझार को मुगठ्ित करने के लिए दछद्ी आव- 
दपकता दे । जबतक व्यव्रस्थापिक्र के बहुमत की संभावना नद्टों तबतक कोई 
सरकार कारगर नहीं द्वो सकती । अगर व्यवस्थातिद्! में कोई मजबूत दऊ समर्थन 
के छिए न हो तो सरकार अमजोर दो जाती है क्योंकि व्यवृस्थापित्रा में मत 
प्राप्ति में सन्देद बना रहता है। अगर नागरिक अपने छोटे-छोटे मतभेद दो 
भुलाऋर मद्त्ववूण विपय पर एऋ मत नहीं दो जादे तो प्रजातंम्रवाद कगड़ा, बखेद्ा 
का साथन बन जायंगा । 

१ ७ 
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(४) दल निरंकुश्नता छो ऐोच्तादै। विरोधी दल की आदोचना के मय 
पे उत्ता-प्राप्त दछ संभल रर काम करता है । 

दोष 

(१) दल्गत पद्ति से दलगत भ्नना वैंदा द्वोती है, जो इभो-कभों बुराइयों 
छा कारण बन जातो है। प्रायः एसा देखा जाता है दि जिय्न आधार पर दल का 
गठन द्वोता है व भूल जाया जाता है। ऐसो स्पिठि में दल साधन के स्थानपर 
लक्ष्य बन जाता दै। इसड़े अनुयायी आइदाक के छिए, पार्टी के लिए विजय छामना 
करठे हैं। कभी-हइभी तो अठुय्रामो राष्ट्र के श्रति वफ़ादारों करे स्थान पर दल के 
प्रति वफादारी प्रडट करते हैं । 

(२) दल्गत पद्धति व्यक्तित वो हो भागों में बांटतों है। प्रथम, इससे व्यक्ति 
पार्टी पर ्रष्रिक निर्भर करता है। व्यक्तित की योम्यता छो भपेक्षा ब्यक्ति 
के साधन पर अधि विचार हछिया जाता दैँ।” द्वितोय, दल के सदस्य ढो 
दल्गत अनुशासनानुम्तार दल के सिद्धान्त के विपरीत मत प्रद्मशन को अनुमति 
नह्दीं मिल्ितो । 

(३) अमेरिका के सदृश दल के छारण भनेरु दुराह्याँ फैल्तो हैं, जदयँ दलपर 
कुछ ब्यक्यिं झा अधिडार दो जाता दै जो व्यक्तिगत छ्वार छे प्रेरित द्वोइर दी 
झत्ने इच्छानुमार छाम करठे हैं। 

(४) इल्मत-परद्धति के ढारण प्रमुख एवं योग्य व्यक्तित सरकारी दस्तर से 
बंदर निश्चल दिये जाते हैँ। ये ५६ उन्हीं व्यक्तियों के लिए सुरक्षित हैं जो दर 
के अनुशापन ढो मानते हैं। छत्रो-कमी दल के योग्य म्यक्ति भो आर्मिऋ गुलामो 
के विरुद्ध बयापत ऋर देते हैं। विरोधों दर के येग्व व्यक्त सरकारों प्रशोपर इसलिए 
नहों बैद्ये जाते ग्र्योद्ि सद्या श्रात्त दलऊ़े धरत्य पदों छो नर देते हैँ । 

(०) इलगत पद्ति के अनुयार जनता की ब्व्य चारदमों को जाती दे परयोडि 
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अत प्राप्त कप्ने के लिए ऐसा जरुरी समता जाता है। कभी-कभी मत 
'प्राप्ति के लिए द्वी कानूत बनता है जो कौमके स्वाय के लिए प्रातक छिंद द्ोता है । 
नागरिक और दल 
अशुनि* प्रजातंत्रवाद के सुचाटन में दठगठ सरदार की बुराइयाँ रोढा उपस्थित 
करती हैं। अगर सभी नागरिक काफ़ो साथानी से काम लें और जत॒कायों में 
द्वार्दिंक सहयोग करें तो इन ब॒ुशइयों का अन्त हो झच्ता है । दलगत सरदार 
को बुराइयों का पत्ता लगाना चाहिए तथा जनता के अन्दर पूर्ण उत्तरदायित्व को 
मभाबता पैदा कर उनका अन्त करना चादहिए। अआगर प्रजातंप्रवाद की रक्षा की 
है तो साधारण नागरिकों क्री निःलार्थ सेवा करनी दोगी तथा उनके ठत्तरदायिल 
एवं ज्ञान की वृद्धि करनी द्वोमी । 
प्रश्न 
(१ ) एक प्रजातंत्री देश के राजनीतिक दर्लों के कार्यों की व्याख्या करों। 
( कछ० १९३५ ) 
(३) दलगत पद्धति के लाभ और द्वानिपर प्रक्राश्च ढाल्ो। ( कल० १९४२ ) 
(३ ) राजनीतिछ दछ और विरोधी पक्ष में अन्तर बतढाओ। दलगत पद्धति 
के धुण और दोष बतछाओ । ( कछ० १९३०२ ) 
(४ ) राज्य के कार्य और नागरिकों की शिक्षा में राजनीतिक दछ क्या कार्य 
करते हैँ ? ( यू० पी बोर्ड १९३० ) 


अध्याय १८ 


मतदाता 

इमने पहले द्वी देखा है कि आधुनिक नागरिकों का सर्व प्रथम अधिरार 
मतदान है। आधुनिऋ प्रतिनिधि सरहार के छारण इसका महत्व और श्रवशार दो 
गया है, कारण, आज नागर को प्रतिदवन्दी विषयों का द्वी मनोनयन नहों करना 
पढ़ता, बहिर प्रतिदन्द्दी उम्मेदवारों में से एड को चुनता पहता दे। ज्योद्दी राज्य 
जनसंज्या और सीमा क्षेत्र में रिश्तृत हो जाता दे त्योंदों जनता छा सरबारों 
कार्यो! में प्रत्यक्ष भाय ले सकता अमग्म्भव द्वो जाता है । तब प्रत्यछ प्रशातम्त्रवाद 
अप्रयक्ष प्रजातन्भवाद का रूप धारण करता दै। एसो स्थिति में गागरझों को 
प्रतिनिधियों का चुनाव करना पढ़ता है जो उनडो ओर से सरसार ढ संचालन 
करते हैं । 

मतदान का तात्य, इसकी प्रकृति और इसके कार्य 

नागरिक जब सामूदिर रूप से इस काये का धम्पाइन करते देँ तो उसे चुनाव 
कहते दें, एक को चुनना मतदान, चुनने वाहा मतदाता एवं सामूद्रिक रूप से वे 
मतदाता बनाते दँ। मतदान का ढहय..(%) उम्र व्यक्ति खो चूतना दे जो 
सरकारी पर्दों पर विराजमान हेंगे (सत्र) जो जब कार्यों के प्रति छोक्ति या अध्योहत 
देंगे। आधुनिक प्रजातन्त्रवाद या प्रतिनिधि मरघेर को नोव था तत्व उपयुक्त निवचिन 
पर द्वो निर्भर छरता दे । 


आधुनिक राज्य और मतदाता 


शाभुन5 राज्य भपनो ताउत एवं स्थायिल प्रजातन्पदादों शुप से हों क्रप्त 
परते दें । प्रजातस्प्री सरदार (१) नागरिर स्वाथोनता जिशदा तात यह है 


मतदाता श्ध्६ 


कि कानून के पमश्ष सभी बराबर हैं । (२) राजनीतिक स्वाथीनता जिसका तालये 
यह है कि सएकारी कार्यों' में सबको समान अधिकार मिलेगा ; के यदी दो रूप हैं । 

वूर्श श्रजातस्त्रयाद में सभी कानून के समन्न समान देँ._ तथा सरकारी कार्यों में 
सबको सम्रान अधिकार हैं। दस प्रकार का प्रजातन्त्रवाद्‌ कभी तक किसी देश में 
नहों है तथावि प्रायः सभी आधुनिर देशों ढी सरकार्टे क्रिदो न दिम्ठी रूप में 
जनता द्वारा नियन्त्रित हैं फिर बढ नियंत्रण किलठा भी अधूश क्यों नह) 

लोकप्रिय नियन्त्रण एवं मतदाता 

किसी सरकार पर छोकप्रिय नियम्त्रण का विचार मतदाता के आकार के द्वारा 

नहीं, अपितु सरछर पर नियन्त्रण की प्रणाली के द्वारा छिया जाता है । 
मतदाता के आकार 

जितनी द्वी भधिक जनता को भ्रत देने छा अधिकार द्वोगा उतनी द्वी लोकप्रिय 
नियस्प्रण की स्थापना द्वोगी।. मतदाता का भाकार विभिन्न बातों पर निर्मेर करता 
द थया उम्र, जाति, नागरिकता, निवासस्थान, सम्पत्ति, शिक्षा एवं नतिक शिक्षा 
भ्रांदि। क्रिसी भी राज्य में दर एक व्यक्त को मतदाद का अधिकार प्राप्त नहीं 
है। उदाइरण स्वहप अस्य वयश्क, पागल और दोपी मताधिकार से सवेधा 
बंचित दँ। फक्योंकिये उठफा उचित प्रयोग नद्दीं कर सड्ते। डिस्तु चहुत ते 
ऐसे व्यक्ति भी दूँ जो इसका ठचित प्रेयोग कर सकते हैँ अधिकार हे वंचित कर दिये 
गये हैं । सरकार को भत्यब्रिक छोकप्रिय बनाने के छिये मतदाताओं की संझ्या 
बदायी जा रही है । दमारी घरकार भो अब वयछक मताधिकारानुग्रार चुनाव करके 
अत्यधिक छोदप्रियता प्राप्त करेगी । 


मतदान के मूठाघार--प्रज'तस्तवाद छो करठिवतम समस्या मतदान का 
मूलाधार प्राप्त करना देँ। रूसो एवं कन्‍्य फ्रेंच राजनीतिक विचाएकों त्रे १८ वीं 
झठाचदी में बताया दि चूँकि सावभीम भपिछार जजवा कोड़ी प्राप्त दे, भतः 
प्रत्येक नागरिक हो मतापिझार प्राप्त होवा चादिये 
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जान स्टुभउेमिल, लेडी, मेन एवं ब्ल्यून्टस्ली के कपनानुसार मतापिछार नाग- 
रि्ों झो नहीं मिलना चादिये । पर यह वह अधिक है जिसे छौम के द्विताये 
योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को द्वी मिलना चाहिये। ऐसा देखा जाता है कि 
बयछ्क मताधिकार के समर्थ ने भी कुछ वियन्प्रण आवश्यक समा है। उदा- 
दरण स्वरूप अल्यवयर्क, पागल एवं विदेशियों को यह अधिदर प्राप्त नहीं दै। 
क्षरराधों छो भी मताधिचर प्राप्त नहीं होता । कुछ एस नियन्त्रण देँ जिन्‍्दें वयस्क 
मताधिकार के पूर्व योग्यता का प्रभाण मिलना चाहिये । शैश्षणिक,, सम्पति, करदान 
छा प्रभागत्र मताधिशार हो योग्यता के प्रमाग हैं । [ मिलक्रे कपनातुधतार “निरक्तर 
ब्यक्तियों को मद अधिडाए प्राप्त नहीं होना चाहिये । सप्कारी अपव्यव को बचाने के 
डिये करदान स्वोत्तम गुण दे । जो कर हीं चुझाते उनकी फजुलस्ी दो जाने की 
पूरी सम्भावना रहती है ) 

खो या पुर के पृ विद्य के बिना मतदान को कोई बीमत नहीं दे। जब स्रो 
या पुछ्य मत देने के योग्य दो, तभी इसझा उबित प्रयोग हो सझ्ता दै। स्री 
या पुछों की अपनी भलाई छ्वयं सोचनो चादिये । छेड़ी एव मेन छा कथन है कि 
वस्स्डमताधिछा( की वृद्धि से खतरा सम्मा है। उनके अतुम्रार अतु्वशुस्य 
जनता के द्वाय में अधिकार बलाजाता दै। वे प्रजातस्त्रवाद छो थयुराइमों पर 
दी विचार छरते हैँ। यूरोप और अमेरिद्य में वयस्क मताधि७हार को एृद्धि 
के बबजूइ भी उनड़ी भरिष्यवाणीं सत्य प्रम्णित नहीं हुईं । पूरे बप६ढ मतायि- 
डर यूरोप और क्षमेरिका में छागू धिया गया दे जहाँ पर शंज्ञणिर और साम्य 
तिऋ परोक्षा को भी भावश्यक्रवा नहीं समममी जातो दे। आज सभी पूरे बयम्छ 
मतापसझर ढो मोर भार द्वो रहे हैं । 

यह सम्म्ध्ने दो अज़रयुस्ता नहीं कि जनता को राजदी 6 उछा उ8के उचिड 


प्रयोग के साथ दो 7हनी चादिए। बात याद एँ डि समस्त प्रगति देझों में 
पिज्ष भावश्द दे। एमा सम्रम्ध जाता दथँ हि सबल नागरिष छो प्विश्लि 
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बनाना राज्य का प्रथम गुण है। मिल का कथन है रि जहाँ कर्तव्य मताधिकार 
की योग्यता का आायार शिक्षा दो वदाँ की सरकार समस्त नागरिकों को शिक्षित 
बनाये, क्यूंकि व्यापक शिक्षा से दो व्यापक मत ग्राप्त दोगा। 

साम्पत्तिक परीक्षा के सम्बन्ध भें करदान का दृष्टिकोण राजनीतिक अधिद्धार 
में इस्तश्षेप करता द्वे जो सवंधा अजुचित है। ऐसा विदित द्वोता दे द्वि मतदान 
का मूलाधार स्त्री या पुरुषों का पूर्ण विकास दे यद्यपि इसमें भी कुछ नियंत्रण आवश्यक 
है। यांद रखना चादिए कि वयस्‍्क्त मताधिकार अन्तिम लक्ष्य है, अतः स्त्री और 
पृर्षों ड्रो अपने अथिद्धार के उचित प्रगेग ढो ओर अग्रयर द्वोग् चाहिए । अचसे 
केवल मताधिकार करी द्वी ब्रद्धि नहीं बल्कि मानत्रता का विकास होगा, जिसपर 
प्रजात॑भ्वाद की सफलता निर्भर करती है । 


वयस्क मताधिकार 


शरात समस्त प्रजातंत्री देखों का झुकाव वयस्‍्कत मताधिक्ारानुसार प्रजातंत्री 
सरकार के निर्माण की ओर है। वयछ्क मताथिदार प्रजातंत्री सरकार के निर्माण का 
आराथार है । 
भुण--उयत्क मत/धिकार ही केवछ एकमात्र तरोका है जिशके द्वारा राजनीठिक 
अधिकार की समान प्राप्ति द्वो सकती दे। सम्पूर्ण देश के योग्य प्रतिविधियों को 
चुनने का यहद्द सर्वोत्तम तरीड़ा है। वयस्क मताथिकराराजुसार प्रतिनिष्रिल निष्पक्ष 
दोता दे क्योंद्ति इससे विशेष प्रतिनिधिल का अन्त होता है । दरों की ताकत बदाकर 
वयछक मताबिक्रार सम्भौर राजनीतिक जीवव को नीव ढालता है जो राजनीतिक 
एवं भायिऋ आधार को मानकर एक दे तथा जद्दां साम्पदायिकता का नाम भी नहीं। 
चिरोध--टेको एवं मेनने इस विचार का धयध्रूपेण विरोध दिया हे। वयस्क 
मंताधिक्रार को उन्दोंने घातक बतलाया है । लेक्ी के कथनातुसार, क्या विजन का 
झासत मूखों द्वारा होना हैं, या मेघावियों द्वारा ? बयस्‍्क मताधिकार को इद्धर 


श्र नागरिक शात्र 


और प्रगतिवादो समसता विज ही वेवकूफ़ों दे यर्पोकि इसके परिणमलस्य सा 
अनुमव्रद्वित एवं अपम्य व्यक्तों के द्वार्थों में चलो जातो हैं । 

परिणाम-लासत विशेध के द्वोते हुए भी बोसदी शताब्दी में वयहक्ू मता- 
धिदझार की विजय हुई है । इसे बावजुद भी अगर मतदाता बेवकूफ, या अव्ाव- 
घन हुए तो भम्यायी सरदार छो सभावना रहतो है। अतः हमें सदैव सचेट रहना 
चाहिए तथा जान सुभ् मिलहे इब्दों में वयध्क मताधिकार के पूरे ब्यापइ-शिक्षा 
को योजना बगानी चाहिए । याद रखता चाहिए हि स्यापकु-शिक्षा सरकार और राज्य 
का प्रथम कत्तम्य हूं । 

भांरत में वयस्क मताधिकार एवं पुरुष मताधिकार-पुछ्त मताविकर 
छा तात्पग्र यह है कि वपक्क पुरुषों छो तो मताधिक्रार मिद्ठे पर नारी इपसे 
बेचित रहें । पुरुत मताधिढार सोमित बछु दै। आधु्निर मतापिढार वर 
होना चाहिए जिमर्म ध्प्री-पुछय समी मम्मिख्ति हो ।. भाष्ठ के समष्त प्रगतिए'दी 
प्यक्ियों ने दगशक अताधपिझार ढो पसन्द हिया दे । छारण इसके अनेड गुग हैं । 
शित्तु मताधिषा। समिति ने पदा पददति के कारग इस अधिड़ार प्रो अमान्य 
घोषित दिया। इसडा एक का।ण यह भी इतलाया गया 5 बहुसंझ्ष्य % जनता 
निरश्ष और पमूर्त दै। उन्हंंने राजनोंतिऊ और चाध्न सम्बन्धो अनेर कठिनाइयाँ 
बतडायीं । भाज भारत हो १२ प्रतिशत जनता परद्रो लियो है + 

आम्र जनता पुप्तू और साम्रादर पत्रों को भी हहों पढ़ सइतो। इातरठ 
झानजे करे लिए उन्हें मू्स ही समाज मिलता दे शिधड्ो अनुभा शख्कता के 
करण फ्रायश वुछ भी नहीं दोता। अतः भारत के प्रमीण और रैयतों डो 
मतापिड्ार देता बुद्धिमानों सा काये नहीं समझ मदा । पर वयए्छ मठापिदर हो 
इस अपार पर रोडना अन्याय था। परदा छा भद अन्त दो रहा दे तथा शासन 
एम्दग्यी इट्नाइयों छा भी अन्त द्वो रहा दै। भारत डी जनता विस वेबूफ 
नहीं दे ददा युदिमानी डो ढसौरों छाज्एता ही नहों दो सब्तो। पिनेमा और 
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चेडियो के दिनों में ऐसी बात मुजंतापृ्ण हे । क्षमर निरक्षरता के दी आधारपर वबस्‍्क 
मठाविकार रोढ़ा जा रहा है भारत सरदार को इधर ध्यान देना चाहिए। 
जबतक पूर्ण निरक्षरता विवारण नहीं द्वो जावा तबतकद्ले छिए रेडियो द्वारा या खवनि- 
विस्तारस्ूयंत्र द्वारा जनता को शिक्षित बनावा चाहिए । दर एड गाँव में ध्वनिविस्तार& 
यंत्र (छाडढ-सोछा) का प्रबन्ध द्वोना चादिए । राजनीतिछ दर्ोके पूर्ण विड्मस के साथ 
समाचार पत्र, मिटिंग आादि द्वारा भी जनता के जागरण का काये द्वी सकता है। _ 
नारी मताधिकार-हविरोधियेडिा कथन दे कि राजनीति में भाग डछेने से 
मददिलाओं के नारीत दी क्षति द्वोगी तथा ऐवा करने से ग्रह की शान्ति खतरे में 
पड़ जायगी। यह भी कट्ढा जत्ता है कि समाज को भदश्मान्त गदर के कारण मद्गात 
आपत्तियों का सामदा करना पढ़ेगा ! मद्दिलाओं का जगत पुर्यों पे र्वथा भिन्‍न दे। 
चर मदिला मताधिकार का विरोध सर्वेधा यायत्र द्वों गया दे । मदिलाओं की नागरिक 
अग्रोग्यतता का नतीजा यद्द दोगा कि वे राजनीतिक अयोग्यता के कारण तझलीफ 
डठायेमी । मद्िला दोने के कारण उन्हें इस अधिकार से बंचित नहीं किया जा सकता । 
नारी मताधिकार के पक्ष में ऋदते हैं कि (१) नंतित्र और आध्यात्मिक 
योग्यता के कारंण हो मताबिक्रार प्राप्त होना चाहिए, जातितत प्रतिबन्ध कोई 
प्रतिवन्‍्ध नहीं, (२ ) आत्मरक्षा के लिए मद्दिकाओं को मताबिकार प्राप्त दोना 
चाहिए, ( ३ , मदिला मतद्दात्री को राजनीति में प्रभावकारी क्षेत्र बनादा चाहिए । 
मिलके कयनानुसार, सबसे बुरी बात यह द्वोगी कि वे अपने घरके मालिझ के आज्ञा 
सुम्नार द्वी मत देंगो । अगर ऐसा दो तो भी कोई खराब नहों। अगर दे अपने को 
सममतरी हैं तो अच्छा द्वोगा, अगर नहीं तो भी छोई सुकुम्राव नहीं । 


चुनाव के तरीके 
चुनाव के द्रीके पर भी बहुत कुछ बाते विरभर करती दँ-मतदान प्रत्यक्ष दो 
नया अप्रत्यक्ष, मतदान गुप्तरीति से दो या काम जनता के सामने । 


श्ष६ नागरिक शास्त्र 


स्थानर्मे सुरक्षित बक्से में मत ठेना पढ़ता है। उसके बाद रिटिमित्न अफसर मत- 
दाव को पिनती के नतीजा की घोषणा करता है । अगर मतदान में अनावश्यक 
प्रभाव, गन्दे तरीके एवं अन्य एवाहयश काये हुए दो जिसके पर्याप्त प्रमाण विरोधी 
उम्मेद्वार द्वात उपत्यित किये गये हों तो पुनः चुनाव दो सच्जता है जिसमें सभी 
काम नये सिरे से होते हैं । 


मतदाताओं की समस्या 


मतदाताओं की समस्या में दो प्रमुख हैं (१) जन कार्यों में मतदाताओं 
के प्रभावक़ारी नियंत्रण छो समध््या, (२) प्रतिनिधित्व की समस्या । 

(१) मतदातवाओ' का नियंत्रण --मतदाताओं का आकार प्रजातंत्रवाई का 
नकली रुप हैं । अगर मतदाताओं को सौमित अधिकार प्राप्त हों और वह भी अनिय- 
मित अधिकार द्व। तो वास्‍्तवि5 सत्ता जनता और लोकप्रिय सरकार के ह्वाथ में 
नहीं दोगी, इस प्रकार मतदाता एड खिलौना हो जायगा। जद्दापर मतदाता सर- 
कारी कार्यों में लगतार निरयंत्र० रखता है वहों पर प्रजातन्नी सरद्यार वाप्तविक 
होगो। मतदाताओं का नियत्रण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है। अप्रत्यक्ष 
निर्यत्रण सावधान और सतर्क जनमत द्वारा होगा जो जनसभा, समाचार पत्र, प्रदर्शनों 
एवं राजनोतिक समाओं द्वारा नियंत्रण रखता है। सरकार पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण की 
विफलता से अश्तुष् दोइर कुछ प्रजातंत्री द्शो को जनता ने प्रत्यक्ष रूपछे नियंत्रण 
के लिए इढा म॒वाया। मतदाताओं का प्रत्यक्ष नियंत्रण अक्सर ,१) बारम्बार चुनाव 

3) वापस बुछ,ना (३) जनमत गणना एवं (४) स्वतः उद्योग पर विरभेर करता है। 

(१) बासस्घार चुनाब--जिस ढेझमें प्रायः चुनाव- कार्य दोता है वहाँ के 
व्यवध्थापिका को निरंकुछ होने छी संभावना नहीं रह करती * 

(5) बाप बुछाना--कुछ देझों में वापस बुलाने को प्रया है। जिस क्षेत्र का 
पर्विनिधि जनमत के विद्ध जात्ता है उठे वापस बुला लिया जाता है। इस प्रकार से 
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बापस घुढा लेहा जनता का हथियार द्वे जिया प्रयोग डझिसोी भी ल्वेच्छाचारी 
प्रतिनिधि के विरुद्ध किया जा सकता है । 

(३) जनमत गणना--प्रमुख चमस्या उत्तन्न दो जाने पर जनमत गणना 
दी व्यवस्था द्वोती दे । समस्त जनता पर बहुमत प्राप्त द्वोने पर कोई समस्या का 
स्माथान निद्यछा जाता दे या छिसी कामून विशेष को उचित समम्ध जाता है । 

(४) स्वतः डच्योग--मतदाताओं में से कुछ के स्वतः उद्योग पर व्यवश्वापिका 
को जनद्वित कार्य को जतता के समक्ष उपस्थित कर उसकी स्वीकृति छेनी द्वोती है । 


प्रतिनिधित्व की समस्या 
मतदाताओ' की समस्या में प्रतिनिधित्व की समस्या भमुख दै-- 
अल्पसंख्यकों का अतिनिधित्व और विश्ञेप सा्यों' का अतिनिवित्व । 


अर्प संख्यकों का प्रतिनिधित्त 

मिल ने समस्त जनता की खरकार की बहुसंख्यद़ों द्वारा नियंत्रित दोने की कद 
भालोचना की दे और इसे अन्याय भौर अप्रजातात्रिक बतछाया है। उसने आगे 
घोषणा की है कि प्रजतंत्री सरकार में ओसत के अनुमार अल्यसंह्यकों का भो 
प्रत्तिनिधित्व द्वोना चाहिए । उसने यद म्दोकार दिया दे कि एक प्रआातंत्रवाद के 
आन्दर बहुसंध्यकों को शासन भौर अल्यतसुपर्यों ढ्रो भाज्ञा पालन करना चादिए। 
उम्रने यद्द भो बतलया दै कि अल्यसंख्यर्का को औसत के अनुमार प्रतिनिश्रि प्रेषण का 
अधिकार मिलना चादिए + उसने औरत के अतुष्रार प्रतिनिधि प्रेपण को स्वीकार क्रिया 
- दे जो अस्यसंक्यकों के संकर्टो को दूर करने का एक मात्र साधन द्वै। पर प्रंस एवं 
अन्य यूरोपियन देझ्षों में प्राप्त अनुभव के आधार पर यह व्यथें सिद्ध हुआ है। 
औरत के आधार पर प्रतिनिधि प्रेएण असंभव एवं व्यथे बतछाया गया है। 
बहुसंख्यडों के अत्याचार छे अव्पसंल्य्ों डी रक्षा में संघ शासन और स्वायत्त शासन 
ढ़ो पर्याप्त सफलत। मिली दै । 


८ . नागरिक शास्त्र 


अल्पसंड्यकों की रक्षा के छिये लोग आव नेशल्स के प्रस्ताव-- 
सध्य यूरोपियन राज्यों की साम्प्रदायिरू सम्रश्या से सम्बन्धित सप्माधान लीग आव नेशन्स 
ने प्राप्त किया था। इस सम्बन्ध में कानूत के समक्ष समानता, भाषा, धर्म भौर 
सभ्यता को रक्षा के अधिछार तथा शैक्षणिक, थाधिकर आदि मामलों में समान 
भाग प्राप्त करने की स्वावीदता सम्मिल््ति हुई। 

भारत की साम्प्रदायिक समस्था--भारत की साम्प्रदायिक समस्या दिन्दू, 
मुस्लिम समत््या थी। दूसरे सम्प्रदायक्े छोगोंने भी विशेष अधिकार की मांग को थी । 
पंजाब के अल्पर्ंल्यकों घ्रिखों को भी भुठाया नहों जा सकता थों। मुसलमान, 
अतिनिधि प्रेषण, प्िन्ध के प्थकरुरण, सीमा प्रान्त में सुधार, तथा सरकारी नौकरियों 
में उचित द्विस्से के लिए लह्ष्ते थे । 

ससस्प्रदायिक प्रतिनिधि प्रेषण--प्रतिनिधि प्रेषण सम्बन्धी प्रश्न को स्पष्ट 
ऋते हुए स्वीकार ह्िया गया था कि अल्पसंख्यकों को भी उचित प्रतिनिधि प्रेषण 
का अधिकार होना चाहिए । पर कगढ़ा छुनाव पद्धति पेर था कि उनका झुनाव 
शबऊ या संवुक्त निर्वाचन क्षेत्र द्वारा होगा। भारत के समस्त सम्परदायोनि 
सुरक्षित सीढके अतिरिक्त तंयुक्त निर्वाचन की मांग को पर लीग अपनी जिद पर 
अड़ी रद्दी। साम्पझप्रिक प्रतिनिधि प्रेषण अराष्ट्रीोय, अग्रजातांत्रिक एवं प्रतिक्रिया 
वादी धा। इससे राष्ट्रीय भावना के प्रतिकूल साम्प्रदायिक भावना को प्रोत्साहन 
मिलता था। भारत की समस्या साम्प्रदायिक नहीं सामाजिक और भाषिक है। 
भारत में एक जाति गरोबोंकी है जिन में हिन्दू, मुसठमान, सिख एवं क्रिश्वियन 
सभी आ सकते हैं। 

इस आशिक गरोबी को दूर करने के लिए समस्त सम्प्रदायों के छोगों को एक 
साथ मिल कर काम कएना चादहिए। उन्हें अलय अलग कोई काम नहों कएना 
चादिए क्योंकि भारतोय विधान परिषद्‌ ने प्वक निर्वाचन को अस्वीकार कर साम्प्रदा- 
यिद्धता को दूर करने छा क्षेत्र तेया' कर दिया है। अब नौऋरथादी की 'कूठ 
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डालो और राज्य करों? दी नीति नहीं चठ सकती । इस विभाजन से भाम जनता 
डी ठब्नति नदों दो सकती दे । १45 तिवाचन के दी कारण भारत का विभाजन 
हुआ। इस्रसे ग्रद्मोयता को काड्मो क्षति पहुंत्री दे अतः दर्म सम्त्त भारत को 
दी भब देखना और घंमालना चादिए । 


संयुक्त बनाम प्रथक निर्वाचन 
भारत में संयुक्त और प्रयक्न निर्वाचन को छेकर बहुत बाइब्िवाद हुआ है। 
ुयक निवांचन के द्वो कारण प्रतिक्रियादादी परॉंकिप्तात का जन्म हुआ। अगर 
भारत में संयुक्त विर्बाचन नहीं छित्रा गया तो आज भी बढ देश राष्ट्र का झप थारण 
नदी कर सद्ेगा | मिन्त्रेढ्ध फोड ने ऋद्ा था कि भारत संयुक्त निर्वाचन द्वारा ही 
अपनी सामाजिड और आादिक त्थिति छो ठोछू ढर बच्या दे। अतः संयुक्त 
निर्वाचन के पक्ष में निर्णय देकर द्रिवान परिषद्‌ ने बहुत बढ़ा काम्र छिया है। 
पृश्षक निर्वाचन--साम्थदायिक प्रतिनिधि प्रेपण बुरा दे पर एृपक निर्वाचन 
तो और भो बुरा दे । आधिदांश छोगों ने स्वीकार किया दे कि १९०९ के पृथक 
निर्वाचन विधानका अन्त दोनो चाहिए। साम्यदायिक प्रतिनिधि प्रेपण में प्रत्येड 
कम क्षतने प्रतिनिधि के छिए मत देती दै। ठद्ादरण स्वखव एक मुस्लिल शुथक 
निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम के अतिरिक्त न तो कोई खढ़ा दो सच्चा दे और न मत ही 
दे सकता दे। यह निर्याचन अपने राप्ट्र के लिए द्वी थुरा नहीं दे वहकि ठम्त 
जाति के लिए भी बुरा दे जो इसी मांग करती दे । 
अत्मसंद्यक वेसी दी चीजों की मांग करते दूँ । थो अस्पर्तद्य्कों के छिये और 
और पहुमुह्यकों के विद्द दें, इस प्रभार उत्तेजना फलने में सद्दापता मिलती दे।ा 
पुवझ निनिन में उम्मेददार सफाई, छात्थ्य एवं एताइश जनोपयोगी बातों 
पर विचार न कर “टिन्दुस्तात दिन्दुओं का! तथा <स्छाम खतरे में दे” आदि बातों पर 
मिचार करते हूँ। प्राम्पदायिऋछ द्ित डे रक्षार्य उम्मेशबार खोचते हैँ कि उन्दें उनको 
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बिचारधारा की रक्षा करनी है तथा दूसरे कार्यों' छो परवाह नहों ऋरनी है! इस 
प्रकार पृथक न्विचिन सदूत नुझुसान पहुँचाता दै। यह तनुकुयान न केवल राष्ट्र 
बल्छि उस जाति को भी द्वै जो इस मांग करतो हैं । 

विशेष स्वार्थ" का प्रतिनिधि्व--कभो कर्भा सौदागरों, विज्ञविद्यालयों, 
जमीनदारों एब ऋल्यकारों को प्रतिनिधि प्रेपण का विशेप अधिडार दिया जाता है। 
यह व्यवस्था भारत में है। प्रजातन्त्री समाज में इसका विरोध होता है क्योंकि 
ये अप्रजातान्त्रिक कार्य हैं। इससे एक मतदाता को एकाधिक मतदान की सुविधा 
मिलती है तथा तदनुकूछ फायदा होता है। जो दछ या पार्डी राष्ट्रीय छा्ों 
के विपरीत काम करती है उसको इससे ऋाफी फायदा पहुँचता है । 


प्रश्न 

(१) मताबिऋर के मूलाथार से तुम क्या समकते दो ? (कल० १९३६ ) 

(२) क्या नागरिकता के लिये शिक्षा ही ध्माण प्र हैया अन्य प्रेम भी 
जरूरी हैं। अगर ऐसी वात है तो वे कौन दौन हैं ! ( कछ० १९२० ) 

(३) पुष्यमतायिकार पर एक संक्षिप्त नोट छिखो जिसका सम्बन्ध भारत 
से द्वो। ( कल० १९३३) 

(४) शथक निर्वाचन न केवल राष्ट्र दल्कि चाइने वाली जाति के लिए भी घातक 
है। इसकी व्याख्या करो। ( कल० १९३९ ) 

(५) व्याप5 मताधिक र को पहले व्यापक शिक्षा की भावस्यवता दै।! इसको 
व्याख्या करो । ( कल> १९३६ ) 

($) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव के भुण और दोप पर प्रकाद डाछों। 

7 ( कल» १९३६ ) रू 

(७) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव के भेद बतलाओं तथा इनके ग्रुण और दोष 
कौन कोन से हैं । ( कछ० १६३६९ ) 
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(४) दुम्द्रे मत्यनुसार मताशिक्रार के ल्यि ओछन-झओन से गरुग द्ोने चाहिये? 
दया व्यापक मताधिदार ढी तुम्दारी इच्छा है। ( कलछ० १९३६ ) 

(3) ब्यवस्थायिद्य में भलपंज्यरों के अ्रतिनिधि प्रेपण के तरीकों पर प्रद्मयय 
डाड्ो । ( कल० १६३९ ) 

(१०) भारत में वयस्क मताधिकार को सम्रस्‍्या पर प्रकाश ढालो। ( नागपुर 
१९३९ ) 

(११) गुप्त मतदान से तुम क्या सममते हो। इसे पक्ष कौर विद्क्ष में 
प्रस्तावित मत उपत्यित करो । ( नागपुर १९३८ ) 

(१३, मद्दिठा मताधिकार के पक्ष और विपक्ष में प्रमाण उपत्यित करो। 
( यू> प्री० बोर्ड १९३० ) 

(१३) “मतदान धब्द, इसी प्रकृति, सीमा और काये पर मत ध्यक्त करों। 
क्या तुम मतदाता हो ? झगर नहीं हो तो क्‍यों १ 
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स्थानीय सरकार 

हर अकार के प्रत्येक आधुनिक राज्य में सम्यूणे देश छोटे-छोटे भागों में बंटा 
हुआ है । इन लघु भागों के गृदकाये स्थानीय जनता द्वारा ध्यवस्यित द्वोते हैं। 
इसे भारत में ध्वायत्त शासन और परिचम में स्थानीय सरकार कहते हैं। इस 
अकार भारत के नगरों के हिये म्युनिसपेल्टो एवं जिला, सबडिविजदव और प्रामों 
के ढिये क्रमश: जिला बोर्ड, लोकल बोर्ड एवं पंचायत होते हैं। इसी प्रकार फांस 
श॒वं अन्य परिचिमी देश भी छोटे-छोटे भागों में विभाजित हैं। स्वायत शासन 
के सम्बन्ध में आम विचार यह है कवि स्थानोय कार्यों' की देखभाल स्थानीय जनता 
अच्छी तरद्द कर सकतो है। इस प्रकार स्थानीय संध््याओं द्वारा जन्त। अत्यधिछ 
स्वधीनता का उपयोग कर सझती है। ल्वायत्त शोसन के तीन कार्य हैं। 

(१) गुरुतर भार से केन्द्रीय सरकार को सुविधा देना। 

(२) अत्यधिक सुव्यवध्यित और अच्छा उबन्ध करना, क्योंकि स्थानीय 
आवश्यकताओं को पूर्ति के लिये स्थानीय जनता के पास सुविधा भौर 
साधन दोर्ना हैं । 

(३) अपनो सरकार के संचालन कार्य में प्रत्यक्ष भाग लेने के लिये जनता को 
योग्य बनाना, स्वायत्त शासन के द्वारा जनता को ल्वपीनता का उत्साद 
अधिक प्राप्त द्वोता है । ध्वायत्त शासन का एक यह भो उद्देश्य है । 

इं गलेण्ड और महादेश में स्वायत्त शासन 

आपस फें रुत्यद शएत-ईणरैष्ड अमेए्कि को अरेशा अत्यीपर 

उदार है, क्योंकि पहला बहुत द्वोी अधिक जागरूक है। तथापि फरांत्त एवं ज्मवो 
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को अपैक्षा इंगठेण्ड और अमेरिका छा स्ायत्त शासन अधिक उदार है। क्योंकि 
इस पर उच्चापिक्षारियों छा अल्पतम वियंत्रण हें। इसके विपरीत फंस, जर्मनी 
एवं इटली क्रो स्वायत्त सरकारें केद्रोय सरकार के एजेन्ट दँ, जो इनपर काफी 
नियन्त्रण रखती हैं । 

स्‍्वायत्त शासन में हस्तक्षेप कव्त उचित दै--बहतर प्रबन्ध या जत्प- 
संख्यकों के साथ अन्याय द्वोने पर राज्य स्वायत्त प्रद्ार के ढ्ार्यों में 
इस्तक्षेप करता है तथा उसके शासन काये छो भी स्वतः सम्भाल लेता है । 


स्वायत्त शासन के कार्य 
खायत्त सरदार के प्रधान काये जन-सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई है। इसके 
अतिरिक्त यातायात, जल ऋछ व्यवस्था एवं प्रारम्मिक शिक्षा का भो प्रबन्ध इसे करना 
पढ़ता दे । चूड़ि नागरिक क्षेत्रों को आवस्यक्तायें ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्य- 
कठाओँ से भिन्न देँ, अतः नागरिझ स्थानीय सरकारों के कार्य प्राम्रौण सरकारों के 
कार्य से भिन्‍न हैँ। नागरिक क्षेत्रीय सरकारों को विजली, कूंढ़्ा साफ करना, 
कलाओौशल, म्युजियम, पुस्तकालय, पा एवं खेल के मैदानों की व्यव्या करनी 
पढ़ती है। भारत में अभी तक स्थानीय सरकारों को पुलिस का प्रबन्ध नहीं करना 
पढ़ता है भौर * म्युनिस्िपल व्यापार द्वी करना द्वोता है। यही कारण है झि 

भारत में नागरिझ छीवन उच्च कोटि का नहों हो सआ है । 


स्वायच शाप्तन के लिये प्रधान शिक्षण केन्द्र 
स्थानीय संस्थाओं को कौमत--स्थानीय शासन की सर्वोत्तम उपयोगिता यद्ध 

है कि इसझे द्वारा जनता खायत्त-शासन-कला की शिक्षा प्राप्त करती दे । 
स्थानीय बासन एवं स्थानीय नियन्त्रण का प्रष्लार न केवछ इसछिये आवश्यक 
इ हि मुझको केल्ट्रीय सरकार की अपेक्षा श्शनरीय भावस्वस्ताओं की पूर्ति के डिये 
यह अधिक उपयुक्त है बल्कि यह बहुत बढ़ी शैक्षणिक संत्या है। “ध्यावीय सरकार! 
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जैसी शैक्षणिक संस्था सरकारढा अन्य कोई संग नहीं दो सकती। (छास्डो) 
इसे स्वावत्थबन और सहकारिता का भाव पैदा होता है। इसके अतिरिक्त जनता 
में कतेव्य का ज्ञान पेदा होता है जिससे जनता को स्वावतम्बन का ज्ञान होता है। 
यह जनता को दूसरों के लिये काप्र करने सो शिक्षा देती है तथों दूसरों के साथ 
मिलकर काम करने को भी भावना डाग्रत करतो हैं। इंप्से छोगों के अन्दर 
का स्वार्थ विन्ट होता है। जिस चीज का असर हर्म छोगों पर प्रत्यक्षतः 
नहीं पढ़ता उससे हम लोगों को यह उदासीन बनाता है। जो व्यक्ति प्राम की 
उन्नति में सक्तिय भाग छेता है वह राज्य को उन्नति में भी वैसा दी झर 
सकता है । 

स्वानी॥ फसेन्बीयें। के नार्षरक शा की वाफत पहशेते हैं: प्रएस्थित: 
विद्याल्य का स्थान विज्ञान के लिये जो है वद्दी स्थान स्वाधीनता के लिये नगर- 
सभा का है। वे इसे जनता के समक्ष लाते और इसके उपयोग का ततीक्ना बत- 
लाते हैं। राष्ट्र स्वाधीन सएकार की पद्धति का निर्माण कर सझता है, प९ नगर 
विधान के बिना स्वाधीनता श्राप्त नहीं की जा सकती। लव भागों क्री स्वायत्त 
सरकारों के कारण भुणों और आदतों का विक्राश होता है। जो प्रजातन्त्रवादी' 
देश के नागरिकों के लिये आवश्यक है। यह प्रजातन्त्रवाद के लिये न केइल 
सर्वोत्तम विद्यालय है बल्कि सर्वोत्तम विल्मम्भ स्थान भी है। 

स्थानीय ख्वायत्त शासन प्रजातन्त्र का सर्वेत्तम विद्यालय दे और दे इसको 
सफलता का सर्वोत्तम विखम्म स्थान । [ ब्राइस ) 

प्रश्न 
(१) खायत्त सरकार से तुम क्‍या समकते हो १ स्वायत घासन के झतंब्यों के 
विभिन्‍न प्रदारों पर प्रक्माझ्न डालो । 


(२) शैक्षणिक रूप पर प्रझश ढालते हुये स्वायत्त शाप के ठाभ को चर्चा 
क्रो । ह 
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३) लायत्त शासद की कला सम्बन्धी जतता के विशेष ज्ञान के लिये स्थानोय 
संध्याओं की कीमत बतछाओ । बंगाल में उन संत्याओं छी कार्ई-पद्धूति 
पर प्रकाश ढाछो । ( कक्न० १९३४ ) 

(७) खागत्त क्षासन का प्राथमिक ज्ञान स्थानीय सरकाएँों द्वारा प्राप्त दोता 
दै। इस ययार्थता पर प्रकाश डालो जिसमें बंगाल का विशेष निक्र 
रहे । ( कछ* १९३६ ) 

(०) छायत्त श्ञासन की कला में जनता के शिक्षण के लिये छागत्त सर- 
कार एक एजेम्सो दे इस पर संक्षिप्त छेख लिखो । ( ढाका १९८८ ) 


अध्याय २० 
राज्यका विधान 

किसी देश का विधान वर्दों के लिखित वा अलिखित नियमों ऋ पमूह है, 
जो राज्य के उददे्यों को प्रस्ट करता है, अधिकारियों का निर्देश करता दै तथा 
राज्य-शक्ति के प्रयोग की प्रणाली निश्चित करता दै। ही 

सभी आधुनिक राज्यों का एक अपना विधान है, जिसके अजुसतार वहां को 
सरकारें आचरण करती हैँ । अतः योग्य नागरिकता के लिये राज्य के विधान का 
ज्ञान भ्रत्यावश्यऊ है । 

लिखित और अलिखित विधान 

विधानों को उपरोक्त दो प्रकारों में वर्गीकरण करने को पुरादी प्रणाली है। 
(१) लिखित विधान में राज्य के मूलभूत नियमों और सिद्धान्तों का एड नियमित 
प्रदेख के रुप में संग्रह दोता है । जर्मनी, फ्रांस, संयुक्तराश तथा दूसरे नवीन 
संघटित राज्यों के लिखित विधान हैँ। (२) भलिखित . विधान में राज्य के 
नियम, उद्देश्यों तथा दिद्धान्तों का कोई निश्चित प्रछेख नहीं दोता। विधान को 
संप्रद्द व्दां के आाचाए-व्यदरद्वार, संग्रतिज्ञाओं, परिनियमों, न्‍्यायविमाम के निर्णयों 
सादि विविध साधनों द्वारा किया जाता है । मिटेन का ऐश्ा द्वी विधान है । 

यद्यति विधानों के उपरोक्त दो वगे हैँ. तथापि कोई भी विधान पूरा लिखित 
या पूरा अलिखित नद्ीीं द्वोता। लिखित विधानों के भो अनिखित अंश द्वोते दूँ 
जैसे कि अलिज़ित विधारों के लिखित अंश। बृटिश-विधान के कई मुझ्य अंश 
लिखित हैं । 

रूढ और परिवर्तनशील विधान 

शाजकल विधानों के दो दूसरे तरह के वर्ग किये जाते हैं ; रूढ़ और परि- 

मर्तेनशील । 


राज्यका विधान १६७ 


३-रुढड़ विधान--छढ़ विधान सण्ठल ( छेजिस्लेटि३व ) द्वारा दस प्रकार 
परिवत्तेन या संज्ञोयन नहीं किया जा सकता जैसा कि सामान्य विधियों (छॉज) का 
दिया जाता दे । अमेरिका का विधान रढ़ दे । वहां विधान छो संघोधन करने के 
लिये विशेष प्रक्रि] का सतुसरण करना पढ़ता है बलिसका ट्बेख ब्दाँ के विधान में 
है। इस प्रकार रूढ विधान को परिवर्तन काने के पूर्व कई कठिनाइयों को इलछ 
करना पढ़ता है । 


विशद और निश्चित्त द्वोने के कारण रूढ़ विधान स्थायी, हृढ़ तथा जनता के 
क्षणिक भावावेशों के आक्रमणों को छ्लेल सकने में सक्षम द्वोता दै। किन्तु 
भ्री मेकाडे के कथनाछुसार ऐसे विधान में विद्रोह का सबसे बढ़ा कारण यह रदता 
हैं कि जहाँ एक भोर राष्टू उन्नति पथ पर बढ़ता जाता है वहाँ 'दिघान एक कदम 
दिलने का नाम नहीं टेता।/ ऐसे विधानों ढो इइता कभी-कभी दुगुंण दो 
जाती दे तथा अपने भधिदार क्षेत्र की जब्ता के विह्वा8 में अटक/व उपस्थित 
करने के कारण अनादन दो सछ्ती है । 


२--परिवतेनशीछ विधान-परिवर्तनशील विधान विधान मेम्डल की 
साधारण पद्ति से दूसरे साप्रान्य विधियों के स्थान द्वी सशोधित या परिवर्तित 
दो खकता है । प्रिटेन का विधान भड़ा दी छचोछा दे । टेनिसन के मतानुसार 
यह पोड़ी-दर-पोढ़ी विक्धित द्वोता गया दै। विधान भण्डछ इसे विवाह 
सम्बन्धी छिप्ती भी कानूनढी तरह ही बदल सकता है। इसके लिये कोई 
खास प्रक्रिए! अपेक्षित नहीं है। इसो कारण वृटि्य विधार वहाँ की जनता के 
राजनैतिक विकास में बढ़ा सद्ायक हुआ दे। ऐसे विधानों के छाम ये हैं.र-- 
($) इनमें बड़ी प्रमरणशोलता ( एलह्टिप्तिटी ) तथा ग्रदषग्लीलता द्वोती दैं। 
(खो उपरोक्त युर्णो के कारण ये दिंसऊ विद्ो्दों डो आसादी से दवा सकते हैं । किन्तु 
इनमें दोष यद्द है हि इन्हें जनता के भावावेश के कारण बदछते रदना पढ़ता दै तथा 
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मौडे-बेमौके राज्य हो वीति में पसिवतेव होते रहने के कारण जनता के अधिशारों 
ऊँ संकुचित दो जाने का भय बवा रहता है । ह 

वर्गोकरण की तीसरी रोति के अलुसार विधानों के [क] १-क्राँति जात विधान, 
६ फू अमरीका, जमेदी तथा रूस के विधान ) २-विकसित विधात, [ बृढेन तथा 
भारतीय विधाव ) [ ख ]१-ऐकिक विधान ( यूनोदरी ) (जिटेन, फूसि, इठछी, 
जापान के विधान) तथा २-घंघान ( फेडरल ) विधान (संयुक्त-राष्ट, कनाडा तथा 
भारतीय विधान ) ये दो विभाग एवं चार उ-विभाग हैं । 


भारतीय और बृटिश विधानोंका संशोधन--व्रिटेत में साधारण 
और वेघानिक विधियों में अन्तर नहों जिया जाता है। राज्य की नीति प्थिए 
फरने या सन्नाट आठवें जाजे को राजगद से हटाने तथा पुस्तक का प्रकाशवाधिकार 
सम्बन्धी विधि बन ने की रीति एक सो द्वी है। वर्द कोई भो विधेयक (बिल ) 
दोनों द्वाउसों को स्वीकृति तथा राजा को स्वीकृति ( जो एक शिश्वचार मात्र है ) 
मिल जाने पर विधि ( लॉब ) बत जाता है। और इनमें से कोई भो एक विधि 
से अधिक महत्व के नहीं माने जाते। इन्हें जिस तरद पास किया गया उसी तरद 
रह भो किया जा सकता है । 

१५ अगध्त १९४७ के पहले तऊ भारतीय विधियों (लॉज ) का निर्माण 
ब्रिद्चिश शासन करता था पालियामेंट नहीं । परन्तु विधि प्रयोग करने के पहले इसकी 
सूचना पार्लियामेंट को देनां होती थी । ऐसो विधियाँ पदेव पाबियामेंट के खत 
विरीक्षण के अन्दर बनती थों। इस प्रडरार निटिश पाल्यिमेंठ ,भारतीय विधान 
के संशोधन में अपना पूणे नियंत्रण रखती यी । 


अश्त 
१--विधान' झन्द से आप क्या समझते हैं ? रूह और पर्ितंनशोल विधानों 
के गुण-दोप ब्ताइये | ( इलन २६, ४५) 
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२->राज्य के विधान से आय क्या समझते हैं? लिखित और अडिखित 
विधानों एवं रूढ़ और परिवरतनशोल विधानों की तुल्ता कोजिये। (कल०१९२९ ) 

३--हड़ और परिवर्तनद्यील तिधानों ढा अन्तर बठाइये तथा भारत और बिटेन 
के विधानों # संघोवन को प्रगारी बताइये ॥ ( कल० १5३९ ) 

४-विवान के विविध स्वरुूपों का परिचय दीजिये। इनके बर्गीऋरण को 
विधियों का उडेख दीजिये। 

५-डिस्ी देश के विधान से भार क्या सममते हैँ $ रूड़ और परि्तनशील 
विधानों को तुलना कोजिये तथा ठदाइरण दोजिये। 

६--प्रधान घाप्तित ( प्रेप्रेड सियछ ) तथा मण्डल ( केबिनेट ) शाप्रित 
झासनों की तुछा कीजिये तथा इतके ग्रुग-दोशें छी चर्चा छीजिये।( कलकता 
१९४४, १६४६ ) 


अध्याय २१ 
नागरिक आदर्श 


नागरिक आदशों की ग्रकृति और उनका महत्व 

आदर, व्यक्ति अथवा राष्ट्र की प्रेरणा की नेतिक सीमा है। उच्च आदश्शों' के 
बिना व्यक्ति और राष्ट्र ( नेशन ) ऊँचे नहीं उठ सकते । इतिद्वाव साक्षी है हि 
सभी पुराने मद्दाव्‌ राष्ट महान्‌ आदर्शों से प्रेरित होते थे । प्राचीन भारत, ग्रोस, 
रोम, मिश्र आदि देश उच्च आदर्शों' का अबुसरण करते ये । अतः छभी आधुनिक 
राज्यों को अपने आदर्श स्थिर करना तथा अपने नागरिकों में उतका प्रचार करना 
चाहिये। दर जागपद (नागरिक) का छत्तेब्य है कि वह अपने राष्ट्रीय आदर्शों को 
सीखे तथा अपनी कामताओं और कार्यों' में उनका वत्टेन करे । 

सभी आदर्श नागरिक आदर्श नहीं हैं। व्यक्ति का ऐसा भो आदर्श हो सकता 
है जिससे एमाज का कुछ संबंन्ध न दो । वे आदर्श, जिन्हें व्यक्ति किसी राजनीतिक 
समुदाय ( कम्युनिटी ) का सदस्य द्ोने के नाते अनुसरण करते हैं, नागरिक आदर्श 
हैं। ये सभी नामरिझ के लिये समान हैं । इनमें छे कुछ तो भन्तर्एप्ट्रीय भादर्श 
हैं। कुछ दूसरे समुदायों के आदर्श से भिन्‍न हैं । उद्दाहरणार्थ देशभक्ति, श्वापोनता 
और समता अन्तर्राष्ट्रीय आदर्श हैं तथा झाराकिरी विश्वुद्ध जापानी । 

सच्चा नागरिक आदर्श वह दे जो सुन्दर सामाजिक जोवन प्रदान करे। मलुप्य 
अपनो सिन्‍नताओं का घदी है ; विभिन्‍न कारों दास हमारों सुख-सुविध! को दृद्धि दो 
सड़तो दे। चित्र बनानेव्राे चित्रद्धार, प्रत्धर तरासनेत्राडे शिल्पी, मनोहर 
गोतों के रचयिता कवि, उच्च अध््शों के प्रचरर शिक्षक, सत्य और मानवतासेदी 
सम्त, कारफुनों के श्रमिक, खेतों में दल चठानेवाड़े हुपड्ों और वे सब जो समाज 
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छेवा के दूसरे विविध प्रयन्नों में ठयम और ईमानदारों से काये करते हैं ; नागरिक 
आद्शों की प्राप्ति में बोगदान करते हैं। यद्यपि इनके कार्यों में बहुत अम्तर है 
पसस्तु इनका उद्देश्य एड दै--“समाज को उन्‍नति' । अतएव इनमें से प्रत्येक्ष टतना 
दी अच्छा नागरिक है जितना अन्य कोई । 

प्रत्येह राष्ट्र को अपने किशोरों को एसो शिक्षा देनी द्वोती है जिससे व भपने 
आदरशों प्र चलकर लक्ष्य तऊु पहुंच सकें। यहा हम कुछ प्राचीन भौर अवाबीन 
राष्ट्री के आदर्शों पर विचार करें: 

एपंस और स्पार्टा नगर के शिक्षण का रक्ष्य सर्वोत्तम नागरिक प्रधठुत करना था । 
किन्तु भावों के भेद के कारण उतड़ा सिक्षण भिन्‍न भिन्न प्रद्धा का या।. स्‍्पार्टा 
वाले बोस्त को सर्वोत्तम गुण मानते थे निमप्ते व्यक्ति युद्, छठिनाइयों भर दुखों का 
बहादुरी से सामना कर बकरे, जब कि एथेंस वाछे सर्वोत्तम नागरिक परे शारीरिक, 
बौद्धिक भर रूचि सम्बन्धी पूर्णता की आशा रखते थे। रोम का आदर्श प्रायः 
एवंध के समान द्वी था। प्राचीन भारतोय आदर वर्णाश्रम धर्मपर आधित था $ 
इसमें बहुत से उत्त््ट ग्रुग थे। परन्तु इपमें भयानक दुर्गुण भो थे। यद देश 
के कर्मरुरो, श्रद्दों तथा ज्लियों को नागरिच्ता से वंचित रखता था । वर्णाश्रप्त आदशे 
ने इमारे देश में तरागरिक चेतना तथा स्वस्थ्य-राष्ट्रीयत। के विक्राव में बढ़ी बाधाओं 
उपत्थित की हैं ; इसे हम अध्वीकार नहीं कर सकते । 

नागरिक आद्श और उनकी सिद्धि 


निम्न लिखित भादर्श समी आधुनिक राष्ट्रा को भपने नागरिकों में प्रचारित 
ऋरना चाहिये-- 


१--नांगरिकॉओ स्वस्थ्य एवं सुयोग्य अवश्य दोना चादिये। नागरिक अधिकारों 
और कत्तेव्यों को प्रात्ति एवं पूर्ति के लिये स्वस्थ्य शरीर अत्पावश्युछ है। नागरिकों 


को अमिप्रदणशोल द्ोना चाहिये, जिसछे व विपरोत्त स्थिति के अनुकूल भपने को 
बना सके । 
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२--दर नागरिक को देशभक्त द्वोना चाहिये। उसे देशझो रक्षाके लिये 
लड़ने को सेव प्रस्तुत रदवा चाहिये ।  डिन्‍्तु ऐसी देशभक्ति, जिसके द्वारा एक 
देश दूसरे देश के शोपण, उत्पीड़न तथा स्वाधीनता-दरण करके समृद्ध दो, निन्दनीय 
एवं अनेतिक है । यदि अपना देद्य अन्याय पूरक दूसरे देश को ए्वाधोनता विदल्ति 
करता दो तो ऐसप्षे युद्ध में योगदान न झरना द्वी सच्ची राष्ट्रीयता है। विश्ल-द्वित को 
राष्ट्रीय छाथे मे ऊँचा स्थान अवश्य मिलवा चादिये । 

३--नांगरिक्रों को सामाजिक ( सोसियल ) होना आवश्यक है। जन-सेवा के 
लिये उन्हें शाध्न कराये में योगदान करना चाहिये, पंचायर्तों में भाग लेना चाहिये, 
देमानदार गवाई बनना चाहिये और सावेजनिछ संध्थाओं, सभाओं और समितियों 
में प्रतिनिधित्व करने की योग्यता प्राप्त करनी चाहिये । भ्धिशारी ( एग्जीक्यूटिव ) 
के कायी के प्रति सततेता रखना, सामाजिक समस्याओऑपर बहस करना और जनता की 
अछ्ुविधाओं के विहद्ध आवाज उठाना भी सामाजिऊता के अंग हैं) सर्वसाधारण के 


द्वितों की प्राप्ति का प्रयक्ष हो सामाजिकता का लक्ष्य है। 
४--नांगरिक को अपने देश के साहित्य, कला, धंगीत और विज्ञान द्वारा 


अभिव्यक्त राष्ट्रीय भावना का सम्मान करने को योग्यता दोनी चाहिये। इन क्षेत्रों 


में उसडा अपना प्रयत्न राष्ट्रीय-सश्कृति के अलुकूछ द्वोना चाहिये । उस राष्ट्रीय 
संस्कृत के सभी सुन्दर अर्गों का सम्यक्‌ विद्चास करना चाहिये । 


७५--बित्रा सीन्दय बोध के कोई व्यक्ति सुयोग्य नागरिक नहीं कढ़ा सझत।॥ 
व्यक्तिगत घर, वद्च, आभूपणाद की सुन्दरता रखने से गांवों तथा नगरों की, गांव 
तथा नगरों की सौन्‍्दर्य-्यद्धि से देशकों तथा देश की सौन्दर्य-बृद्धि द्वारा योग्य 
नागरिक विश्व को सुस| बनाने हे प्रयत्न में द्वाथ बंटा सञ्धत। दे । 

६--समुदाय का भम्तिम लक्ष्य उन्नति होना चाहिये।« अंधविज्वास तथा 
विवेकद्वीन पक्षपात को इटाना चादिये। आधुनिश्तम दृष्टिकोण को पोषण देना 
चरदिये । मामाजिक रौतियों तथा स्याओं में नवदुग के अजुछूछ मुधार का 
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चाहिये। उद्योग और कृषि के उत्वान में विज्ञान का प्रयोग करना चादिये। 
समुद्दाम के द्विताने खोजों दवा आबविष्कारों को प्रोत्माहित करपा नागरिझ्त आदर्श का 
प्रमुख भंग्र है । 


नागरिक शादशा की प्राप्ति छी शर्ते--तागरिक आदर्श की प्राप्ति के 
लिये निश्नांकरित थावश्यक डर्त हैँ :-- 

(१) प्रजातंत्न -प्रजातंत्र के बिता नागरिक-चेतनता का विक्राश असंभव 
है। वपरोक्त स्थिति में नागरिकता की सुविधायें थोड़े से व्याक्तयों को प्राप्त होती 
हैं। रुच्चे प्रजञातंत्र का अथे केवछ प्रौढ़ मताबिकार नहों दे किन्तु भौद्योगिक 
आधिक और स्रामानिक समानाविकार भी है। उन्नति की समान सुविधा मिक्के 
बिना जनता राज्य के प्रति विज्ञास झौर श्रद्धा दद्दों रख सकती । 


(२) अनिवाये नागरिक-शिक्षा---ध्याप्छ और अनिवार्य शिक्षा नामरिकता 
की प्रथम आवश्यकता है। मीसवार्दों ने इस तथ्य को दो सदृस्त वर्ष पहछे पहचाना 
था। नागरिक आदर्शों' झी प्राप्ति के छिय्े नागरिक शिक्षा ए४ आवश्यक शर्त है। 

(३ ) नागरिक द्वित और सतर्कद्-हव्गरिक्रों दो शापन के क्ागों पर 
सतर्क दृष्टि (बनी घाहिये। इसके बिना शासन का उछ्ुद्धक क्षीर नागरिक आदकों 
का विनाश द्वो जाना निश्चित है । 

(४ ) प्रगठिशीछवा--प्रगतिशोछ दृश्छोण के अभाव में नागरिक आद्शो 
का ऋमिक हाछ निश्चित दहै। भारत में प्राचीन गौरव का बढ़ा बोलवाछ्य है। 
फलछरूय यहाँ प्रगतिशोल दश्कोण की बढ़ी कमी दे । नागरिकों को उन्नति के छिये 
>्सर्वोत्तत प्रयज्न करन। चाहिये। अनह्ा दश्टिक्रोण वर्तमान से भविष्य की ओर 
तथा रा द्वित से विश्वद्वित को ओर केन्द्रित दोना चादिये : 


प्रश्तू--- 
१--नागरिछ आदरश क्या-क्या हैँ; 
२--वे नागरिक आंदक्ष, जिन्हें छिसी आधुनिद राज्य के नागरिकों छो ध्यान में 
रखना चादिये, क्या हैँ । उनको सिद्धि की झते क्या-क्या हैं १ 
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राष्ट्रीयता 

परिभाषा--युलात्र देशों में राष्ट्रीयता का कर्ष द्वोता है. स्वाधीनता प्राप्त 
तथा राष्ट्र निर्माण का सततू प्रयत्ष, ढिन्‍्तु स्थाधीब देशों में इसका अथ राष्ट्र को 
गौरव तथ। शक्ति इृद्धि की इच्छा रखना और इसके छिये संघर्ष करना है 

बह्द राष्ट्रीय मनोर्ञत्ति जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिये द्वोनेवाले सक्रिय प्रय्नों 
द्वाश अभिव्यक्त द्योती है; राष्ट्रीयता कद्दलाती है । 

१९१९ कली वर्साई की सन्धि योरोप के कई राष्ट्रों की कामनाओं को पूर्ण 
करने में असफल रही । उनकी कामनायें थीं; “अपना राष्ट्र, अपना राज्य, अपने 
राष्ट्र के लिये आत्मनिर्णय का अधिडार'। फलस्वर्प पुनः युद्ध की तेयारी हुईं और 
राष्ट्रीयता की ज्वाला में विख़ को फिर एक बार जलना पढ़ा । 


राष्ट्रीयता और अन्ताराष्ट्रीयता 

जिस प्रकार व्यक्तिगत स्वाधीनता के बिना व्यक्ति को उच्ति नहों हो पझुतो 
उसी प्रद्नार राष्ट्रीय स्वाधीनता के बिना राष्ट्र समुन्नत नहीं दो सकता । 

मानवता के विकास और सभ्यता की अभिद्द्धि के लिये ध्भी राष्ट्रों को 
राजनीतिक स्थाधीनता एवं जातीय विशेषताओं, पेतृठ शुर्णों, तथा संस्‍्कृतियों के 
संरक्षण की खाघीनता भावश्यक्न है। कोरिया और भारत ढी ल्वापीनता इनझ 
अपने सु्खों के साथ-साथ मानद-सुख की इद्धि में सहायक दोगी ) द्वॉन्सिन के मता- 
जुघ्नार राष्ट्रीयवा अन्ताराष्ट्रीयशा तक पहुँचने छो उत्तम सड़क दै * 

राष्ट्रीयता के दुगुं प--एप्ट्रीय घ्वापीनता को स्वोकार ओर समर्थन छसते 
हुए भी दम रफ्ट्रोयता के दुगु णों को भोछार नहीं कर सझते । दूषित राष्ट्रीयता 
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अलन्त संकुचित, अत्यन्त स्वात्रीं और अलन्त टिसरु हो सकती है। इसके 
अन्दर अपने राष्ट्र का प्यार दूसरे राष्ट्रों के प्रति इणा का रूप घारण कर लेता 
है। राष्ट्रीय गौरव और द्वित की बिता दुर्बछ राष्ट्रों के शोषण एवं घुद्ामो का 
कारण बन जातो दै। ऐसी राष्ट्रीयता छा आदशंवराक्य द्वोठा है “मेगा देश, मेरा 
राष्ट्र, मेरी जाति प्रथम, मानो या न मानो ४? पर वात्त्तव में यद नीति गलत है, 
क्योंड्ठि इसमें दूसरे के द्वित को कोई स्थान नहीं है । 

गिछछे दो मद्दायुद्धों में करोड़ों प्रण एवं अनन्त सर्मात्ति का विनाश दूषित 
राष्ट्रीयता का परिणाम दै। उन समरों के घर अभी भरने भी नहीं पाये हैँ कि 
तृतीय विश्वयुद्ध की तेंगरारी घुरू द्वो गई है। यदि विज्ल छो युद्ध की विभीषिका 
से मुक्त द्वोना दे तो एपी दिसक एवं आक्रमर राष्ट्रीयता का अन्त आवश्यक है। 
एकर्थ स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और रद्धावना पहली अरूरत” है? प्रिगा 
उसझे सभ्यता का गूलेच्छेद होकर द्वी रहेगा । 

अन्वाराष्ट्रीयता--आज दुनियां के पेषित और झोषित लोगों के प्रति 
पद्धाववा और सद्षबुभूति बढ़ रही हे ! महुष्यदा की सच्ची छेदा के लिये सभी 
राष्ट्रों में एड साथ मिलकर काम करने को प्रग्नत्ति नग रदी है। भन्‍्ताराष्ट्रीय 
द्वित को राष्ट्रीय दित से बढ़कर मानने की प्र्जत्ति अन्ताराष्ट्रीयता कद्दी जाती है। 

अन्ताराष्ट्रीयदा का आंद्श--हिसी वर्ग या धमुदाय के हित पे मानवोय 
द्वित को प्रमुखता प्रदान करने के कारण अन्तराष्ट्रीयता राष्ट्रीपता से अवश्य हीं 
ऊँचो है । वैज्ञानि आवागमन की सुविधाओं ने विश्व का छोटा और राष्ट्रों ढी 
दूरी कम कर दो हैँ। (% देश दूसरे देश के साथ इस प्रकार जुड़ गये हैँ ऊछि 
ठनमें पारिवाएकिता या पड़ोसीपन का भाव सा हो गया दै। उनके आध्िक तथा 
दूसरे स्वार्थ भी इस प्रकार सम्बद्ध दें कि उनड़ी रक्षा के लिये सम्मित्तित प्रयत्न 
भ्रपेक्षित दै । यहि युद्ध-जजर जर्मनी भारतीय जूड नहीं खरीद सत्ता है. तो भार- 
तीप हिसानों और जूड उद्योगपतियों में गरीबी भाती द्वे। उनको गरीबी के कारण 
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ब्रिटिश वस्न-व्यवसाय में घका लगता है जिसके कारण वहाँ के मजदूरों को दशा 
बिगढ़ जाती है । अतएवं पारस्परिक सहयोग द्वारा युद्ध को रोकवा, दूषित राष्ट्रीयता 
दो ददाना तथा अन्तर्राष्ट्रीयता ढो बड़ाता आवश्यक है। 

अन्तर्राष्ट्रीयता थोड़े से विचारशीर व्यक्तियों का आदर्श है, सप्र है। परन्तु 
आज का युग राष्ट्रीयता का है। सद्दी राष्ट्रीयता अन्तरराष्ट्रीयता की विरोधिनी नदों 
होती , वद्ध तो उस भोर ही बढ़ाती है। जब विश्व के सभी गुलाम देदा रक्‍तंभ 
हो जायेंगे तथा सबझो उन्दति की समान सुविधा मिलेगो नभो विश्न-बग्पुल के 
शादर्य का कुछ अर्थ होगा। 

अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रसंघ--अम्तर्राष्ट्रीयाा को भावना प्ले द्वी 
राष्ट्रग्संप ( लीग आव नेशन्स ) को स्थापना हुईं थी जिसका उद्देश्य विश्व भरमें 
भ्रातृत्त और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापन करना था। पर उछ सप्त्था निबंध 
राष्ट्रों ढी रक्षा करने और मद्दाव राष्ट्रों के लोभ को रोकने में भसफ़ल रहो । जिससे 
अन्तर्राप्ट्रीयता के विचारों को बढ़ो द्वानि हुई । 

लीग का विघान--भत्तमित लोग के तीन प्रमुख विभाह थे, जिनमें 
परिषद्‌ ( कपिल ) प्रधान अधिशासो ( एस्जिक्यूटव ) थी। एक दिविध क्ंगों 
से युक्त सभा ( एठेम्ब्लो ) थी और एक स्थायी मंत्री-भवन जेनेवा में था । 

डिन्तु सर्वोत्तम छाय जो लीग ने किया वह था कष्ताएष्ट्रीय भ्रत्न संघकी 
स्थापना । यह लोग डी एक उपसमिति था। इस उस्समिति का उद्देश्य था 
विश के भ्रमिदों ढो अवस्था में सुधार झरना, इसके लिये संबन्धित राष्ट्रों के शासन 
से प्रशासी और वेधानिऊ विपयों में परामशे करना तथा विश के श्रमिरें का निम्न- 
तम भोरन-स्‍्तर के उत्वान हे लिये अन्तएष्रीय प्रय्ष कना। राष्ट्र हम्ठ 
के तल्ावधान में अन्तर्राष्ट्रीय भ्रम्र-ंघ का वापिय अधिवेश्वन द्ोता था जिसमें छोग 
परिषद ठथा विभिन्न शासनों के भ्रमिकन्यतितिधि, उद्योगतियों डरे प्रतिनिधि तथा 
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संघ के स्थायी कार्यकर्ता माम ठेते थे। जेंनेवा त्वित धम्तर्रद्रोय भ्रम संघ के 
कार्यात्य छो धन्तर्राफ्रीय श्रमि&-दर्याव्य कहा जाता है । 
विश्व की नवीन उ्यंत्रस्था:--यद्ध सब कोई असम करते हैं हि युद 
को बन्द करे के लिये एक नई व्यवध्या को आवश्यकता दे । दिटलर ने अपने 
ठग की व्यवध्या की बात कद्दी थी। रूज़व्रेल्ट और चचिल ने एटल्ंटिक शासन 
पन्र ( एटरलायिक चार्दर ) को घोषणा की थी, जिसमें एक नई विश्वन्धवस्या-संबन्धी 
डबका दृष्टिकोण था परन्तु एक आदर्श से अधिक इसका कुछ मइत नहों है । 
एटर्डाटिक चार्टर की चार स्व/धोनतायें:--वार छाथीनताओं के सम्बन्ध 
में रूजवेह्ट का एक प्रश्िद्ध भाषण हुआ था जिप्रमे उन्होंने विश्व के सभी व्यक्तियों 
के छिये (क) अभिव्यक्ति की स्वाधीनता, (ख) घर्म की त्वाधीनता, (ग) जदूरत पे 
मुक्ति तथा (घ) भय से मुक्तिछा दिद्धान्त स्वीकार क्रिया या। चचिल और 
झुजवेल्ट ने उन राष्ट्रों के नागरिकों छो जो युद्ध में उनके साथ थे, अथव्रा युद्बोत्तर 
व्यवस्था में उनके साथ रहते, उपरोक्त स्वाधीनतायें दिलाने योग्य व्यवष््या की 
रूपरेख। प्रस्कुत की थी डिन्‍्तु इसमें अफ्रिका तथा एशिया के छोरगों के ल्यि( जो 
सोरी जातियों की प्रजा हैँ )) एक भी शब्द नहीं था । फ्े चऊ ते ठोक द्वी फट्ठा 
था कि यह मानवोय स्वायोनता का युद्ध नद्मों, केवछ योरोपीय सम्यता की रक्षा का 
युद्ध है । केवछ योरोप द्वी मानवता का देश नहीं है, हिन्तु विज्व में और भी 
देश ईँ जदाँ को जनता को स्वाथीनता दिलाना अभी बाकी है। बिना उनकी 
स्वाब्रोनता के विश्व को नई व्यवस्था सफ़छ नहीं हो समझती । 
डम्बरटन ओदस श्रश्वाव ( जफ्टूबर ७, १६४४ )--इम्बरटद भोव्स 
नामऊ स्थान में संयुक्त राज्य अम्रीडो, वृटेन, रूस तथा चीन के प्रतिनिधियों सो 
इंटर हुई जिसमें वे विश्व दी शान्ति तथा उन्नति के छिये संयुक्त-रा्र-संघ की 


स्थापना के श्रत्ताव पर एकमतत हुए। अ्रस्तावितत संयुक्त राष्ट्र के निम्न लिखित 
उद्देश्य माने गये :-- 


श्र 
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(१) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा कायम रखना और इनके बाधक कारणों को 
रोकने की व्यवष्या करना तथा अन्ताराष्ट्रीय ककाड़ों को झान्तिपूणे छज़् से निप्टाना । 

(२) विश्ननबन्धुत्व रा प्रचार करना, राष्ट्र के पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा 
देना तथा विस्व-शान्ति को इढ़ करना । 

(३) विश्व को आधिर, सामाजिइ तथा मानदोय समस्याओं के समाधान के लिये 
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना । 

(४) पारसतरिक भलाई और उन्नति के कार्यों में सहयोग प्राप्त करने के लिये 
बिख के राष्ट्रों को एक केन्द्रस्थल प्रदान करना । 

संयुक्त साष्ट्‌ संघ का संघटन 

सयुक्त राष्ट्र सप के छई प्रमुख अंग्र हैं-- 

(%) साधारण सभा में सघे ५२ राष्ट्रों के प्रतिनिधि भाग छेते हैँ तथा पूररोक्त 
उद्देश्यों को सिद्धि के लिये विचार करते हैं । यद्ट एक सुली संध्या है इसके 
हए सदस्यों को एक मत देने का अधिकार है । 

(खत) सुरक्षा परिपदू का काये अन्तर्राष्ट्रीय मगढों को श्ान्तिपू्वक निपटाने को 
प्रयक्ष करता है । यदि वह ऐसा करने में असफल रद्दो तो इसे विरेधों राष्ट्र के 
विरुद्ध बल-प्रयोग का अधिकार दे । इस परिषद्‌ के पांव सदस्य, ब्रिटेन, चीन, 
फ्रांस, रस और संयुक्तनराज्य-अमरीडा हैं। प्रत्येक सदस्य को परिषद्‌ के 
निर्णय को व्यर्थ कर देने का विशेषाधिाआर प्राप्त है । 

(ग) अन्‍्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायाठय-द३इस न्यायाट्य में सभा द्वारा निराचित विभिन्‍न 
राष्ट्र के १० न्यायाघीश रहते हैं । इसमें सपबद राष्ट्रों के आपसी माड़ों 
पर विचार डिया जाता दूँ । 

(प आर्थिक ओर सामाजिक परिपदू--इस परणपिद्‌ के १८ सइख्न-राषों के 
प्रतिनिधि साधारण सभा द्वारा निर्वाचित द्वोते हैँ। दमा काकक्षेत्र आायिड, 
सामाजिझ तथा दाप्नमिड्ध दे । 


शाप्ट्रोयवा ६७६ 


( ७) उेन्याघिकारी समिति--यह अन्तर्राष्ट्रीय रक्षी दर्लों (पुलिस फोस ) के 
मायक्ोंढ्ी समिति [ कमिटी ] है 
( थे) सचिवालय ( सके वरियट ) उपरोक्त भंगों के सित्रा सयुक्त राष्टू संध का 
एक विस्तृत सचिवालय दहै जिसमें विभिन्‍न विभागों के सचिवों ( सेकेटटदीज ) 
और दूसरे ऋप्मियों के कार्यालय हैं । 
संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायक संस्थायें 
सं० शा० सं० के करे सद्वायक भंग हूँ। आधिक और सामाजिक परिषद्‌ का एक 
आधिक-आयोग ( एकनामिझ-कम्रोशन ) और एक साप्तानिक-आयोग हैं । इनके सिवा 
यह्द अन्तर्राष्ट्रीय भ्रम संघ, संयुक्त-राष्ट्र खाथ और कृषि सघ, अन्तर्राष्ट्रीय खास्थ्य 
संघ तथा दूमरी सांस्कृतिक, सामाजिक तथा भाववीय संस्थाओं का संचालन करती 
है। जिनमें संयुक्त-राष्ट्‌ सादाह्म एवं पुनर्वास विभाग, सयुक्तरशाष्ट्‌ शिक्षा, समाज 
और संस्कृति संघ, क्न्तर्राष्ट्रीय आधिक-प्रणोतवि ( मोनेटरी फंड ). अन्तर्राष्ट्रीय 
पुनरनमाण तथा विकास अधिकरोप ( बेंक ) तथा कई और व्यापारिक युद्ोत्तर 
पुननिमांण संध्या हैं । 
एटलांटिक शसन-पत्र ( चाठर ) हरा कल्पित सं० 
रा० सं० का उद्ृश्य 
संयुफ़ राष्ट्र सघ साप्रद्दिक प्रय्न्नों द्वारा विश्शशान्ति तथा सुरक्षा को स्थिर 
रखने तथा विज्व की उन्नति के लिये काये करनेवाली संस्थाओं को सद्दायता देने 
के लिये है । इसका काम अन्तर्राष्ट्रीय कंगड़ों फ्री जाँच छरना तथा शान्ति-य्नक 
सममौता कराना भी दे । शान्ति स्थापन में असझल होने पर आर्थिक तथा राज- 
नीदिक दबाव ठाउना तथा छाचारी की स्थिति में सैन्य प्रयोग झरना भी इसके 
अधिकार में दै । ः 
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सं* रा० सं० को सदृस्‍्यता--इसकी सदस्यता सभी शान्तिडामों राज्यों के 
छिये खुछी है । जनेंगी और जापान के विरुद बुद्ध घोषित करने वाले राज्य इसके 
प्रारभिक सदस्य थे । सघ किसी सदस्य को शासन-पत्र (चार्टर ) री अवहेढा 
के झारण निझाल बाइर कर सच्चता है । 
राष्ट्र संघ के शान्ति-सम्मेलनों के परिणाम हो इसको सफलतायें बता सगे । 
यदि यह लीग आब मेशन्स को तरद प्रवल-राष्ट्रों द्वारा नियंत्रित संघटन मात्र रहा 
तो इसस्ले दुद्ध-जजेर, शान्ति-पिपासित विश्व का कुछ भी उपकार नहीं द्वो सहेगा $ 
यद्द निश्चित है । 
अब्न 
१-रा्ट्रीयता की परिभाषा लिखिये । राष्ट्रोयता के प्रिद्धान्तगत विचार क्या हैं १ 
२--राष्ट्रयता अन्तर्राष्ट्रीय त पहुँचने को उत्तम सड़क है! ढी विनेचना 
कीजिये | ( नाग० १९३७ ) 
३--शशुसघ के विधान और कार्यों का संक्षिप्त देन कीजिये । (कल ०१९१६) 
४-राप्टरसंप के क्या-क्या उद्देश्य ये ? (कल १९४४ ) 
७५--क्या राष््रसघ को अपने उर्टेश्यों को सिद्धि में झफ़ल्ता मिलो ? ( ऋलघचझत्ता 
१९२९,१९४४ ) 
६--एक राष्ट्र छा एक गउ्य! तथा “भाधुनिक राज्य राष्ट्रीय राज्य हँ” बी 
विवेचना कोजिये । राष्ट्रीयता के विद्रास तथा राष्ट्रीय-राम्य के विचारों 
में गर्श्यों के प्रमुस छिद्धान्तों में मौलिक परिवततन उपस्थित डिया दे 
मसमम्माइये । ( कठ० १९४० ) 


भारतीय शासन पद्धति 


अध्याय 
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भूमिका 


भारत भ्ाज सम्पूर्ण सत्ताघारी देश है। दीकादोन पराधोनता के कारण 

आज भारत को विभिन्‍न राष्ट्रों और जातियों के छाथ नये रुप से संपरई-सथापना 
करनी पढ़ रही है । परन्तु भारत के इतिद्वास में अत्यन्त प्रायीन काल से अनेक 
विदेशी राष्ट्रों के साथ घरनिष्ठ संपर्क का उल्लेख है। भारतीय संस्कृति और 
राभ्यता अफगानिस्तान, ईरान, अरब, सिश्र, फिलरतीन, यूनान, अक्षद्रेश, मलय 
जापान, मुमात्रा, झ्याम, दिन्दवीत, चोन दि देशों में फेली थी । इन सभी देशों 
के साथ भारत ने अनेक दताब्दियों तह मेत्रीयुर्ण सम्बन्ध की रक्षा छी थी । 
भारत और ईरान 

इतिद्वास के प्रारंभिक काल में भारत और ईरान के नित्रात्रियों में एकश्ना 
दो आर्ग-रक्त प्रवाहित था । इकके बाद भी इनमें घन्रा खोंश्हृतिक संत्रन्थ था । बेदिक- 
घर्म एवं जोरोह्ट्रयनवाद में बढ़ो समता है। वेदिक संरक्ृत तथा 'भवाता! की 
पहलछत्री भापा मिलती-जुलती-सी है। भारत में पठान और मुगल शासन, कादमें 
फारसो भारत की राजभापा रही | इस कारण ईरानी और भारतीय संस्कृति का 
सम्बन्ध और बढ़ मया । इन दोनों देशों को वाम-मुद्राओं की छम्रता इनके निकट 
समक की पुष्टि करती है । 

जब ईरान ( परत ) में मुस्टिम-धर्म का प्रचार हुआ तो हजारों परारसीक 
मध्तत घड़े आये और यहां बच गये । मारत ढी प्रस्चिद्ध व्यापारी पारसी” जाति 
उन्हीं की सन्‍्तान हैं । 

पारस की खाड़ी के जल मार्ग से तथा स्थछ मार्ग के द्वारा इन देशों में 
चोट का व्यापाए चलता था। यह सम्बन्ध तब तक चलता रद्दो जब दंक 
अंप्रेजी शासन ने भारत ऐ दूसरे देशों का धम्बन्ध छिन्न-भिन्त्र न कर दिया। 


[ रऊ) 
भारत और यूनान 


रक और भोगोलिऋ-ल्विति का अन्तर रहने पर भो सामाजिशझता जोर 
सौंदर्यबोध को समुलति के लिये इम यूनानियों के सांध्कृतिइ सम्बन्ध में आये। 
यूनान का प्रसिद्ध दाशनिछ पवागोरस भारतोय दर्शन छे बहुत प्रभावित था। इसी 
सन जे प्रारंभिउ शिनों में एगेलोनिय भारत के तक्षशिला विश्ववियालय में आया 
था। आधे ढ़ो बात है भारत को मूर्तियूश़ यूनान को देव है। वैदिक तथा 
वौद-भ्म मूति-पूजा के विरोधी रहे हैं । 

यूनानी घर्मे, दर्शन तथा मगित पर भरतोयता को अमिट छाप है । 

भारत और यूतान हे छोगों में वेशादिक सम्बन्ध भो द्योते ये। भारत के 
प्रश्ठद्ध पत्तन ( बन्दरगाद् ) भरौंब से बहुतेरी यवन मुन्दरियाँ आया करतों थीं। 
इस प्रकार दमारा सांध्कृतिइ सम्वन्ध बढ़ता जाता था । 


भारत और चीन 

मारत और चीन का व्यागरिक सम्म डोदय्यात्रियों, उिधाधियों और 
भलिश्ुओं के कारण और भो बढ़ता गया । इनझे गमतागमन से प्रायः एड उद्स्त व्यो 
तक इमाशा संस्कृति और धार्मि> सम्भ्ध अत्यन्त रद घना रहा। ईसाढ़ी 
उठी दही में बोन के क्रेवल एड प्रति में तीन सहस्त से भध्रिऊ बौद्ध मिष्ठ॒ तथा दूस 
सदस मास्तोय परिवार बसे । ५० नेहरू छा कदना दे $ि दोनों यात्री हुवेनांग 
दो भारत-यात्रा दोनों देशों में राजनीति साऊ हो स्पाखआार्य हुईं थो। पसदों 
सद्द में चोन छा राजदूत सतंग्र बंगाल छो राजपभो में आया या । 

स्पछ और समुद्दो जज्मागं से चोन और मारत डरा प्यारर उत्तरोत्तर बड़ 
रद्वा थ। इन दोनों देशों पर पिदेखों प्रभाव और अनु स्पापत होने तर दनमारा 
घना सम्बन्ध पता रहा । 


[ग 

भारत और असर 

वैज्ञानिक और दाशविक विदारों के आदान-प्रदान के क्षेत्र में इमाया अरब 
वार्लों के साथ घनिष्ठ संपर्क थां। अरब देश के अनेकों छात्र भारत भाये ये। व 
यह से ज्योतिष, गणित और वेद्यक्न सीखकर बगदाद गये। बगदाद ठप्त समय 
बहुत बड़ा सांप्कतिक केस्द्र था वर्दं के मणित, ज्योतिष और इद्योमी पर भारतीयता 
की भमरिट छाप है । विदेशी राज्यों के प्रभुल द्वो जाने पर भारत और दूसरे देशों 
का सम्बन्ध दुट गया । 


भारत और दक्षिण-पूर्वी एशिया - 

ईसा की पदली सदी में दक्षिण-पूर्व में भारत की उपनिवेश-सथापना शुरू 
हुईं। धोरे-धीरे घिद्दछ, बर्मा, मलाया, जापान, मुप्रात्ना, बोनियो, श्याम, कम्बो- 
डिया और चीन पर भारतीय-प्रभुत्व दो गया । इन सभी साइसि व्यापारिक काया 
के पीछे राज्य की शक्ति थी । इन देशों के साथ दमारा समद्ध सामुद्रिक व्यापार दोता 
था। देश को आधिक स्थिति छो दृढ़ करने के छिये नये-तये बाजारों के लिये ही 
उपनिवेशों की स्थापना की गई थी। भारतीय आधिपत्य भौर वाणिज्य वस्तुओं के 
साथ यहाँ के थम ओर कला डा प्रसार भी इन देशों में खूब हुआ, जिसका सिद्ठ 
अभी भी इन देशों में पर्याप्त रुप से प्राप्त दोता है। इन देझों में अभी भी संस्कृत 
नाम रखे जाते हैं। ( सुकर्ण के बदले सुक्र्णों, इन्डोनेशिया, बिपुछ संग्राम पिथुल 
संग्राम, थाइटेंड )। 

4 झलेन्द्र और माजापद्वित साप्रार्ज्यों के संधर्ष के कारण मझय और सुमात्रा 
तथा मलफ़ा भिह्ठ गये। इनडी आपसी लड़ाई ने भरवों को तथा पो्ु गोजों क्रो 
शक्ति प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया । 

ईसा की सोलदवी झताब्दी में भारत के ऐसये पे भारादव दोकर पोतुगीज, 
फ्रंसोही, डब और धरंप्रेज आादि जातियाँ भारत में व्यापार करने आयीं। देश 


[5 गथु 

भारत और अरब 

वैज्ञानिक और दाशनिक विचारों के आदान-प्रदान के क्षेत्र में इमाए अरब 
वार्लों के साथ घनिष्ठ संपकं या । भरत्र देश के झनेह छात्र भारत जाये थे । वे 
यहां से ज्योति, गणित और येंद्क सीखछर बगदाद गये । बगदाद ठस समय 
बहुत बड़ा सांछ्ृतिक केन्द्र था वहाँ के गणित, ज्योतिष और दृकोमी पर मारतीयता 
की अप्रिट छाप है। विदेशी राज्यों के प्रमुल हो जाने पर मारत और दूसरे देशों 
का सम्बन्ध टूट गया। 


भारत और दक्षिण-पूर्वी एशिया हा 
ईसा की पहली सुदों में दक्षिण-पूर्व में भारत की उपनिवेद्य-स्थापना शुरू 
हुईं। धोरे-धीरे सिंदल, वर्मा, मढाया, जापान, मुमात्रा, बोनियो, श्याम, कम्बो- 
दिया और चीन पर भारतीय-प्रमुल् हो गया । इन सभी साहसिक व्यापारिक कार्यों 
के पीछे राज्य की शक्ति थी । इन देझों के साथ हमारा समृद्ध सामुद्रिक व्यापार होता 
था। देश की भाविक स्थिति को हंढ़ करने के लिये नये-तये बाजारों के छिये ही 
उपनिवेश्ञों सी स्थापना की गई थी । भालीय आधिपत्य भौर वाणिज्य उस्तुर्भों के 
साथ यहाँ के परम और कला छा प्रयार भी इन देशों में खू8 हुआ, निसक्ा चिह्र 
अभी भी इन देझ्ञों में पर्याप्त सम से प्राप्त दोता दे। इन देशों में भमी भी स्ततुत 
नाम स्खे जाते हैं। ( छुछण के बदले सुकुणों, इन्होनेशिया, विपुल संग्राम पिुछ 
पंप्राम, घाइलेंड )। 
रु शैलेन्द्र और माजापद्वित साम्राज्यों के संघर्ष के कारण मलय और सुमात्रा 
तथा सलक्षा भिड़ मग्रे । इनकी आपसी छढ़ाई ने अरय्रों को तथा पोठतु गीजों को 
शक्ति प्राप्त करने का अत्रसर प्रदान किया | 
ईसा की सोलदवीं शताब्दी में भारत के ऐसे से आकर्षित द्ोबर पोतुंगीज, 
आधी, डब और अ्षंप्रेज आदि जातियाँ भारत में व्यापार करने भायीं। देश 


कि कट 

को तत्कालोन विश्वल स्थिति से छ्यम उठा कर ये सभी योशोपीय देश यहाँ राश- 
नौतिक उत्कपे के लिये प्रतिस्पर्दा कम्मे लगे। अन्त में अंग्रेज व्यापारियों ने 
आपने सभी प्रतिदवन्दियों को परास्‍्त कर यहाँ अपना झासन स्थापित किया। 

इसके पहले तक इटली के वेनिस भर नेवा के ह्वाथ में भाग्तीय ब्यापर 
को कुछो थी। उनसे परदिचमोय और उत्तरी योगेपके देशों को भारत से सीषा 
व्यापार की मुविधा प्राप्त नहीं थो । वर्योडि पूर्व के स्थलमागों पर उनका अविदार 
नहीं या। भारत का समुद् मार्ग ढूढ़ने का यही प्रमुख कारण था। 


भारत और पोतु गीज 

केम्रात नामऊ व्यापारी के नेनृत्वमें पोतुं गीज लेगों मे हिन्द राणा जामोरित 
को राजधानी कालोझट में एक कारसाना खोह़ा । तौन बे बाद वहां उन्होंने रूप्ान 
अलयबुझऊ के अधीन एक किला बनाया । १५०६ ई० में ध्लयुकर्क ने गोआ जोत 
लिया और १५१ में शाने आध्रयद्दाता द्विम्दूरराज्ा के राजम॥ल दो जला दिया 
तपा ठमकी राजधनों कालीकट दुपछ कर लिया | भारतीय राजा के पाय बन्द तथा 
दुसरे भाग््यस्र नहों थे यही कारण थाडि वे पोतुंयोजों क्रो नहीं रोक सझे। 
इन झा सास्ताज्य जापान तह के देशों में फेल गया । जप पोतु गौज अदूत-धन छेहर 
अपने देदा लौटे तप इनके एऐश्वय को देसइर दूसरे योरोपोय राष्ट्र जछू उठे सपा 
उन्होंने पूरी से व्यारार करने को ठाती । 
भारत में डचों का आगमन 

स्पेन की पुटमो को तोइछा सं'ल्षदी मंदी में धय ले'ग पापीन हुए । 
तब उन्होंने पूरे के साथ स्पापार शारभ डिया।. भारत-पित विद्युत उनका प्रवान 
फेन्र या । आगरा, पटना, अहमदाबाद तथा ररत में भी इनहो छोटियां थो। 

भारत में टनका बहा समृद ग्पापर दोताथा। इडिखु इबेल दाद के 
समय में अप्रे शो ढो देसादेशों जब इर्दनि भारतोय राजोनति में दाय शाजता घदध 


[छह ] 
तथा भीर-ज़ाफर को महायता के लिये एवं अंग्रेजों को भगाने के लिये सेना भेजी 
तो कनेल फोर्ड की सेना ने दच बेड्रेपर आकृमण कर उन्हें मारत से ठखाइ दिया। 

१८०७ इंस्तरी में अंग्रेजों ने सुमात्रा ढर्चों को दे दिया और उसके बंदले 
बिमुरा और मलका इन्हें प्राप्त हुआ । 

डच और भारत का पुराना सवन्ध आज एक विस्मत घटना मात्र है । 
भारत में इनके अस्तित्व का ठिशान भी नहीं रहा । 
फांस और भारत 
सा के सन्रहवीं सदी में योरोप का मद्दान्‌ राष्ट्र फ्रांस्त समुद्री मार्ग द्वारा 
भारत के व्यापासत्षेत्र में उठता। एम० कोलबर्ट के प्रयत्न से फ्रेच-ईं2-इडिया 
कंपनी को स्थापना १६६४ ई० में हुईं। १६६८ ई* में इन्होंने सूरत में अपना 
कारखाना स्थापित क्रिया। मछलीपट्रम (१६६९ ) और पाष्डुचेशी ( १६०४ ) 
में भो कारखाने खुले। शीघ्र ही फ्रेंच कंपनी भारतीय राजनीतिक त्थिति से लाभ 
उठा कर एक प्रधान शक्ति बन गई, परन्तु इनकी प्रतिस्प्री अंग्रेजी इं४इण्डिया 
कंपनी मे इन्हें पराजित किया तथा एलाशापेल सन्धि के अनुपार फ्रेंच गवनेर डुप्छे 
को मद्रास और दद्दां की किले-बन्दी अंग्रेजों को समर्वित करनी पढ़ी। दुप्ले ने 
फिर शक्ति ध्राप्त करने को चेथ तो की, परन्तु फ्रेंच झासन ने उसकी नीति से 
असहमति प्रकट की और उसे वापस बुला लिया। छ्वदेश लौटने के बाद द्वी इस 
भप्र-हृदय राजनीतिज्ञ की रत्यु दो गई । 

१७ जूते राद १९५४९ दें» को चन्दननगर ने नागरिक मतदान के द्वारा 
भारत शासन में सम्मिल्ति द्वोने का निश्यय किया। गत १५ अगस्त १९४६ को 
आंशिछ रूप से इसक! शासन-भार भारत झासतन को मिल गया। भारत का एक मात्र 
फ्रांतीसी गज्य पोग्डबेरी का भाग्य-नि्भय अभी तक नहीं हुआ दै । 
अंग्र ज़ और भारत 

पूही देझों के व्यापार से प्रात्त पोठुगीजों की समृद्धि अंग्रेजों की ईर्पा छा 


[त्र) 

विपय थी। परन्तु भार्ग की जानझारों के बितावे कुछ करने में म्मर्य ये । 
जब अंप्रेज कप्तान ड्रेक ने भारत प्ले छौटते हुए प्रधान पोतुंगीज वेड्रेपर विजय 
प्रस्त को, तो उम्तकों दरमें उन्हें भारत के जल मार्ग का गुप्त मानचित्र भी प्राप्त हुआ । 
भारत समुद्र तट पर उतरनेव्राला सर्वे प्रथम अंप्रेश कप्तान द्वांझिन था, मिममभे 
जद्वार्जों ने सूरत में लंगर ढाडा या। दह आया में सम्राट जहांगोर के दरबार में 
राजा सेम्स प्रषम का पत्र टेझर हाजिर हुआ और व्यापार को आह मांगों ५ परुठु 
दरबार में पौतु सीज व्यापारियों के रइने के कारण ठसहो दाल न गली | १६१२ ६० 
में अंग्रेजी जरठेना ने पोचुगोजों के चेड़े पर क्राकमण छए विजय प्राप्त कौ। सुरत" 
पर अंग्रेजों का भविश्वार हो गय।। १६१३ ई० में सप्राद जद्वांगीर ने भपने दृरघार 
में एक अप्रेज राजदूत के रहने की स्वीकृति दी और १६४०३ ०में अप्रे जो को कल 
कत्ते में काप्पाना खोलने की आशा मिलो । तय से बंगाल का व्यापार पोतुगोगों 
ऐ छिन कर अपग्रेजों के द्वाय में भा गया। १६८८ ई« में अंप्रेजो इ£ट इंडिया 
ढंपती फा बंदर पर अविक्रार हुआ। इडिन्‍्तु आंप्रेजों को राजनोतिक प्रमुखता 
१७५७ के पछासो-युद्ध से प्राप्त हुईं । 


अध्याय १ 
भारत में अंग्रेजी राज्य का प्रांस और विकास 


भारत के वर्टमान विधान के अध्ययन से पहले भारत में अंग्रेजों राज्य 
के प्राग्म्म और विकास का ऐतिद्ास्िऋ सिंह्वलोकन कर झेना आवश्यक द्वोंगा। 

मारत में अंग्रेजी राज्य के प्रापम्म और विद्यास को दम पाँच काल-बिमार्गों 
में विभाजित कर सकते हैं । 

(१) सन्‌ १६००-१७६४ ई०--इस अवधि में अंग्रेजी ईएट इप्डिया 
कंतनी की स्थापना हुई। उठे भारत और पूर्वी देशों में ब्यापार की आज्ञा मिल्ली। 
ब्यापार के साथ दी उम्रे भारत में राजनीतिक प्रमुखता प्राप्त करने में सफलता 
मिली और सन्‌ १७६५ ई० में जब छाइव ने बंगाल की दिवादी श्राप्त कर ली तो 
कंपनी एक गजनीतिक सघ्या बन गई । हु 

( २) सन्‌ १७६५-१८५८ ई०--व्यापारिक कंपनी को जब राजनीतिक 
शक्ति मली तो बढ़ अपनी श्वाक्ति बढ़ाने लगी | इसी बहती हुई गाज्य शक्ति को देख, 
१७७३ ई० से ब्रिटिश पालियामेंट इसपर नजर रखने हगो। पाल्य्मेंटका नियंत्रण 


१८५८ ३० तक उत्तगोत्तर बढ़ता गया । १८५८ ई« के सिपाद्दी विदेह् के फल- 
स्वरूप कंपनी के आविपत्य का अन्त द्वो गया और भारत कं शासन प्रिटिश 


पार्लियामेंट (संसद ) ने अपने द्वार्थमे छे लिया । तब से शासन मुधार और उन्नतिक्ले 
जाम पर ब्रिटिय गजा पाडियामेंड [ संसद ) के द्वारा भारत का झासन करने छगा । 

(३) सन्‌ १८६८-१६१७ ई०--यथपि कंपनी के राज्य का अन्त हो यया 
तथा भारत का शासन भ्रप्रज्ी राज-शक्ति के हाय में चला गया, डिन्‍्तु इससे 


ह् नागरिक शात्र 


शासन छी पद्धति में कुछ भी परवितेन नहीं हुआ। मारत-शास्त पूईवत्‌ 
निरंदुश बना रद्द । 

(४) सन्‌ १६१७-१६४७६०--भारत के विटिश-शासन-मीति में परिवर्नन- 
विषयक मॉस्टेययू-पोषणा सन्‌ ३९५१७ ई० में हुई। उसमें कदा गया हि 
भारत में ब्रिदिण शासन का ल्ट्य त्रिटिण साम्राज्य के अन्तर्गत 
उन्‍्नतिशील उत्तरदायी-श्ञासन को स्थापना है। इस घोषणा के आपार पर 
पालियामेंट ( संसद) में १९१९ में भारत-झासन अधिनियम ( गबनेमेंड 
आब इन्डिया एक्ट) पास्त ( पारित ) डिया। उक्त अधिनियम (एपट ) 
का श्यान सन्‌ १९३५ ई० के भारत-शासन अधिनियम ने प्रह्ण डिया 
तथा भारत-क्षाराघीनता मधिनियम सव्‌ १६४० ईं० के द्वारा भारत से 
भ्रंप्रेजी राज्य सो समाप्ति हुई 

(४) सम्‌ १६४७ ई२--भारतीय विधान सभा ने घोषित किया है हि 
इसका उद्देश्य साम्पणे उत्ताघाती भाए्त के लाधीन-गणराज्य को स्थापना है। 
साई १९४७ ई+ से भारत में नवोत युग का प्रारम्भ द्ोता दे। “मारत-छोरों? की 
राफ्रीप माप ने युद्ध/जर्जर प्रिटेन को विवश किया। करा भारत का भशशापूत 
भविष्य दमारे सामने दे । 
चृटिश राज्य का उत्थान और पतन ; 

भारत में अप्ते जी साम्राउ्य फे विकास और उसको दद़ता के दो प्रमुद कारण 
ये, प्रयन, अप्रजी अम्यसों की उत्ततता और द्वितोय, भारतोय राजम्य पे छा 
आपगी सपर $ 

एच भोर अप्रेज बीर्रों छो यहां कई भयानड्े और प्रक्‍गट युदनंयों में 
छड़इर रिशयो बनना पढ़) थौर दूसरी ओर, दिरा मुद्द के, केवल पटरी हिक्ता और 





विल्ायपात के बतवर भारतीय शछियों कं ठड़ा-विढ्ा कर इन्दोंगे सकता श्राप 





की । विश्य के इस रूम्ये भरते के इब इन्‍्टें कई पदिदहं को सामना भी करना 


भारत में अंग्रे जो राह्य का प्रारम्भ और विकास 


पढ़ा । सन्‌ १७६६ है * में दगालोमेन्यद्क तथा ठसके २४ दिद्वोद्द नेताओं को गोछो 
से उद्मा दिया गया । वेढेर में घटित १८०६ ई० का दिद्रोह् बडा सशंकाजनक था । 
यद् विद्रोह १८५७ ३० के विद्रोह से मिझ्ता जुठता था....! प्रथम वर्मा युद्ध के समग्र 
समुद्र-्यात्रा की वाध्यता के कारण उच्वन्‍जातोय हिन्दू सेंनिद्ों में विद्राद्द फल गया। 
'फडतः खूनी कत्लेआम के वाद वद्द दर्ता तोड़ दिया गया । अफपान युद्ध अवसर पर 
भी संनिक् अनुशासन में गड़बड़ी पेदा हुई थी। जिम्में चार बंगाली संन्प्र दर्लों ने 
विन्ध अभियान से इन्कार कर दिया और सन्‌ १८४4 ई« में दो संन्य-दर्लों ने मिख 
सीमापर विद्रीह कर दिया । 
१८४७ का सैनिक विद्रोह 

“पद्रोद्दी देशी सेनाओं का भयानऋ विज्ञासधात अबर्णनीय था । 

“१८०७ को गर्मियों के चोर मद्दीनों तक एसा छगता था कि थद्द विद्ोह 
कही छ्वाधीतता संग्राम का हूव ने धारण कर छे और अंग्रेजोंकी पुनरविजञय को 
असंभव न कर दे, किन्तु व्वितम्बर तक यद्द स्पष्ट द्वो गया कि विद्वोद् में भाग लेनेवाे 
भारतीयों में एक विश्वित काये प्रणाली में काम करने को योग्यता तथा किसी ए% 
राष्ट्रीय नेता के नेतृत्व में चलने की भावगा छा अभाव दे /” 

विद्रोह का प्रारंभ बढ़ा ही उत्साह प्रद एवं आश्याज्ञनक्र था। यहाँतक 
कि'अप्रेजों की स्थिति विभ्ताजनह हो गई थी, परन्तु भारतीय राजनीतिन्न सफल 


प्रारंभ को सझछ अन्त का छप देने में असमर्थ रहे। प्रान्तीयता और धामिक 

विरोध के कारण अवरोध-शक्ति नप्ट हो गई और राष्ट्रोय ऐक्य और सहयोग भसभव्‌ 
हो गया। 

दिोदी, जे पकड़े गये व या तो गोड़ी से उड़ा दिये गये या फांसियों पर 

लटका दिय्रे गये । भूत पूर्व सन्नाट बद्ादुर शाइको दृड्सन ने दिमायूँ के मकबरे 

में गिरफ्तार झिया। उसने उनके तीन धुर्न्रना को भी गोली ढ्ा निशाना बनाया। 

*दिढ़ी पर पुनराधिआर प्राप्त काने पर बदौँ कत्ले आम की आज़ा दी गडे, यद्दी अवस्था 


१० सागरिक शासखर 


बनारस, इलाहाबाद, छानपुर, लखनऊ ओर विद्योद-प्रस्त रिद्वार और संयुक-प्रान्त के 
जिलों दो थी। "हमारी संसद ( वाल्यामेंट ) के छागजातों में मारत के गरर्नर 
जेनरल का बह पत्र वर्तमान है जिप्तें कद्दा गया है डि विदोह दमन के समय के 
कल्ठेआम में अपराधों विद्ोद्दिणें तथा तिरपराघ दो, रिस्योँ एवं बरचो' में कोई 
अन्तर नहीं डिया गया।” उन्हें केदल फॉसो द्वी नहीं दो गई भातु डितने हो 
जन गात्रों में जोदित जला दिये गये और अनेद्यो' छा गोलियों से शिकार स्या 
गया । 

भारतोयी के लिये सन्‌ १८५७ ई० के विदोह् को एसति बहो दुगाई भर 
कु दे । विद्रोह के कुछ रामप पार ट्रेपेलियन ने लिएा है हि दिश्दी विशय फे पाई 
गष्जी के जानेवाफे एक धामिक सम्प्रदाय के परिवार के प्रत्येक प्योक्त शो पोमी 
दी भई | उनडा अपराध सिर्फ इतना था कि थे एक पिशेष घर्म फे अनुपायी थे * 

पिदेद्द के परिषाम-खस्प भारत को अप्रेजो शासन नीति में मह्याएत 
परिवर्तन हुए । 

शारत-शासन कंपनी के हाथ से एिनकर विरिश् राजा के दह्वाथ में रला 
धया।. सेना का पुन) संंपटन दिया गया बंगादी-सम्ददझ भंत कर दियागया 
और भारतीय गाउयो' के प्रखलि नया दृष्टिकोण अपनाया गया * 

विदोह के एोद भारतोय सेना में अप्रेज भौर भातीय ऐनिड्ो छा 
अनुपात २१५ कर दिया गया ।. भापतोय सनिफ प्रायः पंशाषर से लिये जाते थे 
फ्यों कि पैछदी सैजिशो' ने विशोद में अंप्रेझो छा पूरी गाथ दिया था। गोंठा घारद 
और कार शस्त्र मोरोपीय सैनिक्लो के अधीन रसे जाने छगे 
विद्रोह का भारत-शासन पर प्रभाव 

बंपरों के पुश्ासन के प्रारण भारतीय छोगो' वे एच यम में, पा भारतोय 
सेन में बिशेद् डो गयना दैदा हुई । 

इंमलैंड फे सपिदापयों ने देशा हि परिवण्सि बरिद्धित में बनी दो 


भारत में अंग्रे जी राज्य का प्रास्म्म और विकास श् 


हुकूमत चलने देने में खतरे को संभावना है । इसलिये विद्रोह के दमन के बाद 
भारत-शासद कंपरी से छीव लिया गया और उसे प्रत्यक्षतरः संम्राट्‌ के अधीन कर 
दिया गया ) एक घोषणा-पत्र ( महाराणी का घोषणा-पत्र १८५८ ) द्वारा महाराणो 
विक्टोरिया ने भारत का शासन अपने द्वाय में लेने की इच्छा श्रदूट की । 

इस ग्रद्यर विद्रोह के कारण प्राचीन भारत में नवीन और परिवर्तन तो हुआ 
किन्तु १९१९ ६० के सुधार द्ोने के पहले तक भारत का अंप्रेजी-झासन पुरानी 
लीक पर द्वी चलवा रहा 
सन्‌ १८६१-१८६२ 

इस अवधि में भारतीय स्थिति में ब्हुमुखी उन्नति हुईं। नये विश्वविद्यालयों 
की स्थापना हुई, माध्यमिक शिक्षा में अधिक प्रगति हुईं। लार्ड डफरिन और रौपन 
के उद्योग से प्रमुख प्रान्तों को कुछ अंशों में स्वशासत प्रदान किया गया। इसी 
बीच भारतीय मद्रासमा ( कांग्रेस ) की संस्‍्थापता हुई। यह शिक्षितों एवं राजनीतिक 
बिचाखाले मारतोयोंका, जो बेथानिक सुधारों की मांग करते थे, प्रतिनिधित करतो 
थी। फललरूप, अफज्नरेजी-शासन ने भी भारतीय विधान-परिषद्‌ के विधान में 
परिवरतेन करने की क्रावश्यकृता समको । ताकि विधान-परिषद्‌ ( घारा सभा ) अधिक 
लोौक-प्रिय एवं प्रतिनिधिमूलक दो सके । * 

सन्‌ १९९२ ६० तक घटनायें तेजी से चलती रहीं। शिक्षा में अधिक 
उन्नति के साथ राष्ट्रीय महासभा छी शक्ति भौर प्रभाव में ब्रद्धि हुई । 

रूस-जापान युद्ध में जापान ऐसे छोटे से एशियाई देशड्ी सफलता मे भारत 
के शिक्षित युवकों में मद॒त्वाकांश्ा की दिलोर पंदा कर दी । इससे नवोन राष्ट्रीय- 
चेतनता जाशत हुई । बंग-भग को लेकर भारत में महत्वपूर्ण गजनीतिक पडयंत्र हुए । 

भारत के कई भागर्मि भौर विशेषतः बंगालमें श्रिटिश-अधिकारियों के विछद्ध 
भारतीय आतंकवादियों के आक्रमण हुए।.. जिससे विदेशी शासन के लिये खतरे को 
संभावना लक्ष्यित हुई । 


श्र नागरिक शालत्र 


इन सब कारणों से अद्ररेज राजनोविज्ञ भारत में बढ़ते हुए असंतोष छो 
कम करने तया भारतोय नेताओं के उत्तरदायों राष्ट्रीय-शाखन डी मांग को कुछ 
दूए तह पूरा करने के लिये भारत-शासन के विधान में पति्तन बरने दो क्ाउश्यच्ता 
का अनुभव करने लगे । 


भारतीय परिषद अधिनियम १६०६ (कॉंसिल एक्ट ) 

इस अधिनियम द्वारा भारत के एक संप्रदाय छो दूसरे के विरद्ध ख्। कर 
उनके सम्मिलित राष्ट्रीय प्रयन्न फो न किया गया। इस आप्तरिक विभाजन के 
मूल में भारत के राष्ट्रीय आम्दोलन की सैद्धान्तिक दुरंलता थी। 


भारत और प्रथम विश्व-युद्ध 


प्रपम विज्-युद्ध प्रजातंत्र बी स्पापता की मजबूत घुंजीथो। इृप्त समय 
भारत में जो होम रूख का आन्दोलन हुआ उसके कारण मिटेन को भारत के 
स्वशासन का अधिकार स्वीकार करना पढ़ा । 

टृव मसय भारत में काम्तिकारो भराग्दोटन चऊ पड़ा था, जो शीघ्र हो 
ने दुधाया जा सझा। 


प्रसिद्ध माप्टेग्यू घोषणा 

२० अगस्त सन्‌ १९१७ ई० को तत्वासीन भारत-सचिव थी मण्टेम्यू ने 
जनिम्नज गत पोषण की :-- 

ब्रिटिश शामन दो यद नोति दे तथा भाग्त गरदार इससे सहमत है दि बह 
भारत के दासन के प्र-्ये्् विभाग में भारतीयों शो अधिडाभिद भाग ऐने ढा 


भवारर देगी तथा भारत के प्यशासन में झरमद्ः उत्तरोतर बृद्धि करेगी। जिसमे 
विशिशञ सापाउय दे अधीन भारत में उत्तदायों शागन ढो स्थापना हो सझे । 


भारत में अंग्रेज़ो राज्य का प्रारम्भ और विकास श्३ 


१६१६ के अधिनियम में विषयों का विभाजन 

मप्टेय्यू धोषणा को कायरूप देने के लिये हथ-शासन की नीति काम में 
लागी मर, जिसके अजुमार अंग्रेजों की गाम्राज्य-मुरक्षा तथा भारतीयों के शासन 
सुधार की परछार विरोधी भावनाओं में समममौता करने का प्रयत्न दिया गया। 
इसके अठुसार छिर्फ़ वे विभाग, जिनके हस्तास्तरण से भारत के तरिटिश-श!सत्र को 
बक्का न लगे, जनता के नियंत्रण में दिये गये । दध््तान्तरित विपय भौर आरक्षित 
विषय के नाम से विपग्रों के दो वर्ग झिये गये । केपल इस्तान्तरित विप्र जनता 
के नियंत्रण में दिये गये । 


अध्याय २ 
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भारत-शाएन अधिनियम सन्‌ १९१९ ३० और इसके प्रावधान ( प्रोवोजन ) 
भन्तवंती ( इष्टीरियम ) ये । इनके विधायकों को कोई निश्चित एवं स्थायी विधान 
बनाने की इच्छा नहीं थी बल्कि वे विधियों में इतना ही परिवतेन करना चाहते थे 
जिसे ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तगंत रद्दते हुए भारत में प्रगतिशील उत्तरदायी" 
दाप्तन की स्पापना का झ्वांग रचा जा सके । 

अमृतसर झांग्रेस-अधितेशन में १५१९ के सुधारों पर भारतीय नेताओं मे 
बड़ा असन्तोप प्ररट किया। इन्द्रोंने अनुभव छध्यां द्वि सम्राट शासन ने अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी नदी को।. केन्द्र के अजुत्तरद!यी-शासन तथा प्रान्तों के दोइरे ढह़ के 
शासन की,जिसे द्वेप-शासन कहते हैं, कड़ी आलोचना हुई। 

सन्‌ १९१९ ई« के अधितियम द्वारा हुई प्रगतियां भारतीय नेताओं के 
भविराम संघर्ष द्वारा द्वी संभव हुई । 
१६२१ का असहयोग आन्दोलन 

सन्‌ १६२१ ई० में मद्ात्मा गाँधी ने असहयोग आन्दोटन भारंभ किया। 
इसके तीन प्रमुउ कारण थे। (६) भारत दो भसन्तुष्ट जनता में ग्रिटिश्च-शासन की 
प्रतिज्ञा पृति न परने के कारण फेला हुआ रोप, (खो पंजाब के माशंल-छा धारान और 
जलियानबाला धाग क्रो घटना से उतन्न सोम, तपा (मे) तुडां सान्नाउय का कंत्रजों 
द्वारा झतच्छेद छिये जानेरे भारतीय मुसलमानों झा धामिक विशेभ + मदत्माजी ने 
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एजनोतिक, आार्विऋ एवं नेतिऋ बरदिष्कार की नोति काम में छायी। विदेशी शराब 
विदेशी-वस्त्र और तपा-ऋथित नये सुधारों छे युक्त विधान-मंडलू का वद्दिप्फार श्च्या 
गया) प्ाकारी अदालत व स्‍कूल-कालेजों क) भी वहिफ्कार दिया गया। साम्थ- 
दायिक ऐफ्य, अद्धतोद्धार, खादी प्रचार, कंगणों के विपयने के लि पंचायतों दी, 
स्थापना तथा राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार त्त्कादीन नेताओं के रचनात्मक कार्यक्रम के 
प्रमुख अह् थे । 

यदि यद भानदोलन चरम-लक्ष्य स्वषाजा को श्राप्ति में भर्तफ़ल रहा 
परन्तु इसने भारत को सोई हुई करोड़ों। मतूप्राय जनता में राननीतिझ चेतना का 
संचार दिया और उप्ीका सुफल हमारी आज्ञ की सतन्त्रता है । 
सराज्य-दल 

आन्दोलन की भतफलता के कारण कप्रिस में दो दल दो गये। ख्वर्गीय 
मोदीलाछ नेदह और देझ्वन्धु वित्तरंजनदास के नेतृत्व में एक दछ झांप्रेस की 
नीति में प्वि्तन चाइने लगा । .यद्द दल परिषद्‌ बद्विष्शार की नीति में परिवर्तन 
चाहता था। फ्योंकि वे परिषद्‌ में रहकर उसे अन्दर से नट्ट करने को बात कहते 
थे। इस नये दल का नाम स्वत दल पहा। स्वराज दलवाले सन्‌ १९२३ ई० में 
चुनाव छड़े । बंगाल और मध्यभंत में इन्दें बढ़ा बहुमत मिला, दूसरे कई प्रान्तों 
के विधान-मंहल में भी इन्हें बहुमत प्राप्त हुआ । 
राष्ट्रीय मांग 

सत्‌ १६२४ ३० में भारतीय विधान समा ने स्वरान-दल के नेता छवगीय 
मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्त वित राष्ट्रीय माँय का प्रस्ताव पारित ( पास ) किया । 
सन्‌ १९२५ ई* में यह प्रस्ताव पुनः दुह्राया गया । इसमें भारत के लिये उपनिवेश्ष के ह 
ढंग पर उत्तरदायी-शासन की माँय की गई थी तथा इसका मार्ग हंढ़ निकालसे के 
टिय्रे भारतीय भौर अंग्रेज प्रतिनिधियों ढी गोलमेज-परियद्‌ डी मांग की गई थी। 


भ्छ्‌ नागरिछ्त शालत्र 


सन्‌ १९२६ में जब लाडे इविन भाग्त के गवनेर जनरझ बनकर आय्ये तो 
भारतीय राजनीति में थोड़ा सुधार हुआ $ पर शोप्र द्वी परिस्थिति ने पछशा खाया। 
एक तूफान उठ खड़ा हुआ । 
साइमन कमीशन ( साइमन आयोग ) 

भारत-शासद-अधिनियम सन्‌ १९१९ ई० के अनुसार व्रिटिश-शासमने सुधार- 
संबन्धी विषयों का अध्ययन करने के लिये श्री जान साइमन के समापतित्व में एक 
राजकीय आयोग (( कमीशन ) नियुक्त झिया। इस आयोग में कोई भारतीय 
प्रतिनिधि नहीं था। इसलिये यद्द भारत का अपमान समता गया तथा गरम और, 
नरम दोनों दर्लों के नेताओं ने इसके बहिष्कार का निश्चय किया । 

“साइमन आयोग ने भारत की राष्ट्रीय मांग 'डपनिवेश-पर! तथा केन्द्र में 
उत्तरदायी शासन की उपेक्षा की । परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक भसमन्तोष में 
डफान आया और छोग उपनिवेश-पद दी मांय के बदले पू्ण-स्वाधीनत। वी माँस 
लेकर आगे बढ़े तथा ब्रिटेन से सबन्ध-विच्छेद आवश्यक रममने छगे।'” 


नेहरूअतिबेदन ( नेहरू-रिपोर्ट ) 
इसी समय तत्कालीन भारत सचिव लार्ड बारकनहेड छो चुनौती का उत्तर 
देने के लिये एक सर्वेदल सम्मत विधान की रूपरेखा अस्तुत करने के लिये 
रव॒० मोतोलाल नेहरू के सभापतित्व में सवंदलोय अधिवेशन हुआ। इस समिति द्वारा 
प्रचारित प्रतिवेदन ( रिपोर्ट ) छो मेहरू प्रतिवेदन छदते हैं। इसके द्वार भारत के 
लिये अविदंव उपनिवेश'पद की माँग की गई तथा दिश्चित स्थान ( सीट ) के साथ 
संयुक्त निर्वाचत का समर्थन किया यया । कं्श्नेस के वमपयियों में जो पूणंे स्वाधीनता 
के समर्थक थे नेहरु-प्रतिवेदन का स|थ नहीं दिया । 
केमय उत्तरदायत के प्रन्‍न्न पर साइमन-आये'ग प्रोतवेंदन भारते।य राज" 
नीतित्ञों को सनन्‍्तुष्ट करने में असफल रहा, पर नेहरू प्रतिदेदन ने भी भारतीय 
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मुसल्मानों, भारतीय राज्यों तथा योरोपियन पूजोपतियों के हृदय में झंका और 
विरोध को जन्म दिया । ५ 
१६२८ की कांग्रेस की मांग तथा ३१ अक्टूबर १६२६ की 
अर्विन-धोपणा 

कलकत्ता कांग्रे स-अधिवेशन ( १९२८ ) में मद्दात्मा गांवी के भाश्ासन 
पर, कि यदि १९९९ ६० तक भारत को ठपनिवेश-पद ( डोमेनिय्न छटेटस )न दिया 
गया तो में श्वय स्वाधीनता संग्राम का संचालन करूंगा. विख्वादो शान्त रहे । 

साइमन-आयोग ( साइमन छमोश्वन ) द्वारा किये कये अपमान की भावना को 
हटाने के छिये छाढ अदिनने साइमन भआयोग-प्रतिवेदन के श्रकाइ्न के पृर्ष हो एक 
प्रसिद्ध सरकारी घोषणा (३१ अक्टूबर १६२९) छी । उन्होंने घोषित छिया कि वरिटिश- 
शासन मारतके लिये उपनिवेश-पद का लक्ष्य स्वीकार करतो दे । इसके साथ ही छाई 
श्षवित ने भारतीय प्रतिनिधियों को मारतीय वियाव के निर्माण में भाग डेमे के लिये 
रम्दत में आयोजित गोलमेज परिषद्‌ के लिये आमंत्रित किया + 

इस समय तक कांग्रेस अधिक विश्धवादी हों गईं थी। नरम दल्वाढे भी 
छुब्ब द्वो टठे थे! भ्रविन के ल्य्य-स्वीकृति की घोषणा किसी को सन्तुष्ट न कर 
सकी ।शने शरनेः मिलतेवाढी तरकी के लिये ठदरने को कोई थ्रस्तुत नहीं था। 
सभी अविर्दब टपनिवेश-पद की प्राप्ति के लिये तुढे हुए ये । 
उपनिवेश-पद या अधिराज्य-पद्‌ ( डोमिनियन स्टेट्स ) 

उपन्विज्नद या अधिराज्य पद ठ9 स्थिति को ढढ़ते हैं जिसमें व्रटिश 
राजछत्र के अन्दर रहते हुए मी इनाडढा, आस्ट्रेलिया, दक्षिण-अफिका, न्यूजीलेंड 
तथा भआयलैंण्ड स्व-्दासन का पूर्ण उपयोग करते हैं । 

साम्राज्य के साथ उनका सम्बन्ध.-वि ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत 
होनेपर मी पद की दृष्टि से समान तथा स्वायत्गासी-समुदाय हैं। वे अपने 


१८ नागरिक शा्र 


आन्तरिक तथा वेदेशिक कार्यों में किसी प्रकार व्रिडिश-शासन के क्षपीन नहीं हैं।« 
सम्राट के छत्र की छाया में ये सब देश सम्रान हैं तथा इनमें पे प्रत्येद् ब्रिटिश 
राष्ट्र संघ के स्वेच्छा-सद्स्य हैं ।” 

इस प्रकार वे इंगलेण्ड के समान हैं, किसी अंश में उसके अधीन जनह्दों 
हैं। ब्रिटेन के साथ उनका सघ स्वेच्छा-प्रेरित है। सन्‌ १९४९ ई० में भारत भी 
प्िटिश-राष्ट्रसंप में शामिल हुआ है, छेकिन भारत गणतंत्र या साधारणतत्र द्वो जायगा। 

अधिराज्यों को अपने प्रशासन-काये, विधान मंडल, न्याय-विभाग, स्थल, 
गगन और नौ-सेना-सचालन भादि कायो को पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अधिराज्य 
संबन्धी व्यापारिक प्रइनों का समाधान श्रिठिश राज्य संघ छा एक अधिएज्य सचिवालय 
के मताधुसार द्वोता है इनमें ब्रिटिश मंत्रि-परिषद्‌ के परामशे को प्रधानता नहीं 
दो जाती । 

विधि-झवज्ञा आन्दोन १६३० -विरिश राजनीतिज्ञों की प्रतिकिया- 
गामी नीति भारतीय जनता की आाकांक्षाओं का दमन नहीं कर पघकी। १९२९ के 
लाहौर कांग्रेस में पुनः भारतीय लक्ष्य “पूर्ण-रवाधीनता” की घोषणा की गई । लक्ष्य 
की उपलब्धि के लिये मद्दात्मा गांधी ने १९३० ई० में विधि-अवज्ञा-आन्दोलन 
शुरू किया । 

१२ मांच सन्‌ १९२० को 'बापू! ने अहमदाबाद से अपनी इतिदास' 
प्रद्धिद्ध दण्डी-यात्रा नमझ-कानून ( विधि ) भंग करने के लिये की। देश के 
एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त तक आन्दोलन की दिलोर फेंल गईं। इस आन्दोलन 
में भाग छेनेवाले प्रायः ५० इजार व्यक्ति बन्दीशद्द में भेजे गये। परन्तु 
श्ान्दोलन में भाग लेनेवालों की वाध्तविक संख्या इससे बहुत अधिक थी। 
स्पिति को गंभीरता को देखकर ब्रिटिश-शासन ने भारतीय समस्या के समाधान के 
लिये मोलमेज परिषद्‌ ( राउन्ड टेवुल कास्फ्रंस ) का निष्फक प्रयक्न द्िया। सन्‌ 
१६२१ ई० में गाधी-अविन सममौता द्वोने के बाद मद्दात्मा मांधी आन्दोलन स्पगित 
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कर द्वितीय ग्रोख्मेज परिषद्‌ में माग छेने के ठिय्े छंदन गये। किन्तु वर्ड 
छावीनता को माँग पूरी न दोने पर स्वदेश लौट आये और पुनः विविन्ञवज्ञा 
आन्दोटन का नेतृत्व करमे छो। इसके उत्तर में सरकार ने प्भो नेताओं को 


कारावद कर लिया । 
डइपी समय व्रिटिश प्रधान-सचिव मेकहोनत्ड ने इन्दू-मुस्लिम समस्या का 


सम्राधान करने के छिये साम्प्रदायिक-परिनिर्णयन ( कम्यूनिल एवाई ) की घे।पणा 
की । इसमें अनुपूचित-जातियों के छिये जो व्यवस्या की गे थी उम्के विरोध में 
महत्मा गांधी ने आमरण अनशन आरंस कर दिया। पूता-सममौता के आधार 
पर अनशन भंग हुआ जिससे परिनिर्णयन में कुछ परिवर्तन हुआ । सन्‌ १९३२ ई० में 
तृतीय गोलमेज परिषद्‌ का आयोजन हुआ, इसमें कांग्रेस को आमंत्रित नहीं दिया 
गया। परिषद्‌ के बाद मारतीय झासन संबन्धों एंकर खलेत-पत्र ( द्वाइ्ट पेपर ) 
प्रकाशित हुआ। संसद ( पाल्यिरमेंट ) के दोनों परियदों के कुछ रुद॒त्यों दी एक 
समिति गठित हुई, जिमने खेत-पत्र में उद्िश्नित दिपयों पर विचार कर एक प्रतिवेदन 
(रिपोर्ट , उपध्यित छिया | प्रतिवेदन के आधार पर तिटिश पाल्यिमेंट ( संसद ) 
ने मारत-शासन अधिनियम १९३५ ई*० पारित ( पाप्त ) किया । 

अधिनियम के संघानीय योजना ( युक्तनराप्प्रीय योजना ) विमाग का भारतीय 
नेताओं ने बढ़ा विय्रेध किया, छिस्तु उक्त अविनियम के क्षतुसार भारतीय प्रान्तों का 
झाधन १९३७ से ४७ ईं० तद चलता रद्दा ।- केन्दर में संघ गठन और अन्त 
उत्तरदायी धान को व्यवध्या रदते हुए मो, इस अधिनियम में स्वेच्छाचारी देशी 
राजाओं के दिश्लेपाधिछार और उनकी स्वाधीन-सत्ता, गवनेर और गवर्नर जनरल को 
निर्वाचित विधान-मण्डक तथा मंत्री मंडल को मंग कर झासन अपने द्वाय में 
हे छेने का विशेपात्रिद्ार तया ब्रिटिश स्वार्य दी रक्षा के ल्यि सुरक्षित विषयों को 
व्यवध्या के कारण बह अधिनियम देश के राजनीति को सन्तुट्ट करने में असफल 
रह्दा। 


श्० नागरिक शा 


१६३५ से १६४२--भारत शासन अधिनियम १९३५ के अतुघार १९३७ 
ईं० के निर्वाचच के फललडरूप कांग्रेस ने सात श्रान्तों में कहुमत प्राप्त किया। 
इन प्रान्तों में तथा कुछ दिन बाद एक और प्रास्त में कांग्रेश मंत्रिमंडल को 
स्थापना हुई। रे 

१९३५९ ई० में द्वितोय मद्दायुद्ध के फूट पढ़ने पर ब्रिटेन युद्ध-छलिप हो गया और 
तत्छलीन गवनेर जनरल लाई लितलिधियों ने सप्ताट-शासतन के पक्ष में भारत को 
युद्धर्नल्त राष्ट्र घोषित कर दिया। इस निणयय में उन्होंने प्रान्तीय मन्त्रि-संडलों 
एवं भारतीय गेता्भों से परामर्श भी नहीं किया, विडिश अधिकारियों ने इस 
युद्ध को विज्ल में गणतंत्र त्ृधा प्वाधीनता की रक्षा और स्थापना का बुद्ध धोषित 
किया, परन्तु भारतीय स्वाधीनता के प्रर्न पर उनकी नीति पूर्ववत्‌ रही। उनके 
गणतंत्र विरोधी आचरण पर सारा भारत श्षुन्ध हों उठा। भाठ प्रांतों में कांग्रेस 
मंत्रि-मंडल ने इस्तीफा दे दिया । 

तत्कालीन भारतन्यचिव छाई जेटलैंड और उसके बाद मिस्टर एमरी ने 
घोषणायें कीं । उप्रमें भारतीय स्वाधोनता को कोई वात नहीं यी। कांग्रेस और 
मुस्लिम लीग ने इन धोषणाओं का विरोध किया । तब ब्रिटिश शासन ने दमन 
नीति का भाश्रय लिया। युद्ध विरोधी सत्याग्रह के कारण हजारों डांग्रेस-क्मी 
जेलों में डाऊ़ दिये गये । तथा मजदूर नेताओं, सोसछिस्टों और फारवईड ब्लाक 
बालों के साथ मो ऐसा द्वी व्यवद्वार क्षिया गया । प्रांतों के छः प्रधान मन्त्री और 
कितने द्वी अन्य मंत्री भी काराबद्ध हुए । 

गवनेर-जनरल की परिषद्‌ में सरकार-परस्त सदश्यों ढी वृद्धि से कोई लाभ 
नहीं हुआ । 

क्रिप्स-प्रस्थापना ( क्रिप्स-प्रपोजछ १--१९४२ ई० में विटिश्-संपद 
( पालियार्मेट ) से निणेम का पूरे अधिकार प्राप्त कर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत की 
राजनीति गुत्थी मुलमाने आये । उनको प्रस्थापटा ( प्रपोज ) में देश के रक्षा- 
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विभाग ( सेना-विमाग ) में भारतोयों छो कुछ भी अधिकार नहीं था। अतएव 
कंग्रेत ने इसे अछोकार क्रिया। विचार के सिलमिले के बीच द्वी में त्रिटिथ 
सरकार ने करिप्स प्रस्थापता रा खंडन डिया + मारतीय नेताओं से चलने वाला विचार 
विनिमय वन्द हो गया। 

कांग्रंस का 'भारत छोड़ो प्रस्ताव ; 

६ भगत घन्‌ १९४२ ईं०के बम्वई के अखिल-भारतीय कांग्रेस सम्रिति के भवि- 
बेशन में 'मारत छोड़ो' ( अंग्रेज मारत छोड़ दें ) का प्रस्ताव पास हुआ, समिति की 
बंठक के अन्य कार्य अमी समाप्त मी नहों दो पाये थे कि ५ अगस्त की रात में 
गांधीजी एवं कांग्रेस छार्येन्ममिति के सब सदस्य मिएफ्तार कर लिये गये। देक्ष 
में कांप्रेछ दी सभी शाखाओं को अवैध घोमित कर दिया गया। परिणाम प्वसप 
सारे भारत में क्रान्ति की लहरें फैछ गईं। सिपादी-विद्रोह के वाद भारत में इतना 
बड़ा विद्रोह कमो नहीं हुआ या। ,भारतवर्ष के सभी मार्गों में जनता ने पुल्सि 
और सैना के विरुद्ध युद्ध ठान दिया । बलिया, सतारा, मेदनीपुर, बंका ( जिला 
भागलपुर ) आदि कितने दी स्थानों में जनता मे प्रिटिश-शास्तन को उखाढ़ फेंका । 
क्षफरीदी और गोरे सैनिकों के अवर्गनीय अल्याचारों के द्वोते हुए मी जनता कई 
मद्दीनों तर संग्राम चलाती रहो । परन्तु नेताओं के अभाव में धोरे-घीरे आन्दो- 
लन शान्त द्वो गया। 

१९४३ ई० के अगस्तके पदले तक कुछ ९३७०७ व्यक्तित बन्दी बनाये गये थे । 
१९४३ ई० के अन्तर्मे महात्मा गांधी के छूठने पर राजनोतिक समस्या के समाधान 
का क्षीण आलोक आमासित हुआ, किन्तु त्रिटिश-शासन को बेरखी के कारण कुछ 
हड्डी दो सका । 

नैवाजी सुभाष ओर आज़ाद हिन्द फॉज्र-मद्दायुद्ध की समाप्ति पर 
भारतवापियों को नेताजी के नेतृत्व में गठित आजाद दिन्द फौज की बात ज्ञात हुई । 
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युद्ध में मित्र राष्ट्रीं को विजय दोने पर भी सारे देश मे नेताजी और आजाद द्विन्द 
फौज का स्वाधीनता-पुजारी के रूप में सम्मान किया । 

आज़ाद हिन्द फौज के बन्दियों की मुक्ति के लिये देश-व्यापी भान्‍्दोलन हुआ। 
सरकार सभी बन्दियों को छोड़ने के लिये विवश को गई + 

इसी समय आल्तोय विधान मंडर्लों का निर्वाचन हुआ जिसमें सारे देश में 
( बंगाल और सिघ को छोड़कर ) कांग्रेंउ को आवश्यक्ताधिक बहुमत मिला। 

द्वितीय मद्ायुद्ध की समात्ति पर दी एशिया के देशों में साम्राज्यवाद कौ 
शक्ति क्षोण दो गई. और सर्वत्र गणतंत्री छाक्तियों का अभियान प्रखर दो गया। 

मुछलिम छोगने पाकिस्तान के दावे को भधिऋ जोरदार स्वरमें ऊपर उठाया। 

ब्रिटेन फा निर्वाचन तथा श्रमिक-पक्षको विजय--प्रिटिश संसद 
( पार्लियामेंट ) के नि्वर्चिनमें श्रमिक-पक्षकी विजय हुईं। नवननि्वाचित पक्षने 
भारतमें अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजा । 

भारत के सामान्य-निर्वाचन के फल से कांग्रेस को सर्वश्रेष्ठता सिद्ध होगई थी। 

केन्द्रीय विधान मंढलमें देशी-राज्यके ५३ भासन सुरक्षित होते हुए मो समस्त 
३८९ क्ासनोंमें कांप्रे सने २०७ भासन प्राप्त छिये। ऊकेम्द््मे विभिन्न परक्नोंकों पक्ष" 
शक्ति इस प्रकार थी-- 


कांप्रेस--९०७ स्वतंत्र मुसलमान--३ 
मुसलिम लीग--७३ घिख-ब 
स्वतंत्र --९ 


समस्त २१५ साधारण आसनेमिं २०७ आसन फांग्रेसने प्राप्त किये तथा 
७८ मुसलमान आसनमि फुणलिश छीएसे ५ खो । 

मिर्फ्सो दो माय पूरी न द्ोने के छारण उन्होंने विधान मण्डल वोगदान नहीं 
डिया। “यह विधान मण्डल सावेभौमी नहों दे तथा इसमे द्वारा सत्ता इस्ताम्तरणढी 
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संभावना नहीं है? मान कर सोसलिस्ट और दूसरे वामपंथी पक्षों ने इसमें योगदान 
नहीं किया । ३ 

अत्तपर्ती (इन्हेरीम ) राष्ट्रीय-शासन--छा-बेवेलके मेत्वमें गठित 
अन्तव्ती शासन, कांग्रेस और लोगके वैमनस्यके कारण व्यर्थ सिद्ध हुआ | वह राष्ट्रीय- 
शासन को मर्यादाका दावा नहों कर सका । 

इन्द्ीं दिनों लाई पैथिक लारेंसके नेतृलमें मंत्रिद ( कैबिनेट मिशन ) भारत 
आया ठनकी समम्या-समाधानछी सारी चेशयें निष्फल रदहीं। इस समय देशकी 
राजनीतिक अवस्था आतंकुपूर्ण थी। स्थान-स्थान पर मजदूरोंकी हृढ़ताल कासमीर, 
हैदराजाइ, श्रिवॉकुर आदि राज्यॉमें प्रजा-आन्दोलन, भारतीय नौ-सैनिकॉका विद्रोह तथा 
इनके समर्थनर्मे विभिन्‍्त स्थानोमिं छात्र और श्रमिक अन्दोलन तथा डाक और तार 
विभाग की देदा व्यापी दृदताल से यद्द विद द्वो गया डईि दमन के बलपर भारत में 
ब्रिटिश-आाम्राज्य की रक्षा अमंमव दे । 

२० फरवरी १९४७ ई« में व्रिटिश-शासनने घोषणा छी छि “ब्रिटिश-शासनने 
१९४८ ६० के जून तक भारत त्यागक्रा निश्चय कर लिया है ।/ इसके बाद छा 
व्रेवेल की जगद्द छाड माउण्ड वेटन भारतके यदनेर जनरल बनकर भारत आये। 


माउण्ड बेटत-उपक्रमा--भारत-विभाजन 

माउप्ट बेटन-टपक्रमा (दान) ३ जून सन्‌ १९४७ ६० का माठण्ट वेटन-उपकमा 
प्रकाशित हुईं । जिधरड्ी मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं :-- 

(१ ) मारत को मारतीय-संध ( मारताय युक्त राष्ट्र) और पाकिएतान इन 
दो भागों में विभाजित किया जायगा । मिन्थ, यश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, आसाम 
का सिलदट जिला, पश्चिमोत्तर-सीमान्त प्रदेश और चेडचिप्तान पािस्‍्तान के भन्तर्गत 
रहेंगे दा भारत के अवादीष्ट भाग को लेकर भारताय संघ का संगठन शिया जायगा । 

इसे उपक्रम से मंत्री-दुल द्वारा प्रध्तावित समध्त भारत के एक संघ फ। विचार 
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परिवतित हो गया। भारत की अभखण्डता तथां एक राष्ट्रीयता में विज्ञात रखने 
वाले मद्दात्मा गांधी और दूसरे छोगों को इच्छा के विरुद्ध भारत का अभौगोलिक एवं 
अवेज्ञानिक साम्प्रदायक-विमाजन डिया सया। 

माउण्ट घेडन उपकमा (प्लान) घोषणा के वाद दमारे देश के सदस्ों व्यक्ति विवृ- 
वितामहों की पूर्य पेतृक-भूमि से उसड़ गये तथा रूहस्मों स्त्रियों के नाप का 
क्षपमान हुआ दै । भाज कितने दी छोगों का मत है ६ इस दुःसह अपमान और 
लाँहना को भपेक्षा युद्ध में आत्म त्याग और भात्माहुति द्वारा भरत छततंग्रता 
अधिक प्रिय एवं श्रेयस्कर द्वोती । 

(२) पाकिस्तान में सम्मिल्त द्वोने या न द्वोने को इच्छा का निश्चय करने के 
लिये पश्चिमोत्तर सीमाप्नांत तथा घिलदट में जनम्त-गणना की व्यवस्था की गई । 

( ३) बंगाल और पंजाद में अनमत-गणना की व्यव्या नहीं की गई। बरत्‌ 
इन दोनों प्रदेशों की व्यवस्थाविका सभाओं के सदस्यों मे अपने प्रान्त के भविष्य 
सम्बन्धी प्रस्ताव पर मतदान करने को कहा गया ९ 

यदि पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश में उपरोक्त पद्धति ( जनमत गणना ) की 
व्यवस्था होती तो वहां पाहिस्तान के विपक्ष में मत शाप्ति द्वो सझती थी, परम्तु 
राँप्रेस मे जन-संघ्ष के भय पे मतगणना के प्रश्न पे द्वाप खॉब लिया। और 
सीमान्त प्रदेश पाकिस्‍तान में सम्मिलित कर दिया यया। बगाल और पंजाए में 
भप्रेज न्यायाधीश रेडकलीफ की मध्यस्दता में मढ्ति सीमा-आयोग ( बाउन्हरी 
कमीशन ) ने बंगाल और पंजाब का जेसा विभांजन किया दै, यदि इन प्रान्तों में 


भी सीमान्त प्रदेश की तरह मत गणना द्वोती तो ठछका परिणाम सम्भक्तः दूसरा 
+ 
ड्वी द्वोता। 


भारत स्वाधीनता अधिनियम, १६४७ 
भारत विभाजन उपक्रमा को सफल काने फे 2हेश्य पे प्रिटिश-नसद ( पालिया- 
मेर ) में र जुलाई १९४७ ई« में एक भारत छाधीनता अधिनियम नाम विधेषद् 


१६१६ ओर उसके बाद २५ 


रखा गया । अधिनियम का सम्रस्त अंश अत्यन्त झोीवश्रता से फरण ( पास ) 
किया गया । 
इस अधिनियम ( ऐक्ट ) के द्वारा भारतीय संघ और प्राहिम्तात नामक के 
अधिराज्यों ( ढोमिनियन ) की छश्टि हुईं। १५ अगए्त १९४७ ई० को दोनों 
अधिरज्यों को घवशाप्रन-अधिकार मिला तथा इन पर से द्टिश-्शासन और संसद का 
आधिपत्य रुदा के ल्यि समाप्त हो गया । 
इन दोनों अविराज्यों की लोक सभा को विधात-समा का पर मिला तथा 
निश्चित हुआ कि नवोन विधान के निर्माण तऊ सन्नाटऔ मारतौय मंत्री के परामशो से 
गवर्नर जनरल और प्रान्तन्शाखक ( गवनेर ) नियुक्त करेंगे । 
छाई माउप्ट बेटन और स्व० जिन्‍ना ऋमशः मारत भर पाइिस्तान के गवर्नर 
अनरल वियुक्त हुए। छाई माठण्ट बेटन के दाद चक्रवत्ती श्री राजयोपलायारी 
भारत के और श्री जिस्ना की सूटयु के पश्चात्‌ श्री नजीमुद्दीन प्राकिस्‍्तान के सबने 
जनरल नियुक्त हुए। 
इसके परचात्‌ तेजी के खाथ घटित घटनाओं छे ज्ञात द्वोता है कि भारत शिस 
छवाधीनता की कामना करता था वद अमी भी हमारे मत्रि-मंदछ के पहुँच के बाहर 
है। अमी भी हमारा स्क्ष्य अपू्णे है। 
स्वाधीन समस्त-सत्ताधारी भारत-गणराज्य 
भारतीय विधान-समा ने नवीन विधान भ्रंग्रोन्‍र कर भारत को स्वाबीड। 
तम्तत्त सत्तापारी मगराज्य घोषित डिया है । 
विधान-समा ने घोषित छिया दे कि एक स्वाथोन, समस्त सत्ताधारी ग्रणतन्त्र 
राज्य की स्थापना उनका रत्य दै। तथा बालिय ( श्रौढ़ ) मठाधिकार के आधार 
प्र परी प्रश्गयरत्क्र छारपर्श ( रागरिकं ) के प्रतद्वात द्वारा जिर्दाजत किया जगा २ 
देश की समस्याय और दमारा भविष्य--र्वीख्धवाय मे ए5४ आर कहा 


श्द् नागरिक शासन 


पा कि # भाग्य चक्र के परिवर्तन से अंग्रेजों को एक दिन भारत छोड़कर जाना, के परिवर्तन से अमेजों, [त_ भारत धोडकबर जाना दी 
होगा डिन्‍्दु यह जिस भारत को छोड़ जायगा वद वत्मीद्ीत दोव्ता की मर्ति होगी, 

अंप्रे ज भारत छोड़कर चले गये। अपना राष्ट्रीय शासन भी स्थापित हुआ 
किम्तु भाज देश की जनता का अभाव, उनही दरिदता भौर दीनता थी ब्यक्ष तो / 
मृत हो रही है । 

इस छोचनीय दारिद्र य-्प्ररत देश में समाजवादी अाग्दोलन की टत्कट राम्भावना 
ह्वो रही है। 

भारत-शासन को ज्ञीत्र ही घनता के जीवन-म्तर दी उन्नति का यद् 
ढरना है। 

सभी पक्षों ( पा्टीज ) तथा मतावलूम्बियों को सम्मिलित चेप्टा के बिना ध्स 
मद्ददेश का पुननिर्माण क्रमंभव है । 


अध्याय ३ 


भारतीय संघ और उसका शासन-विभागं 


अब दम भारत की नवीन शासन-पद्धति पर दिचार करेंगे। 

प्रान्त-शासक्त ( गवर्नर ) शासित प्रान्तों, मुख्यायुक्त (चीफ कमिश्नर ) 
शात्रित प्रा््तों; देशी राज्यों तथा राज्यम्रघों को मिलाकर भारतीय संघ ( युक्तराष्ट्र) 
पंघदित हुमा है । 

“पारतीय संघ ( युक्तराष्ट्र ) स्वाधोन समस्त सत्ताथारी गण-राज्य द्ोगा?” 
बहुत वर्षीके बाद भारत स्वाधीन राष्ट्रके पद को श्राप्त करेगा । अधिराज्य-शासन- 
पद्धति का अन्त दोगा। भारतीयोंका आलुप्त्य भारतोय राष्ट्रके प्रति होगा; विटिश 
शासन के प्रति नहीं । 

संघयत प्रत्येक प्रान्त, राज्य वा राज्यक्रंघ, संपका सदस्य होगा। 


राष्ट्रपति था प्रधान (प्रसीडेष्ट) 

“संप्को मविशासी-शक्ति ( एग्जीक्यूटिव प्रवर ) राष्ट्रपति वा प्रधानमें निद्दित 
होगी, बढ़ इसक! प्रयोग विधान दया विधिके अनुपार करेगा।” 

“भारत-दामनकी समस्त भविज्ञासी कायेवादो राष्ट्रपति वा प्रधानके नाम की 
गई कह्दी ज़ौगगो /” 

राष्ट्रपति वा प्रधान, देश को रक्षाके लिये भारतीय सेन्यडे सभी अंगोंढा सर्वोच्च 
अधिकारी द्वोगा । 

राष्ट्रपति था प्रधानका निर्बाचन-राष्ट्रति वा प्रधानका निर्वाचन 
उंधदके दोनों आगारोंके सदस्यों, आ्न्तों के निर्वाचित यद॒स्यों, राज्यक्रि निर्वाचित 


श्द नागरिक शाक्ष 


सदस्यों तथा राज्यप्ंपों के निर्वाबित सइस्योंके एकल सक्ाम्य मत ( सिंगल ट्रांगफरे- 
बल वोट ) द्वारा, अनुपाती प्रतिनिधान रीति छे, द्वोगा। मतदान गुप्शलाका 
(चेरेड_) दाए होगा । 

कार्येाढू--राष्ट्रपति वा प्रधान भपने पद-प्रवेश-तिथि से पांच वर्षड्ी अवधि 
तक पद धारण करेगा । हि 

राष्ट्रपति वा प्रधान निर्वाचनकी योग्यवायं--राष्ट्रपति वा प्रधान-पदार 
निर्वाचित होने के लिये निम्नलिखित योग्यतायें आवश्यक हैं--( १ ) भारतीय 
नागरिक ( जानपद ) द्ोना, ( २ ) ३५ वर्ष की भायुदा द्वोना ( ३ ) छोक सभाके 
लिये सक्त्य निवरचित द्वोने के योग्य होना । 

संप अथवा राज्योके मत्री के भतिरिक्त कोई व्यक्ति, जो भारत-शसन ( इण्डिया" 
गवमेंट ) के, अथवा किसी राज्यके अधीन किसो १रिहाभक्रे पदपर ( सवैतनि्न 
पदपर ) आझद दे, राष्ट्र का राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो सकेगा । 

राष्ट्रपति या श्रधान पद्‌ फे लिये भ्रतिपन्ध--राष्ट्रपति न तो संधषद्‌ का, 
ने किसी राज्य दो व्यवप्थापिका दा सदस्य होगा । वह किसी परिछाभ के पद पर 
नहीं रद सकेगा। राष्ट्रपति के वेतत और अधिदेय ( एलाउ'स ) उसकी पदावधि में 


घटाये नहीं जायेगे । 
शापथ प्रदण--पद प्रहणके पूव, राष्ट्रपतिकों भागतक्रे प्रधान न्‍्यायाधीशके सम 


भारत के विधान और विधिके रक्षण, प्रतिशक्षण भर परिसक्षणद्धा तथा देशी 
रहा दी शपथ लेली होगो+ 
पदत्याग, निष्काशन और दोपारोपण 

राग्य-परियद्‌ के समाप्ति और छोड-समाहे अध्यक्ष को लत लिखित 
स्याग-पत्र देछूर, राष्ट्रपति पदत्याग कर राकेगा । 

निष्काशन--विधान भतिकसश का अभियोग प्रमाणित द्वोने पर, राखदुर 
पररित गकत्प ( रिजरोत्यूयन ) द्वारा, रष्ट्रपतिक्ा निष्क्राशन दो सडे गा । 


भारतीय संघ घोर टसकछा शासन-विभाग ६ 


दोषारोपण--मारतीय संखदूका कोई भी कगार ( द्वाठस ) दोपारोपण कर 
सकेगा । दूसरा भागार असियोग के सम्दन्धर्मे अजुर्धवान 'करेगा। राष्ट्रपति वा 
प्रधान को अनुसंधानमें उपस्थित द्वोने और प्रतिनिधान ( रिप्रेजस्टेशन ) कराने का 
अधिकार होगा। पअभियोग प्रमाणित होने पर अलुपंघान करनेवा्षे आगार कल 
दो तिद्दाई से अन्यून मत द्वारा पारित संकृत्य ( ए्लोल्यूशन ) मे प्रधान का 
निष्काशन द्वोगा। 

राष्ट्रपति का पद्रिक्तियूरण--राष्ट्रपति की पदावधि अवसानके पू्त ही 
पिक्ति-पूर्तिके लिये निर्वाचन द्वों जञायगा । 

रुत्यु, पद त्याग अथवा निष्काशन द्वारा हुई रिक्ति डी पूर्ति के लिये, अधिक से 
अधिक छः मास के भीतर निर्दांचन द्वो जाना आवश्यक दोगा। नव-निर्वांचित 
व्यक्ति पांच बष तक अपने पदुपर रहने का अधिकारी द्वोगा । 


उपराष्ट्रपति 

कोई व्यक्ति (१) जिसकी थरोयु ३५ छे कम दो, (३) जो भारत-ग्ंघका नापरिझ 
( जानपद ) न दो और (३) जिशे भारतीय राजमभा दा सदश््य निर्वाबित होने 
वी योग्यता न दो, उपराष्ट्रपति निर्वाचित नहीं दो सकेगा । 

शासनके किसी विमागर्में वेतन वा अविदेय ( अलाठंस ) के पद्पर नियुक्त 
व्यक्ति उपराधरपति ( उपप्रधान ) निर्वाचित नहीं हो सकेगा। 

कार्यावलि--उपराष्टरपति वा ठप्प्रधान अपने पद कारणात्‌ राज्य समा का 
सभापति द्ोगा । ५ 

अवकाश, रत्यु, पदल्याय वा निष्काशन के कारण हुईं राष्ट्रपति वा प्रधात-पद की 
रिक्ति के समय ठप गाप्ठ्रपति वा रुपग्रधान अस्थायी रूप से राष्ट्रपति वा श्रधाठ के 
कर्तव्यों को करेगा! ठस समग्र बंद राजन्सभा का समाप्ति नहीं रहेगा ॥ ठप- 
ट्रेसापति दा ठपप्रयान डी पदादधि पांच वर्षों की दोगी । 


३० नागरिक शाखतर 


अपराष्ट्रपठि वा उपप्रधान का पद त्याग--उपरा्ट्रपति वा उपप्रधान 
स्व॒ृदृस्त लिखित ल्याकपर राष्ट्रपति वा भ्रधात को देकर पद-त्याग कर सक्ेया। 

अयोग्यता के छारण अथवा राज-सभा के विश्वास खोने पर उपराष्ट्रपति वा 
उपप्रधान, राज-सभा के बहुमत पारित संकल्प ( रिोत्यूशन ) द्वाए, जिप्ते छोक 
सभा को स्वोर्कुत भी प्राप्त हो, निष्काशित हो सकेगा। 


संघ के राष्ट्रपति वा प्रधान की शक्ति 

(१ ) न्यायालय द्वारा किछी जपराध के दण्डित व्यक्ति के दंड-स्षमण, प्रपिंघन 
( रेप्रीव ), प्राप्यगन ( रेप्पिट ) या परिद्ररण ( रेमिशन ) करने की शक्ति राष्ट्रपति 
दा प्रधान को होगी । 

(२) राष्ट्रपति स्थल, विमात और नो सेना का सर्वोच्च अधिकारी ढोगा ! 

(३) भारत-दासन छी समल अधिशासी कार्यवाद्दी राष्ट्रपति वा प्रधान के 
नाम छे फो गई कद्दो जायगी । 

(४ ]) सृंप फे प्रधान मश्नी का काये होगा :-- 

( के ) संप-कार्यों के शासन सम्बन्धी मंत्रि-मंडल के समस्त निर्णय तथा विधा" 
नाथे प्रस्थापनाये राष्ट्रपति वा प्रधान क्रो पहुँचाना । 

(से ) रांप कार्यो ढी शासन संबन्धी तथा विधानाथ अष्यापनाओं ( श्रोपोशल्स ) 
सम्पग्धी ऐसी जानझरी जो राष्ट्रपति था प्रधान मंपावे, अर्तुत करना 

( गे ) कोई विषय जिस पर मंत्री ने निणय दिया द्वो पर मंत्रि-मंडल ने नहीं 
दिया दो, राष्ट्रगति वा प्रधान की अपेक्षा करने पर मंत्रि मंढल के पम्मुरा रफना । 

(५ ) छोच समा में जिस पक्ष ( दर ) का बहुमत द्ोोगा राष्ट्रपति वा प्रघान 
उप्त पक्ष के नेता की नियुक्ति प्रधान मंत्री के प६ पर करेगा तथा प्रधानमंत्री की 
अंग्रणा से अन्य मतरयें। के। नियुक्त करेगा । 

(६६ ) राष्ट्रपति या प्रधान प्रांतों के प्रातश/सइ ( गदर ) को निमुक्त करेगो। 
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वह राज्य संघ के राज प्रमुख के निर्वाचन की सीकृति देगा। जहाँ राजा स्वतन्त्र 
भाव से कंघ का 6दत्प द्वोगा वढाँ के राजा का अभियेक् राष्ट्रपति वा प्रधान की 
स्वीकृति के बिना नहीं होगा । 

( ५) राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय ( सुप्रीम कोटे ) के प्रधान न्यायाधीश और 
उच्च न्यायाठय के ( दवाईकोर् ) मुख्य स्यायाबीक्ष की निमुक्ति करेया। 

(८ ) राष्ट्रपति वा प्रवान भारत-संघ के राजदूत, मद्दा भकेक्षक्त ( आाडिटर 
जनरछ ) मट्दाप्रामिकर्ता ( अटनी जनरल ), मय निर्वाचनायुक्त ( चौफ़ एटेकशन 
कमिक्षर ), आदि सभो उत्तरदायित्व के पर्दों के अधिकारियों को नियुक्त करेगा। 

आपत्काछीन घोषणा और शक्ति ( प्रोक्टेमेशन, इमरेसी पाव्स ) 

( ९ ) बाह्य भाक्रमण, अपवा उसकझ्ली संभावना या गुरुतर आन्तरिक भ्शान्ति 
की अव॒त्या या उसझी संभावना डी स्थिति में राष्ट्रपति वा प्रधान को सयर्वत्यस्थिति 
छी घोषणा द्वारा राष्ट्र की समस्त शक्ति अपने द्वाथ में ले छेने का अधिकार होगा । 

सद्रस्टृत्यस्थिति की समाप्ति पर राष्ट्रपति वा प्रधान घोषणा द्वारा अपने तथा- 
प्राप्त शक्ति को त्याग देगा । 

आपताछोनत्थिति ऋ पोषणा-पत्र संध॒इ के दोनों आगारों में अ्रस्पापित करता 
द्वोगा त्तवा दो मास को अवधि के पदचात्‌ यद्ट घोषणा स्वतः सप्राप्त द्वो जायेगी। 
दिन्तु संसद संकल्प द्वारा इसछ्ी अवधि में ६ मास की वृद्धि कर सक्रेगी। तथा पुनः 
६ मास को वृद्धि कर सक्ेयो। इस भ्रद्यार संसद्‌ ३ वर्ष तक सथछत्य स्थिति वो 
कायम रख सकतों है, अधिक नहीं । 

अपत्कालीन अवष्या में राष्ट्रपति नागरिकों के मूल अधिकार की प्रतिष्ठा के 
लिये न्यायाहूय में वर्पाध्यत द्ोनेका भाविक्ार स्थगित कर सकता है । 

आपत्काछीन भवृध्या में राटपति केन्द्र और प्रान्तों के शासन की आर्थिक 
धतरप््या में पख्िर्तन कर सक्रेया। किन्तु उपरोक्त विषय का अध्यादेश पेसदू के 
भागारों के छम्रन्न दाखिल दिया जायगा। 


झ्र नागरिक शास्त्र 


राष्ट्रपति वा प्रधान और संसद ( पार्लियामेंट ) 

(%$ ) राष्ट्रपति वा परवान वर्ष में कम से कम दो बार संसद्‌ के दोनों आगारों 
को जडप-अलग या एकत्र अधिवेशन के लिये घुठायेगा तथा उनके सत्र ( सेसन ) 
करी अन्तिम चेठक ठथा आगामी सत्र को पहली बैठक की तिथि नियुक्त करेगा शितका 
झन्तर छः मा से अधिक नहीं होगा | 

(२) राष्ट्रपति का प्रधान संखद्‌ के आगारों अथवा झिसी आपार छो इच्छानुकूल 
श्यान और सझय पर अधिवेशन के लिये बुझा सकेगा । बह ससद्‌ का सतन्रावसान 
( प्रोरोग ) कर सकेगा तथा छोक सभा का विलयत ( डिसोत्यूशन ) भी छर 
सकेगा । 

(३) राष्ट्रपति प्रत्येक सत्र के प्राएम्म में संसद्‌ के आगारों को सम्बोधन 
( एड़ेस ) करेगा तथा अधिगेशन बुलाने का कारण संसद्‌ को बतछायेगा । 

(2) राष्ट्रपति वा प्रधान संसदू की बेठठ, अथवा आगारों को प्रयकू बैठकों 
फो, जब चादे सम्बोधन कर सक्ेया । 

(७) राष्ट्रपति था प्रधान संसदुके दोनों था दोमेंसे किसी झ्मागार में, किसी 
विधेयक ( बिल ) रिपयद्ध अथवा अन्य विपयक सन्देश (मेंठेज ) भेज सफेया। 

(६) अनुसति-- राष्ट्रपति दा प्रधान की अनुमति के बिना कोई भो विधेयर 
विधि ( लाव ) नद्ों बन सझेया । 

पर राष्ट्रपति, झतुमति के छिये अपने समक्ष ठत्पाषित विधेयक्र को 
अधिक से भ्रधिक छः सप्ताह में, यदि वह विधेयक भर्य संबन्धी न दो, संदेश के 
साथ आयाएँ को, विधेयक पर या उसके किसी उल्धिखित प्रवधान पर पुनवियार के 
डिये लौटा सरैगा । इस प्रद्यार पुत्रविचासर्ति विधेयक पर अजुमदि प्रदान रूर 
रष्ट्रपाठि विधि धनायेगा । 

(७ ) संसद के विधान्ति काल में अध्यादेश ( छा्हिनेंस ) फे प्रय- 
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तन की राष्ट्रपति वा प्रधान की शक्ति--ससद्‌ के दोनों आगारों के प्त्र- 
विध्रान्ति-काल में यदि राष्ट्रपति को निश्चय द्वो जाय कि तुरन्त कार्यवाही करने के 
डिये उसे बाधित करनेवाली परित्यितियां विद्यमान हैं, तो वह त्तदनुकूल अध्यादेश 
प्रवर्तन कर म॒क्ेगा । ) 

ऐसे अध्यदेश का वद्दी बल और प्रभाव द्वोगा, जो प्रवान द्वारा छीकृत संसद 
के अधिनियम ( एक्ट ) का होता है। डिन्तु ऐसा प्रत्येष्ठ अध्यादेश-- 

( क ) संप्द्‌ के दोनों आागारों के समक्ष रखा जायगा, मंसद्‌ का पुनरधिवेशन 
द्वोने के छः सप्ताइ के अवसान १२, अथवा, यदि उम्॒ कालब्धि के अवस्तान से पूर्व 
अध्यादेश को प्रतिविन्दा का संकव्प दोनों आगारों में पारित हो जाता हैं; तो इनमें 
दूसरे के पारित होने पर चाछ न रहेगा, औौर-- 

( ख ) राष्ट्रपति वा प्रधान द्वारा किंसी समय वापस लिया जा सकेया। 
( भष्यदिश छा प्रदर्तन प्रधान मंत्रिमंडल की सहमति से करेगा । ) 
आधिक विषयों में राष्ट्रपति था प्रधान की शक्ति 

(१ ) प्रत्येक आर्थिकनवर्ष के लिये संसद्‌ के दोनों भागारों के समक्ष गष्ट्पति 
बा प्रभान, भारत-शासन का उध्त वर्ष के लिये अनुमानित ( इत्टिमेटेड ) आय-म्यय 
छा द्विसाब ( बजट ) रखवायेगा, जिसे “बापिक आयव्ययक” कह्दा जायेगा । 

(२) राष्ट्रपति वा प्रधान के प्रिफारिश ( क्षमिस्‍्ताव ) के बिना किसी भी 
अनुदान की ( आांट ) माँग न की जायगी + 

( ३ ) यदि किसी आश्थिक-वर्ष में भारत-आगममों (रेवेन्यू ) से उस वर्ष के 
डिये प्राधिकृत व्यय से अधिक व्यय भावश्यक हो जाता है, तो प्रधान, उस व्यय को 
श्रागणित ( इस्टिमेटेड ) राशि को दिखानेवाला अनुपुरक ( साप्लिमेन्टरी ) माँग 
क्षागारों के समक्ष एखबायेगा । 

( ४ ) निम्न बिधेयक के अधिनियम बनाये जाने और प्रवर्तन में छाये जाने 

रै 
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पर भारत के भायमों से व्यय काना पढ़ेगा, वह विधेयक संसद्‌ के किसी आयार में 
पारित न दिया जायगा, जब तक इपक्रे लिये प्रधान ने सिफारिश ( रिक्रोमेन्डेशन ) 
नदियाहों। 

* ५) राष्ट्रपति क्री सिफारिश के बिता कोई आर्थिक विधेयक संसद में नहीं 
रखा जायगा । जश फ्मी आर्थिक विधेयक राजसभा में रखा जायगा तो राज- 
सभा उसे १५ हिनों को भ्व्रधि में सिफारिश सद्दित लोक-सभा को वापस करेगी ' 
आर्थिक विधेयर्कों पर राज-सभा में मत ( वोट ) नहीं लिया भायगा । 
मंत्रि-मंडल ( काउन्सिल आब मिनिस्टर्स ) 

राष्ट्रपति को अपने प्रद्यों को पालन करने में सद्गायता देने के लिये एक मंत्रि- 
मंडल द्वोगा, जिसछा प्रधुख प्रधाव-मंत्री द्वोगा । राष्ट्रपति के प्रसाद-काल तह प्रधान 
मन्नी अपने पद पर आध्तीन रहेगा, ढिन्तु व्यवद्वारतः छोक्सभा में भविश्वास के 
पारित संकत्प पर मत्रि-मंडल को पदत्याग करना पढ़ेगा ! मंत्रि-मंदल लोक-सभा 
के प्रति सामूद्दिक रूप से उत्तरदायी होगा । 

राष्ट्रपति वा प्रधान, छोक-सभा के सरृश्यों को या किसी बादरी व्यक्ति को, मंत्री 
नियुक्त कर मकेगा, डिस्तु मंत्री नियुक्त बाहरी व्यक्तित यदि छः मास के अन्दर 
डिछी आगार का सदस्य निर्वाचित नहीं द्वोगा तो इसके परचात्‌ यद संत्री नहीं रद 
सकेगा, प्रत्येद् मंत्री, ससद्‌ के किप्ती भी आगार में डपरियित द्वो सर्ेगा तथा 
आगार को सम्दोधन कर सकेया, किन्तु यदि वह उस आगार का सदस्य नद्दोंतों 
मतदान का अधिकार उसे नहीं होगा। 

मंत्रियों छा वेतन तथा अधिदेय संसद्‌ , समय-समय पर विधि द्वारा निश्चित 
करेगी । 
प्रधान मंत्री ( श्राइम मिनिस्टर, प्रिमियर ) 

राष्ट्रपति या प्रधन, छोड़ सभा के बहुमत पश्न ( पार्टी ) के नेता को प्रधान- 
मं्री नियुक्त करेगा) 
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राष्ट्रपाति प्रधान-मंत्री की मंत्रणा पर दूसरे सत्रियों को नियुक्त करेंगा।« 
प्रधान मंत्री, सन्रियों में काये विभाग का बंटवारा करेगा। अन्य मंत्रियों के साथ 
प्रधाव मन्री का व्यवहार प्रमुख सटयोगी के सम्रान दोगा। 

यद्यपि धासत सम्बन्धी सभी कार्यों में मंत्रिमढल ढोक-सभा के प्रति सामृदिक 
रूप से उत्तरदायी रहेगा, परन्तु राष्ट्रपति पदकारणात्‌ शासन और विधि सम्बन्धी 
तथ्यों ढी पम्यक्‌ू जानकारी के छिये मन्‍्त्री से सारी बातें पूछ सक्ेगा। उसे 
विभिन्‍न विभागों छो कार्यावल्ति का विवरण राष्ट्रपति वा प्रधान को देना होगा, नये 
उत्यापित विधेयरों की बात भी ठसे प्रधान को बतानी पद्देगी । यदि कोई विभा- 
गीय मंत्री, छिसी भ्रावश्यक काये का गुद्धतर उत्तरदायित्व, केवल अपने ऊपर न छेना 
चाहे, तो वह मंत्रि-मंढल के परामशश द्वारा उस काये का सम्पादन करेगा । प्रधान 
मंत्री का काये रा पति को सब तरइ पे उदायता देना है । भापत्तालीन श्थिति के 
अनाव में राष्ट्रपति वा प्रधान की अपनी कि बुछ नहीं दै। वह अपने उत्तर- 
दापित्व पर कुछ नहीं कर सझता। उसे अपने कतंव्य का निश्चय संत्रि-मंडल फ्री 
मंत्रणा एवं विवेचना के आधार पर करना पढ़ेगा। बह मंत्रि-मंदल के दिद्धान्त को 
मान कर चढेगा। ढिसु शाप्तन-कार्य में दोष और श्रुटियाँ म भामे देने के 
निमित्त वह, पद कारणात्‌ मंत्रियों को सम्मति, प्रोत्साइन और भ्रावश्यद्ता परे पर 
चेतावनी भी दे सकेगा । हे 


अध्याय ४ 
भारत-संघ-संलद ( पालियामेंट ) 


भारत-संध के लिये एक ससदू द्वोगी, जो राष्ट्रपति वा प्रधान भौय दो आगारों 
दी बनेगी; ज्िपक्षे नाम ममझः राज समा और लोक सभा दंगे । 
राज सभा--राज सभा के द्वो सौ साठ सदस्य होंगे, जिनमें से (क) 
१९ सदस्य निम्न लिखित दिपयों के विक्ष ध्यक्ति राष्ट्रपति छवारा मनोनीत दोगे। 
१ साहित्य, कला, विज्ञान और शिक्षा । 
३०-कूपि, मत्त्य-पोऊन एवं तत्संबद्ध विषय । 
३--अमियंत्रणा ( इप्िनियरी ) और वासतु-शाख्र 
अ->लोक प्रशासन और सामाजिक सेवाएं । 
( ख) शेप ( २१६०-१२ ) सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि दोंगे। वे, जहाँ राज्य 
( सेट ) के दो भागार हैं, वां अवरागार ( लोभर द्वाउस ) के निर्वाचित संदृर्यों 
द्वारा निर्वाचित द्वोंगे। जिस राज्य के विधान मंहल का एड ही भागार है, वहां 
उम्री आगार के सद्प्यों द्वारा निर्वाचित होंगे । जिम्र राज्य के छिये विधान मंदेल 
नहीं है, वहाँ के राज्य के सदस्य एसी रीति से निर्वाचित होंगे, जेसी & संसद 
विधि द्वारा विनिधान करेगी। 
छोक-समा--छोइ-सभा की सदस्य-संस्या पांच सौ से अधिक नहीं होगी । 
प्रान्तों के ये ब्रादेशिक छोक-प्रतिनिधि, यतद्राताओं द्वारा भम्याद्वित (प्रत्यप्तो) रीति में 
निर्वाचित हंगे। 
उपदोक्त निर्वाचन के प्रयोजनाथ भागत के राज्यों का प्रदेशिक नियरबिन क्षेत्रों 
में विभाजन, पर्गीकरण तथा निर्माध दिया णायगा। प्रत्येछ विर्व॑चन क्षेत्र के 


भमारद-संघ-संसद्‌ £ 


लिये दी जाने बाली प्रतिनित्रि छंख्या इस प्रकार निश्चित को जायगी कि वहां की 
अनमंख्या के प्रत्ये. ७००००० के लिये एक से कम, और प्रत्येक ५००००० 
के लिये १ से भअविरु ग्रतितिधि न होगा । 

लोक समा का निवाचन बालिय ( प्रौद़ ) माताधिकार के क्राधार पर होगा। 
अर्थात्‌ प्रत्येक वालिग ( प्रौढ या २१ वर्ष की भायु के ) नागरिक को मतदान का 
अधिकार प्राप्त द्वोगा 

प्रत्येक निर्वाचन के समय प्रतिनिधि सख्या का निश्चय निर्वाचन काल के 
अव्यवद्दित-पूर्व की मतगणना से किया जायगा । 
भारतीय-संसद्‌ ( फंडरल पार्लियामेंट ) 

पूवोक्त राज-सभा ( सदस्य संख्या २६० ) “और लोकसभा ( सदस्य संख्या 
७०० से अनधि5 ) को मिलाकर संसद क॒द्दा जायगा। 

राज समा एक स्थायी समा होगी। इसका विलयूत ( डिससोत्यूशन ) ने 
किया जायगा, किन्तु प्रति दूसरे वर्ष इसकी एऋ-तिहाई अथवा उसकी निरेटतम 
संख्या, ससदू से विधि द्वारा निर्णीत प्रावधानों ( प्रोवीजन्स ) के अनुसार निद्ृत्त हो 
जायगी। 

राज समा एक स्थायी संस्था है। (१ ) समाप्ति, इसके १२ से अधिक 
सदृष्य मनोनोत नद्दीं कर सकेगा । ( २ ) प्रत्येक सदष्य-प्रान्द या राज्य के लिये 
इसकी सदस्य-संख्या इस प्रडार द्वोगी कि भ्रत्यक १० लाख से ५० लाख तक की 
जनसफ्या पर एक सदृध्य। इसके कर प्रत्येक २० छाख पर एक सदस्य, किन्तु 
एड प्रान्त या राज्य के २० से अधिक सदस्य नहीं हो" सकेंगे । 

भारत का उपनाध्रपति वा उप प्रधान, पद कारणात्‌ राज़ सभा छा समापति होगा । 

गाज-सभा यया-संभव झोप्र, अपने छिसी सदस्य छो उपसमापति चुनेगी। 


जब-जघ टपसप्ापति का पद स्क्ति दोगा, तइ-तव वह डकिसी अन्य सदस्य को 
डफ्समाषति चुलेगी । 


३८ नागरिक शात्तर 


उपसभार्षत, सभापति का सद्यायक होगा । जब कभी उपराष्ट्रपति या उपप्रधान 
का पद रिक्त होगा तो वद धस्पायो रूप से उसके प्रका्ों को करेगा। राज-समा के 
किसी घेठक में समापति की अजुपत्यिति में वह समाउतिल् करेगा । 

लोक सभा--लोहझ-सभा की छालवधि पांच वर्षों की द्वोगी। राष्ट्रपति 
यदि आवश्य5 समसे तो वह इससे पहले भी लोक-समा का विलयन कर 
सकेगा । 

क्षापक्तालोन स्थिति को घोषणा द्वोने पर राष्ट्रपति वा प्रधाव, लोक पमा ढो 
फ्ायविधि में एक वर्ष को शृद्धि कर सकेगा । परस्तु उक्त श्यिति के अन्त होने के 
अनन्तर लोक सभा फे कार्य-कल में छः मास से अधिऋ शृद्धि नहीं हो सकेगी । 

लोक सभा के निर्वाचन क्षेत्र छा विभाशन इस प्रकार द्वोगा कि प्रत्येक ३५०००० 
मतडता के छिये एड से छम प्रतिनिधि नहों द्वोगा तथा प्रत्येक ५००००० मतदाता 
के लिये एक से अधिक प्रतिनिधि नहीं द्वोगा । 

संसद्‌ फा प्नधिवेशन -एक वर्ष में भारतोग ससदू के झागारों के फमसे 
कम दो अधिवेशत होंगे। पूर्त अधिवेश्वन दी सत्रान्त और भागामी अधिवेशन 
के भारम्म की तिपियों में छः मास से अधिक डा अन्तर न ह्वीगा। 

राष्ट्रपति वा प्रधान, भागारों फा अधिवेशन मुठा सकेग, अधिवेशन को तारीख 


और समय निर्दिंट कर सकेगा, तथा अवगमार ( छोअर द्वाउस्त ) का विल्यन कर 
पर्ेगा 


राष्ट्रपति वा प्रधान, संसद के आगारों के पएथयक-प्रपह्ट वा एकच्र अधितेशव 
में (१) सम्शेषन फर सरेगा, (२) विचाराध विधेयक्र भेज सकेंगा। गष्टपति 
वा प्रधान द्वारा प्रेषित विधेदक पर यथासंभव शीत्र स्थिर डिया जायगा । 

राष्ट्रपति वा प्रधान संसद्‌ के खागारों के अलग-अठम या एचत्रित अधिवेशन 
को आरंग के समय संग्बोघन झरेगा। संसद राष्ट्रपति के भाषण में अधितरेशन 
मुठाने के रएणें को आन ऋर उन पर सर्ेद्रपप्त विचार करेसो ६ 


भारत-संघ-संसद्‌ ३६ 
अ्त्येक मंत्री और महाग्रामिकर्ता ( अटदी जनरछ ) को भी संसद के आागारों 
को पधम्बोधन करने का अधिकार होगा, ढिन्तु यदि वह उस आगार का सदस्य न 
दो तो मतदान नहीं कर सक्रेया । 
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ( स्पीकर, डिपुटी स्पीकर ) 
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष --छोक-सभा अपने दो उदस्यों को छमशः भष्यक्ष 
भौर उपाध्यक्ष चुनेगी, जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तब-तब 
किसी अन्य सदस्य को भ्रष्यक्ष या उपाध्यक्ष, जेसी स्थिति हो, चुनेगी। अध्यक्ष 
की अलुप्रस्थिति में उसका प्रक्वाय उपाध्यक्ष करेया । 
लोक सभा के अध्यक्ष और उपाष्यक्ष का वेतन तथा अधिदेय (पेंशन), संसद 
विधि द्वारा निशिचत करेगी। 
छोक धभ! के संकल्प में बहुम्रत सिद्धान्त का पालन ढिया जायगां, यदि किसी 
विधेयह् के पक्ष अथवा विपक्ष में समान मत प्राप्त हों तब अध्यक्ष एड निर्णायक 
मत “ कास्टिंग बोट ) दे सकेगा । 
लोक-सभा का प्रत्येक सदस्‍्य सदस्यता का स्थान ( आसम ) ग्रहण करने 
के पूवे देश-भक्ति की घुपणा, राष्ट्रपति वा प्रधान या उनके द्वारा नियुक्त पदाधिकारी 
के सम्मुख करेगा और घोषणा-पत्र पर दस्ताक्षर करेगा । 
> स्थान रिक्ति -यदि डिसी आगार का सदस्य, साठ दिनों की अवश्रि तक 
बिना आगार की अतुमति के उसके सब अधिवरेशनों में अनुपस्थित रहे तो उसका 
स्थान रिक्त सम््का जायमा; तथा-- 
को यदि बह मंत्री-यदर से अन्य कसी शासन के वैतनिक पद पर 
बियुक्त द्वो * ४ 
(ख) यदि जिसी न्यायालय ने उसे पायल घोषित किय। दो। 
(ग, यदि बृदद दिवालिया करार किया गया हो । 
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(घ) यदि उसने झिछो विदेशी श्ञाप्तन का कोई पद स्वोकार डिया दो, 
या झिमी विदेशों राष्ट्र की नागरिकता या ठसकझी सुवेग-सुविधा प्रात 
की हो; अथवा-- 

(७) ससद की किसी विधि द्वारा वह अयोग्य ठद्राया गया हो; तो उसझा 
आसन ( ह्यान ) रिक्त ममम्मा जायगा । 
सदस्यों के विशेषाधिकार-- 

(१) प्रत्ये् सदस्य को संसद के आनियामझ नियर्मों, तथा ध्वायों आदेशों 
के अधीन रदते हुए वा स्वातंत्य दोगा । 

(३) सखद या उम्झो डिसो स्मति में कही हुई बात, या दिये गये मत 
के सम्बन्ध में, छूसी सदस्य के विरद छिसी न्यायालय में कोई दा 
बाह्दी नहीं चल सकेगी तथा ग्रंमद के द्िसी आागार के प्राधिदरो 
( आधिरिटी के द्वारा प्राशित किसों विवरण-पत्र, पत्र, मर्तों या 
कार्यवादियों के विधय में किसी सदस्य पर इस प्रा छो कार्यवद्दी 
ने चल सम्ैैगो | 

(३) अन्‍य बातें में जब्तक शासद विधि द्वारा संइस्‍्यों के वश्ेशपिरार 
ठथा विमु्तियों ( इम्युनिटीज ) का विनिधान नड्टीं करतो है. तब तइ 
प्रत्ये् सइस्य को अिटिश-सोरूमभा के सदस्यों के: समात विशेषाधिरूर 
भर रिनुक्तियां प्राप्त होगी । 

संसद्‌ की कार्य-प्रणाली-- 
आधिइ ( फाइनास्स । व्यियर्कों के अतिरिक्त कोई भो विधेदर | बिठ ) 
समद्‌ के डिसी भी आगार में प्रारम्भ हो सड़ेंगा। दोनों आग डी स्वहति 
- के बिना छोग भो द्थिग पारित ( पास ) नहों माना जापशा 
संसद्‌ के स्व्राइवान ( प्रोरेंग ) के बाग्य कोई भो विधेशक सययणत 


सासतसंघ-संसद्‌ श्र 
( हेप्सड ) नहीं माता जायया। राजन्समा में लम्बमान विधवय्त छोक-छभा के 
वबिल्यत पर व्यपात नहीं द्वोगा। छोई विवेयक् जो लोड सभा में लम्बभान दे 
या लोक समा से पारित द्ोकर राजन्ममा में लम्बरमान है, लोकसभा के विलयन 
पर व्यपगत नहीं होगा । 


विधि-निर्माण की पद्धतियां--डोई मंत्रों अथवा संरादू का कोई भी 
सदत्य भपने आओगार में विधेयक टत्थापित कर सक्रेगा। पहली दशा में वह 
राजकौय-विधेयक और दूसरी दश्शा में अराजडीय-विवेयक कह्ठा 'जायगा । 


पहले विधेयक् का नाम भौर उद्देश्य पढ़कर सुनाया जाता देँ। इपे प्रश्म 
वाचन ( फष्ट रीडिग ) कहते हैं । द्वितीय वाचन में विधेयक की अम्त्दित नीति 
पर आलोचना होती दै । विधेयक्र क्री नीति आगार द्वारा अनुमोदित द्वोने पर, 
यदि आवश्यकता सममी गई तो विधेयक, विशेषज्ञ समिति ( छेलेक्ट कमि्ि ) में 
भेज दी जाती है । एक निदिश अवधि में, टक्त समिति विधेयक के क्र्येक वाक्य, 
वाक्संश और दाब्दों तक पर विचार-विवेवना कर उसका प्रतिवेदन ( रिपोर्ट ) उक्त 
आगार के सम्मुख उपस्थित छाती है। यदि प्रमिति आवश्यकता समझे तो उपयुक्त 
संशोधन भी प्रतिवेदत ( रिपोर्ट ) में दे देती है। इसके बाद विधेयक्र का हृतीय 
बाचन द्वोता दे । इस बार सदस्य गण विधेयक की तथा उसके संशोधन की, यदि 
शुत्ा कोई संशोधन दी, खरी आलोचना करते हैं। तब विधेश्रक पर मतदान द्वोता है। 
बहुमत द्वारा पारित (पास्ड) विधेयक स्डीकृति के छिये दूसरे आगार में भेज्ञ दिया 
जाता है । उपरोक्त पद्धति से दूसरे आगार में भी पारित दो जाने पर विशेयकर संसद 
द्वारा पारित कह्ठा जाता है । तब वह विधेयक अनुमति प्राप्यथ राष्ट्रपति के समक्ष 
* उपत्यित किया प्यता हैं। राष्ट्रपति बदि चाहे तो भनुमति न देकर विधेयक को 
स्यगित रख सड्ता है, या छंसद में पुनविचार के हिये संशे।धन-समेः 
प्रेषित फर सकता है । 


मत प्रति> 


हम कप 





श्र मागरिक शास्त्र 


मंसदू के आगारों का संयुक्त-अधिवेशन 

राष्ट्रपति वा प्रधान यदि आवश्यर समझे तो निम्नलिखित अवध्याओं में 
संसद्‌ के भागारों का संयुछ भधिवेशन बुला सकेया-- “ 

(१) यदि एक आगार द्वारा पारित विधेयक छो दूसरा धागार भछ्तोशत 
छर दे; क्यवा 

(६) विधेयछ में दिये जानेवाे संशोधरनों पर दोनों आगार भन्‍्ततः 
असइमत रहें ; अयवा 

( ३ ) विधेयक प्राप्ति की तिथि से, बिता इसके पारण किये, दूसरे आगार 
को छः से भधिक मास बीठ चुके दो । 


विधेयकों पर अनुमति ( एस्सेन्ट आँब बिल्स ) 

संसद्‌ के दोनों आयारों द्वारा पारित विधेयक पर यदि राष्ट्रपति वा धान 
( प्रेसिइंट ) को भमुर्मात मिल जाय तो वह विधेयक ( बिल ) विधि ( छाव ) 
में परिवर्तन दो जाता है । भाग्तीय खुचना-पन्र ( मजट ) में प्रकाशित होने तथा 
राष्ट्रपति वा प्रधान द्वारा घोषित किये जाने पर विधि प्रभावों हो जाती (्] 

आर्थिक विधेयक के अतिरिक्त अन्य विधेयकों को राष्ट्रगत वा प्रधान, भरु- 
मति न देकर श्यगित रस सकता दे तथा पूरा विधेयक या उसके किसी अश् पर 
पुनर्विचार के लिये संसद को दप्स झर सकता दे । पुनविचार के पश्चात्‌ उभय 
आगारों द्वारा पारित विधेयक्र पर, यदि संसद्‌ उसमें परिवर्तनन भी करे, राष्ट्रपति 
या प्रधान धमुमति प्रदान करेगा । 


आश्थिक-विधेयक ( मनी बिल ) 
आदथिइ-विषेयष्द राज्यसभा में >त्थादित नहों दोगा ५. मोर सभा में पररित 
होने पर स्वीहृति के लिये राज मभा में भेजा जायया « सभा टम्मे तोस दिन से 
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घर नागरिक शास्त्र 


समक्ष भारत-शासन का उस वर्ष के लिये अनुमानित ( इस्टिमेटेड ) आय और व्यय 
का दिंसाब रखवायेगा जिछे भारत का वायिक आयव्ययक (बजट ) के नाम से 
निर्देश झिया जायगा । उसके साथ एक आर्थिक विवरण पत्र भी दाखिल करेगा। 
जिसे “वार्षिक आधिछ विवरण” कट्दा जायेगा + 
वार्षिक आयव्ययक में समाविष्ट व्यय के द्विखाव में, 
(१ ) संघनित प्रणीवि ( क्ॉनसोलिडेटेड फंड ) और 
(२) संगाबित व्यय ह प्रणोवि (कॉम्टिन्नेसी फंड ), जिनमें-- 
(के ) जो ब्यय; भारत आय ( रेवेन्यू ) पर प्रशतत्त व्यय के रूप में वर्णित हैं, 
उनको पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियां भौर | 
(ख. भात भागगमों से किये जाने वाले अन्य प्रस्तावित ध्यय की पूति के लिये 
थपेक्षित राशियाँ पृथर-एधक दिखलाई जावेंगो और आगम लेखे पर द्वीने वाले 
व्यय का अन्य व्यय से विभेद झिया जायगा । 





निम्न ब्यय भारत आगमों पर प्रदत्त ब्यय झोगाः-- 
(5 ) राष्ट्रपति के परिलाम ( वेतन ) और अधिदेव (अलाउंस ) तथा उनके 
पद से संबद्ध भन्य ब्यय । 
(ख ) राज्य परिषद्‌ के सभापति और उपसभाषति त्तया लछोझ सभा के अध्यक्ष और 
उपाध्यक्ष के वेतन और अधिदेय । 
( गे) भारत झापत का ऋण-प्रभार, ठघार लेना, और ऋण-सेवा तथा ऋण- 
निप्कयथ पर द्वोने वाले ब्यय । 
(५) १ - स्वोद्ध न्यम्यालय के न्यप्याघोशों को तथा उनके सम्बन्ध में दिये जाने 
वाले वेतन, अधिदेय और उत्तर-बेतन / पंछन ) । 
२--संघानोय ( फेडरल ) न्यायालय के न्‍्य'याधोशों को तथा उनके सम्बन्ध में 
दिये ऊाने दाडे देतव ओर उत्तर ेनन 


४६ नागरिक शात्त्र 


भापा--विधान सभा ने भात्त की राष्ट्रभापः अंग्रेजों अंडों के साथ हिन्दो 
और लिपि देवनागरी स्त्रीझार झिया है । रिन्‍्तु विधान प्रारंभ दोने से १५ वर्षों तक 
अंप्रेडो को वह्दी स्थान प्राप्त रहेगा जो आज है। दिन्दो प्रयोग के लिये वियुक्त 
कमीशन की सलाद से राष्ट्रपति, ऋम-झम से शासन का में हिन्दों प्रयोग को आज्ञा 
देगा। इस वीच दिन्दी के विद्धाम्न के लिये सरकार प्रयज्ञ करेगी। 
भारत-संघ का महांकेक्षक ( औडिठर जनरल ) 

भारत का एक महचिक्षक होगा, जिछकों राष्ट्रपति वा प्रधान नियुक्त करेगा। 
यदि सिद्ध दुराचार अयबा अड्षामय्ये के कारण निष्काशन के लिये, संधद्‌ के दोनों 
भागारों द्वाय, उपत्यित मतदाताओं के दो-तिद्दाई सदस्यों से उम्रतित अभिडेख 
'ाष्ट्रपति के उमरश्ष एक द्वी सत्र में उपत्थित दिया जाये तव महाँकरेक्षक निष्काशित 
किया जा सक्रेया | 

पद धारण के पर्यवस्तान के बाद महक्रिज्तझ, भारत-शाउन के अधीन अथवा 
किसी राज्य के शासन के अधीन और पद का पात्र न द्वोगा । 

महांकेक्षक के क्मेचारियों को, अथवा टनके सम्बन्ध में दिये जाने वाले वेतन, 
अधिदेय तथा उत्तर वेतन को महकेक्षक राष्ट्रपति से परामर्श करके नियत करेगा। 
यद्द व्यय भारत के आममों पर प्रदृत दोगा । 

भारत-ासन का खाता वेठे रूप में रखा जायगा जैसा महांकेक्षक, राष्ट्रपति के 
अमुनोदन से विनिधाद करे । भारत के गर्ज्यों का छत्तेम्य दोया हि वे राज्यों का 
खाता मह्ांेश्षद् द्वारा निदिंड रीति और स्रद्धात के अनुसार रखे । 

मात के मद्ंकेसक के भारत-शासन संबधी प्रतियेदनों को साप्टू पति के समक्ष 
डेपरिषत किया जायगा तथा राष्ट्रपठि उनडो संसद्‌ के समक्ष रखबायेगा । 


अध्याय ५९ 
संघके सदस्य राज्य-संघ और उनकी शासन-प्रणाली 
ग्न्त, राज्य और राज्य संघ 


भारत ंघ में नौ प्रांतीय राज्य दैं--बंगाल, मद्रास, बंबई, सयुक्त-प्रांत, बिद्वार, 
पूर्वी पंजाब, मध्य प्रांत और बरार आसाम और उद़ीसा। इनका शासन एक 
प्रंत-शासऋ ( गवनर ) द्वारा द्वौता है । 

मुख्यायुक्त (चोफ कमिश्नर ) शासित प्रान्तीय-राज्य--इर्ग, भजमेर- 
. मेरवाढ़ा, दिल्ली, भन्दमन-नीकोवार द्वीप-समूह तथा हिमाचल प्रदेश ; ये पांच मुख्या- 
युक्त शासित प्रतोय-राज्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्यादुक्त ( चीफ़ कमिश्नर ) के 
शासन में हैं । 

भारतीय राज्य और राज्य संघ -भारत के भी देशो राज्य, एंथक रूप 

* से या राज्य संघ ( यूनियन ) बनाकर भारत-संघ के रुदस्य बन चुके हैं। इध 

प्रकार संघ को सद॒त्यता-प्राप्त मी राज्यों तथा राज्य संघों को राज्य नाम से सम्बोधित 
किया जाता दे । 

ह इसलिये इस अध्याय में राज्य शब्द से प्रसंगानुसार, भारत के नौ ब्रिद्िश-कालीन 
श्रात, केन्द्र शाम्ित मुख्यावुर्कों के श्रांत, इकाई रूप में सम्मिलित भारत के देशी राज्य 
तथा कई राज्यों के मिले हुए राज्य-सघ का तासये जाना जायपा । 

प्रान्द शासक ( गवनेर )--प्रत्येक प्रान्दीय राज्य का एक शासक होगा 
जिसको राष्ट्रपति वा प्रधान नियुक्त करेगा । « 


कार्यकाछ--प्रन्द झाठक अपनी पर-प्रयेश् दियि से दांच वर्ष की अदधि तू 


४८ नागरिक शाक्ष 


पद धारण करेगा, १--( १ ) वह पदत्याग कर सकेगा, तथा ६२) विधान के 
उ४ घन के अभियोग प्रमाण्त द्वोनेपर राष्ट पति द्वारा पद से हटाया जा हद्केया। 

कोई व्यक्ति, जो भारत छंघ छा नागरिक (जानपद) है, राज्यों की घ्यवस्यापिर 
का सदष्य निर्वाच्त होने छो योग्यताओं से दुक्त है, तथा जिसकी आयु ३५ साल मे 
कम वहीं है, प्रांत शासक निर्वाचित हो सकेगा। 

पर किसो ऐसे व्यक्त के लिये उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है। 

प्रान्त शासक, ससद या किसी व्यवस्थापिका का सदस्य तथा झिसी अन्य 
दैतनिक पद पर नियुक्त नहों रद्द सकेगा । प्रात शासक का बेन और अधिदेय 
उस राज्य को ध्यवस्थापिका विधि द्वारा निश्चित करेगौ । ४ 

प्रान्त-शासक उस राज्य के अधिकार क्षेत्र-्गत विधि द्वारा दण्डित ध्यक्ति के दृष्ड 
का प्मण, विलंबन, स्थगन या परिदरण कर सकेगा अथवा दण्डादेश छा रोकना 
परिदरण या लथ्वादेशन कर सकेगा। 

गुर्तर अशान्ति या भापत्कालीन ौ्थिति में राष्ट्रपति वा प्रधान, अध्यादेश द्वारा 
एज्य का शासनसूध्र स्वयं प्रदण कर सकेगा तथा प्रान्त शासहू द्वारा राज्य का 
शासन करेगा। 
राज-प्रमुख-- 

जही $३ राज्यों का राज्य-संघ भारत-रुघ का सदस्य द्वोगा, बढ के राज प्रमुख 
कह निर्वाचन, राष्ट्रपति व! प्रधान की स्वीकृति के दिना मान्य नहों दोगा। राज्य- 
संघ के राजन्य बसे अपने में से एक व्यक्ति को राज प्रमुख और दूसरे को उपराज- 
प्रमुख चुनेंगे । 

प्रान्तीय शासड़ों के समान राज प्रमुख भी अपने कर्तब्यों तथा उतरदायित् के 
निर्वाह में एज्य के नंवरि-मंडठ के मतालुसार चलेगे। इकिम्तु पासन-संदट या 
भापत्कालीन स्थिति में वे राष्ट्रपति या अपान के आडेशलुसार गाज्य-दासन छो 
सम0ठ भक्ति स्वदस्तगत कर लेंगे । 


संत्रके सदस्य राज्यतंघ और इनकी शासनअगाडी.. ४६ 


अद्दाराज -ज) देझी-राज्य छुयझू रूप से संप-सदायताः की लतः एक इ्ओे 
( युनिठ ) दोंगे, ठम्त गज्य के मद्दागजा का राज्य छे शासनन्य॑त्र में बढ़ी स्थान 
द्वोगा जो प्रान्तोय राज्यों में शासे। व्य है । उपचा ६ राष्ट्रपति वा प्रधात 
डी अनुमति 5 बिना नहीं दो सकेगा। शासन छार्यों में उछा कर्तव्य भौर 
उत्तददायिल् राज्य क मंत्रिमइक हो पम्मति ओर विद्धन्ते के अछुवार झासन करना 
दोगा । भत्र मारत को उत्तदाचिलदीन निरकुद राज-मद्वाराजाओं को आवश्यकता 





नहीं दै। भाग्त के ध्वाघोन गणतंत्र में राजाओं का स्थाव कहाँ और छितने दिन 
तड़ रदेगा, यद छोर बता सच्ता दे १ 

मंत्रि मंडउ-प्रान्‍्त शास, राजप्रमुख या मद्गाराज के शासन-कार्य में 
सड़ायत्रा पहूँ बने के ल्यि प्रत्येक एज्य में मुझयन्मंत्रो के नेहृत्र में एक संत्रिम्रंडक 
दोगा। धापद का ससूर्ण उत्तरदायित्व इसो पर द्ोगा। मत्रिन्मंडड का प्रत्येक 
मंत्री एक या एड्राथिक कार्य-पिमास का काय-भार सम्दालेगा+ 

प्रान्त शासइ मुल्य-मंत्रों के परामर्श से अन्य सन्त्रियों की दिशुक्त करेगा। 
विधिके अतुपार श्रन्त झासक को इच्छा पर्यन्त वे (मंत्री ) पर पर आसीन रहेंगे। 
परम्तु ब्यवद्वारतः मंत्रि-मंडठ पर जब व*$ व्यवध्यारिक्ा का विज्ञास रखेगा धब तड़ 
ही ने आपने पर्दों पर बने रद उेंगे । 

बिद्वार, मध्य ग्राग्द और बरार तथा ठहीसा राज्यों में बंत-जातियों के ऋत्याण 
का प्रभारी एक मंत्री रहेगा । 

हाई मंत्री, जो छः निरंतर मार्यों को अधि पर्येत राज्य के वियान-मण्डछ 
डो सह ने रदे, उस अवधि के पश्चात्‌ मंत्रों न रहेगा । 

प्रान्त शसछ् राज्य के बहुमत पक्ष के नेता को मंत्रिन्मण्डल सपटन के 
डिये भाम॑तित करेगा, बरद्दी व्यक्ति सुस्यन्मत्रों द्वोंगा। मुख्य मंत्रों अपने छठ 
छर्तियों के नाम शी ठाछिझ प्रान्त शात्रऊ के सन उपत्वित करेगा। झस्त- 


घातक मुख्य मत्रां # परामच्च से अन्य मयों को नियुक्त करेगा । 
प्र 


० नागरिक शास्त्र 


मंत्रि-मण्डछ व्यवत्थापिद्त के प्रति सामूदिक्ष रुप ऐे उत्तरदायी द्ोगा तगा 
व्यवप्यापिज्य बहुमत स्वोकृत संचत्प द्वारा मंत्रिमण्डठ को हटा सकेगा। 

प्राम्त ढी समस्त द्यासन-प्रन्‍न्‍्ध वा अधिशासों ( एस्ठक्यूटि३ ) कार्यवादो 
आ्रान्त-शासक के नाम से को गई छही आयगी । 

सभो राज-प्रसुख और मद्धाराज प्रन्त शाछक्रोके सम्तान दी, राज्यडों जनताड़े 
प्रति उत्तरदायी मंत्रिमण्डलके सिद्धान्त और परामशंके अनुकूल अपने अधौन राज्योशा 
शासन करेंगे । 
भारत संघ एवं राज्य-शासन 

राज्य पर बादरी शत्रुके आक्रमण करने पर या काकमणड्रो अथवा राज्यड्रे 
अन्तगंत गंभोर अशान्तिकों संभावना होने पर, भारत सपा राष्ट्रपति, राज्य 
भर संघड़ी सुरक्षा तथा शान्ति स्थापना राज्यक्रे सभी शासदाधिकारों तथा विधि- 
निर्माणके अधिक्रारोंछो स्वदस्तगत कर लेगा; तथा राज्यक्के श्यासनका संयादन रब 


जहां के धासक, राजप्रमुख, मद्राशज या अन्य ढिली नव-वियुक अधिडारी द्वारा 
रूरा सकेगा । 


अध्याय ६ 
संघ के सदस्य राज्य ओर उनकी व्यत्रस्थापिका 


राज्य भ्ौर व्यवस्थापिका--संघर्मे सम्मिलित प्रत्येष राज्यके लिये 
एक व्यवश्यापिक्या द्वोगी। जो बंगाल, मद्रास, बम्बई, संयुक्तप्रान्त, बिहार तथा 
पूवी-पंजाब राज्योमिं राज्य घासक और दो आगारों से तथा अन्य राज्योमिं राज्य- 
शासक कऔर एच परिषद्‌ से बनेगी । 


जा दिसी राज्यक्री ब्यवस्थापिद्क्े दो आगार हैं, व एक विधान परिषद्‌ तथा 

दूसरा विधान सभाके नामसे ज्ञात दवोगा। जहाँ बेवछ एक आयार है, वहाँ वह 
विधान-सभाके न|मसे ज्ञाद द्वोगा 

प्रत्येक्च राज्यकी विधान-सभा यदि काल्यवधि के पूर्व ही विछोप न कर दी 
जाये, तो अपने प्रथम अधिवेशनक्ी नियुक्ति तियि से पांच वर्ष तऋ चद रहेगी । 

विधान-परिपद्‌ का विलोप नहों दोगा, डिन्तु प्रत्येक तीन वर्षके पश्चात्‌ 
परियद्‌ डी एक तिदाई सदझ्या राज्यडो निश्चित दिषि से इृटा दी जाययो । 

विधान-समा तथा विधान परिपदूक्ो संदस्वताके प्रायीो ठन्न कमशः 
२७ और ३५ से कम नहीं द्ोनी चाहिये + 

राज्यक्रे उच्रागार (अपर द्वाठउस) वा विधान-परिपदके 
निर्माण या पिछोपका भविष्यत्‌ काछीन विधान--यहि राम्यके विधान 
मष्डछके दो आगार दो, तो उत्तरागार ( विधान परिषद्‌ ) के विलोपके लिखे, 
अयवा यदि एक द्वी आागार या विधान सभा ( व्येभर द्वाउस ) द्वी दो, तो उत्तर 
आागारके निर्मेगक्रे छिये जब विधान-मण्डलके द-तिहाई दद्स्‍्योंडी स्वीकृति 


घर नागरिक शास्त्र 


पंडल्प द्वारा, सघ-संसद्‌ से अनुरोध दिया जायगा, तो, संसद विधि द्वाग उत्तर 
भआयाके वितोर या हिर्माणशे, (जैसा अनुरोध द्वोगा) व्यवस्था, करेी। 
इस प्रकार राज्यही इतेमान गज्य पपद्‌ तेड़ देने या भवर्दमान परिपदूदो 
निर्माण व्यवाधाओो छप-विधानडा सशोधन नहीं माना जायगा। 

विध न सभाझो रचन्ा--श्रत्येक राज्यकों विधान-सभा बालिय (प्रौड़ । 
मताधिकार के आवार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा छुने हुये सदस्यों से बनेगी । भर्थात्‌ 
विधान सूमाके रदस्येक्ति निवाच्चिन्में प्रत्येफ प्रौढ़ ( बालिए ) नागरिक जिछडी 
धवस्था न्‍फ़ीस दपने उम नहीं है और जो दिस्ती विधिफे अधीन, पाग्ल, अपराधी, 
दुश्वरित्र या दूसरे निषिद्ध दुगु णंसि युक नद्दी दै : मतदानहझा अधिकारी द्वोगा। 

विधान सभामें प्रत्येक एड लाख जिर्वाचध्था एड #र्वाच ६६ एड प्रतिनिधि सदस्य होगा । 

झिम्तु धिसी राज्यडी विधान सभामें पाँच सौ से अधिझ तथा साठ से छम 
मृदरय नहीं होगे । 

विधान परिपद्‌ की रचना--दो आगारोंदालो व्यवस्थापिछडे उत्तरागार 
(६ विधानलरिषद्‌ ) के सद/्योद्ी सल्या विधान-मण्डठड़ी रुदस्‍श्य संझयारे पशोस 
अतिशत से अधि& नदों होगी । किस्तु किसो भो विधान-परिपदूकों सदस्य संहया 
चछी3 पे दम न होगी । 

छि9 राज्य 2 थवरिन परिष ३७ समस्त स॑ झ्याओमें से-- 

(१ क्षाव्री, निम्नलिखित विपयोद् विशेषज्ञोंमें से घुनी जायेगो । 

को साल, फटा और विज्ञानय 

(>) #प, मत्त्व-पालन और तत्सबन्धी विषय 3 

(व) अभिय्त्रण/ ( इजिनियरों ) और वास्तु-छाप + 

७८) छो€-शर्व ध्यैर सामतजिद छेदापयें ६ 


(२) उप राज्यहों शिपनन्मभादे सदस्य, एड तिदाई, भस्गरति ५ विधान 


एंघके सद्ृत्य राज्य भर उनको व्यवस्थापिका श्डे 


( प्रोपरोसंक्छ प्प्रेजेम्टेशव ) पद्धतिद्से अनुघार एड्रकः पस्ितंवशील मद ( छिंगल 
ट्रापफरेवल वोट ) द्वारा नि्बाचित करेंगे । 

(३) शेप द्ाग्त शा5क मनोनोत करेणा । 

विधज-परिपद्‌ के सदत्य नौ वर्षोफे छिये चुने ज्येगे। विधान पर्पिसछा 
बिलोप नहीं द्ोगां, पर प्रति तीद वर्षफे उपराग्व इसकी एक तिद्वाई सद्यों को 
मियाद व्यवस्थापिक्रा द्वा। निर्मित विबिके अतुसार अन्त द्वो जायगा। 

अधिवेशन--विधान मडछके आगार या आगोरेंद्ि सालमें कम से कम दो 
अधिवेशन द्वोंगे ।. प्रथम अविवेशनद्ी अग्तिम तारोख और द्विदीय भ्रांववेशनकों 
प्रथम तारीखर्मे छः मास से अविऊ का अस्तर नहीं द्वोना चादिये । 

प्रान्‍्त शातकू अपनी इच्छा के अनुपार व्यवस्थापिकाके आगार वा आगारोंछा 
अधिवेशन बुला सरेगा, अधिवेशन स्पयितत वर सब्ेधा तथा विधान-सभाछा दविलोप 
कर सकेगा । वह व्यव(्थ पिक्रा के आगारोंछ्ों संवोधन कर सकेगा तथा किक्ती स्थगित्त 
विधेयकके समम्धर्मे संशोधत या सम्मत भेज सक्रेया। प्रान्त शापकक्ों सम्मतिया 
संशोप न पर शीघ्र पुरविदार करना व्यवस्थाविद्या का करेब्य दंगा । 

आयाए के या आपारोंक्े संयुक्त अधिवशनऊे आरंभ शसझ उसे सम्बोपन 
करेगा, तथा अपने संबोधनमें अधिवेशन बुलाने का कारण बतलायेगा। प्रान्त 
शायडके बताये हुए कारणों पर व्यवश्वाविका ढो स्वेश्रथम विचार करना दोगा। 

मशत्रिमण्डल के प्रत्येक सदस्य को त्तपा राज्य के मद्दाप्रिवत्ता ( एडवोकेट 
जनरल ) को व्यवत्यापिद् के आयार या भ्षामारों को सम्बोधन ऋरने का अधघदार 
द्वं॑गा; पन्‍न्‍तु विधान परिषद्‌ का सद॒त्य न रद्दने पर, उन्हें प्रर्पद्‌ की मतगणना 
में मतदान का अधिकार न होगा । 

राज्य-संघ के राज्य प्रमुख का वहां दी व्यवस्थायिद्धा में वद्दी स्थान होगा थो 
प्रान्त झाप्तद का आन्तीयराज्य की व्यवस्थापिडा | विद्या सण्डल ) में है । 


५४ नागरिक शात्त 


अम्यक्ष और उपाध्यक्ष-राज्य की विधाव-सभा यथासंभव क्षोप्र असने 
दो ददस्यों डो ऋमशः अपने अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष चुनेगी। अध्यक्ष छोी 
अभुपस्यति में उसके कत्तेन्यों का निर्वाइ उपाध्यक्ष करेगा । 

समाप्रठि और उपसभापत्ति--प्रत्येछ राज्य क्री विधान-परिषद्‌ जहां 
ऐसी परिषद्‌ दो अपने दो संदत्यों को क्रमशः अपने सभापति और उपसभापति 
घुनैगी । उपसभाषति, सभावति छी अजुपत्थिति में उनके कत्तेम्यों का निर्वाह करेगा । 

विधान सभा के अध्यछ् और उपाध्यक्ष तथा विधान-परिषद्‌ के सभापति तथा 
उपप्रभापति को बह वेतन दिया जायगा जो राज्य की विधान सभा और विधान 
परिपदु विधि द्वारा निश्चित करें । 

विधि-निर्माण की पद्धति--राज्य को दिपियों के निर्माण को परत संप 
दो विधिननिर्माग पद्धति के समान हो द्वोगो। विधान प्ररिपद्‌ को विधियों के 
लैर्माम में फुछ विशेष महत्व नहीं प्राप्त दोगा । मंत्रि-्परिपद विधात-सभा के प्रति 
उत्तददायी होगी । छिसी विधेयर से सबन्ध में दिघान-सभा और विधाद परिपदू 
में मतभेद डी अवृप्या में विधान सभा में ध्वोझृत विधेयक को विधान परिषद्‌ तोन 
म्ाप्त ये अधि विलंबित नहों कर सकेगी । विधान-परिपद द्वारा प्रश्तावित संशोधन 
ड्रो अमान्य कर यदि विधान-सभा पुनः उक्त विधेयक को प्राप्त करे तो, दूसते 
विधान-परिषद्‌ करो वह विधेयद्र एड मास को अवधि में पराप्त छर देना चाहिये, 
अन्यथा विधेष 5 उभय-भआगाएों द्वारा पाउ मान लिया जाया । 

आधिऋ-विधेय & विधान-परिपद्‌ में उत्थापित नहीं होगा। 

आधधिक-विधेयक छो प्रणाढी--प्रत्येड आर्थिछ वर्ष के लिये विधाल-संडल 
के आगा या शागारों $ समझ, आन्त द्ासक उस राज्य की उप्र बे फे लिये 
आलुमानिझ आय और म्यय के दिसाब का दाण रखयायेया जिसे विर्षिद्न आर्य 
फििएण' ( एजुअछ विनाग्सियस स्टेडमेंट ) ऊे नाम से निर्देश हिया। गया दे + 

उपते विवरण छ समा/वट्ट (धा्बों में-. 


संपके सदृत्य राज्य और उनकी व्यवस्थाविका श्र 


(क) राज्य के आगमों पर प्रद्तत व्यय और उनझो पूर्ति के लिये भ्रपेक्षित 
राशियाँ ; और 

(ख्) राज्य के आग्मों से किये जानेवाे अन्य प्रप्तावित व्यय के लिये 
अपेक्षित राशियाँ पुथक-पृथकू दिखाई जायंगी और आगभ-खाते पर दोमे- 
वाले व्ययक्रा अन्‍य व्यय से विभेद दिया जावगा। 

बिघान सभामें दिसााद विषयक कार्य-प्रणाढी-प्रान्त शासर को- 
छद्ठमति ( अभिस्ताव ) के बिना छिध्ठी भो क्षतुद्रान ( प्रांट ) की मांग न को 
जायगो । 

गज्य के भागों पर प्रस्ृत्त व्यय से संबद्ध हिसाव विधान-सभार्भ मतदान के 
लिये न रखी जायेगी, शिन्तु व्यवध्यापच् में इसद्धा पर्यालोइन द्वो सरेगा । 

प्रान्त शासह राज्य के आग पर प्रदत्त डिखा३ ( इस्टिमेट ) को तथा विधान- 
सभा द्वागा छिये गये अनुद्याों छो अपने दक्ष्ताक्ष" से प्रामागिक बनायथा। इछ- 
प्रकार प्राम्राणिक ब्यर्या की खूचो विधान-समा के समक्ष रखी जायपी, किन्तु इस पढे 
प्रयलोचना या मतदान न हो सकेगा । 

उपराक्त विधि हे स्वीकृत व्यय सूद्दी के अतिरिक्त व्यय को संभावना पर शासक 
उस लिये विधान सभा से अनुदान की माँग छर सबेगा तथा विधान सभा 
उसे मतदान के स्थि रख सकेगी । 

राज्य की भापा - झिसी राज्य के पिधान-मंडछ में कार्य, उस राज्य में 
सामान्यतग्र प्रयुक्त भपा या भाषाओं भ्रथवा अंग्रंजी में किया जायगा। यदि 
क्िस्लो भाषा के बोलने वाले सदस्यों को सहया; बीस प्रतिशत से अन्यून होगी तो उस 
भाषा कई प्रय'ग वहां के विधान महल में अवश्य हो सक्ेया। 

प्रान्त शापक्क को अध्यादेश प्रवर्तन की शक्ति--विधान-मंडल के 
किध्मान्ति-शा् मे प्रम्त बा ८ को. यु यू जिभए, सो, जा, (8. नुए्त, कासयारी, 
करने के डिए व,घित क ने दालो परिष्ित्ि वियमाव दे, वो वह तद्तुकूछ अध्यादेश 


श्द नागरिक शास्त्र 


- ूं आई्निंस ) प्रसतेन ( जारी ) कर सद्देया । इस प्रद्यर प्रव्तित अध्यादेश ब्यव- 
एयारिद्य के मत उपस्यित डिया जायगा । व्यवस्थापिडा को बेटछ दे छः साप्तद के 
बाद अध्यावेश छतः प्रभादी न रहेशा। व्यवस्यारिसा में पास किये सिन्‍्दा देचझ 
संकल्प दूवरा अध्यदिश छम्सप्ताइ के पहछे भो अभ्रभावी हो जायगा। श्याठक 
दिये कियरी समय अध्यादेश्न प्रप्यद्वत कर समेया । 

आपक्कार् न गिथिति में राष्ट्रपति को शक्ति-या्ट्रपरत संप गा डिसो 
शज्य की शांति-व्यव्या में गंभीर व्यत्क्रम उपस्यित रोने या दोने शो 
मभावता-जन्य आपत्तादीन स्थिति में उदूपघंपणा दूवारा राज्य का छम्पू्ण शासक 
अबने आय प्रदण कर सच्ेधा तथा स्वेच्छानुसार राज्य का धाप्तन कर सक्रेगा। 
६9 भव में उच्च न्थायालय में प्रयुक्त द्वोनेवादों विधियों से भिन्‍न सभो विधियों 
भंप्रभावो ( एलद्वोन, १६ ) हो जारेंगी । 

मुख्याकेश्षक ( और टटर इन-चोफ )- राष्ट्रपति वा प्रधान मदररेश्षक से 
पर#ऋण कर राज्य छा एक मुल्याप्ष" ( औौडियर इन चोफ ) नियुक्त ऋए 
पड़ेगा। मुह्योक्रेशक का वेतन तथा उसडी परदवध को एर्ते उच्च न्ययात्यों 
( दाई ढोटे ) के न्‍्याय/पीशों के समान होंगी ।. मुझ्यों कक का बतन और अधि 
देय तथा उसके विभाग के अन्य व्यय राज्य के आँग्मों पर प्रमृत्त होंगे। मुक्ण* 
ड्रेक्षक भपने पर छे भवक!झ् प्रदूण के पथ त सप के महदांद्ेसर तथा राण्यों के 
पुष्यक्पक के ए६ पर नियत हो सक्रेण) भात-शासन या उठके अधोन 
धज्य शासनों में अन्य पर्शा पर 3सड्डी नियुक्त नहीं दो सरसों । 


अध्याय ७ 
0 ' ( 
बतेमान भारत-शासन ( इण्डिया गबनमेंट ) 
केन्द्रीय शासन और शासन विभाग 
अन्तवर्ती-विधान 

भाग्त कौ विघात रुमा द्वश प्रस्तृत भाग्त का उवीन विधान भ्ाज कल प्रच- 
लित भम्तत्रती-विधान को समाप्त कर डेगा । यद्ट >न्वव॒रती विधान, भारत शाप्तन 
भ्रधिनिर्यंत १९३५ छा भारत स्वाीउता अधिनियम, ३९४७, दवारा सशोधित 
हुआ था, परमतु २६ जनवरों १९५० भारत स्वाध'नता दिवस में प्रश॑तन्त्रों भारत 


पायारणतत्त्र छा जन्म होगा। साधारण दिवचिन के बाद नया ब्याउनतम्त्र 
चाद होगा। 

बतंमान भाग्त-शासन के सपुर्ण छासन-कार्य का उत्तरदायित्र भारत-शाप्तन 
( इंढिया मदर में2 ) पर है । 

क्ेम्द्रीय-धएत के सभी शासन छाये गबनेर जेनरछ और उनडी मत्रि-म्ंडल 
के भ्रघोन दे तथा केन्द्र की विधि-निर्माण को शव्रित राष्ट्रपा७ (गवर्नर जेनरलछ ) 
और ससद्‌ के भ्रवीन दे । 

प्रान्तोय शाउस्नों, प्रान्दीय शासन-विभाग तथा प्राम्तीय स्यदप्थापिका झे भेद 
दिखाने के लिये यहां हम केन्द्रोय शासन, केन्द्रीय शाधन-विभाष तथा संसद आदि 
शब्दों का व्यवद्वार करेंगे।. केंद्रीय संस्थाओं हा सूहय सार्वदेशिक तथा प्न्तीय 
संत््याओं दा स्वस्प सर्वेतोभावेन प्रांतीय ( छ्थानोय.. भर्यात्‌ अपने अधिइत-स्षेत्र 
भर वी समप््याओं तह ही सी मत है * 

राप्ट्रपाल ( गवर्नर जेनरल )--१७७१ ६० के तिग्रामझ अधिनियम 
६ रेगुडेटिंग एक्ट ) द्वाए गवर्नर जेनरल पद की रष्धि हुर। बारेन देश्िंटज भारत 


भ्ट सागरिक शास्त्र 


के प्रथम राष्ट्रपाछ ( गदनेर जनरल ) व्यक्त हुये थे । चकरतो राजगोपलाचारी 
हा 
शारत के भासिरी गवनेर जनरल हैं । ५ 
१८३३ के शासकोय ( चार्टेर ) अधिनियम द्वारा भातत की सार्वभौम सत्ता 
प्रदूण झर बंगाल का गरनेर, भारत का गवनर जवरछ हुआ था। इयलेंड के 
रजा फ्रो ध्वीकृति के बाद भारत छा गवनेर जनरल १<७४ में वाइसराय हुआ। 
प्रिदिश सप्नाद प्रिदिश मत्रि-संडड के परामश से सवतर जनरल नियुक्त झरता 
था। २६ घनदरी १९५० ३० को भरत से वरिडिश ब दशाद बद्दादुए का सम्बन्ध 
विच्छेद द्वो जायया और उनका गवर्नर जनरल का स्थान नहीं रहेगा। नये 
विधान से उनकी यह शक्ति समाप्त हो जायगी तथा वतंमान साप्टरपराल के बडे 
भारतीय राष्ट्र का कषधार हमारे निर्वाचित राष्ट्रगति होगे । 
राष्ट्रपाछ और मंत्रिमंडड--भारत क्रो सारो अधिी्षाती शक्ति राष्ट्राक 
तपा उनडे मंग्रिन्मइल में निद्धित है । 


माज़ धासन दी भ्रधिशासी छत्रित बेब राष्ट्रपछ को नहीं ढिन्‍्तु सपरि- 
पदू राष्ट्रपाल के हाथ में दै। (िर्फ अत्यावदय ल्विति में द्वी रा्ट्रपाल पाधन 
डी सारे शक्ति भयने हाथ में छे सचते हैँ सवा ऐसी स्थिति में दा मधि-मदहछ 
के परामर्श को अपदेखता फर सकते हैं। फदने का आशय यह है 6 भारत डा 
शासन कार्स क्रेवक एक ब्यक्तित द्वारा नहों हिन्दू ए४ मम्रिमइल तथा राष्ट्र के 
सम्मिश्ति वियार दरा होता दे । 


राण्ट पाल का मंत्रि-मंडल 


डिमी ने बडा दे कि भारत ढ झांसन किसी ब्यतति विश्ेप दूवाहा नहीं, 
अपितु मंडल दूवारा सच लित ढ्ोता है ।. पर मारत के इसारे आज के रा्ट्रयाछ 
दो प्रायः यु अपिहार प्रात हों दें; वे मन्दिर से स्पातति प्रतिता माप 
६, अरनो युद्धि या रचना रे अनुसार दुछ ७रने की शल्ति उन्हें नदों दे। 
उर्दू कब मप्रिमखल के परामर्शानुयार कम इरना पढ़ता दूँ । 


घतेमान भारत-शासन ष्र्धट 


;« / भारतीय मंत्रि-मंडठ की रचना--“कंत्रि-मंदछ के दितने संदए्य दो 
इसका निर्देश भारतोय-विघान में नहीं दे । है 
भारतीय मंत्रि-मंडल की शक्ति और करत व्य-- 

भातत की युद्ध-काढीद तथा शभन्द्ादोन शासन-व्यवस्था किये नीति के 
अनुसार चछेगी, इसके निर्णय का भार मंजिन्मडल पर है । मंग्रि-मढलछ के प्रत्येझ 
मंत्री के ऊपर एंड यर एंड्राथिर कार्यात्य का भार रदता है । प्रपान-मत्री मंध्रियाँ 

>ह काये भागों छा बैंटवारा कर देता है। मश्रि-मण्डछ शासन के सिद्धास्तों का 

निश्रय मंडक के बहुमत पे करता है, किल्‍तु अधिकतर सिद्धांव सर्ब-सम्मति हे ही 
छीहृत छिये जाते हैँं। ममि-मप्डल के ढार्यों का विवरण-पत्र गुप्त रखा जाता 
है। सभी मंत्री मंत्रि-मण्डल के सदस्य नहों हैँ। प्रधान मंत्री ही मंप्रि-्मश्डछ का 
नेता द्ोता दे तथा वद्दी छोड उभा के सदस्यों से अपने सहयोगियों को मन'नोत 
करता,दे इस समय भारत की लोइ सभा दो भारतोय विधान समा का काये 
करती है । 

सत्रि संडक में ऐसा मंत्री भी जिसके क्रम किमी विद्ोप कार्यालय का भार 
नो तह सता है तथा किसी ड्रायलिय %। मंत्री होते हुए भी कोई व्यक्ति 
मंत्रिमण्डल का सरध् नहीं भी रद सकता दे । 

राष्ट्राक् मत्रियों को नियुक्त काता दे । छोक-समा के बहुमत-पक्ष का मेता 
दी प्रश्वान मत्रो नियुक्त किया जाता दे । मंत्रि-मण्डक ढी कार्यवधि छोक-सभा के 
विज्ञात काल तं६ द्वी है। छाक-सभा में अविस्धात के पास अ्िये गये संकत्प 
पर मत्रि मण्डल सत्ाप्त दो जता है । 

मंत्रि-मण्डछ का अधिवेशन छौर उसकी कार्य-प्रणाछी-प्रागः सपा 
में एक बार मप्र-सदल का अधिवेशन इता रहता है। यदि एफप्टरपाक 
वा प्रसीदंद मंप्न-मडछ के मबरत् डिल्वा वियय में कोई अदन उत्थापित 
करता है, या कोई विभागाव मत्रा छिसो विषय पर आलोचना करता दे तो इन सब 
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रा 


पर मंत्रिन्मडल के अख्विश्यन में विवार किया जाता है। हिसतो उिभास का तस्य 
त्तवा अंछ ( फेस्ड्रस एस्ड कीग़् ) समक्ाने शो आवशझता रदने पर उप विनाग 
झा सबित ( सक्टत , म॑व्रे-्मग्डउ के आधिश्ञव में उपल्यित रद सड़ता है। 
मन्त्रि-मण्डल में मतमे३ उपस्यत द्ोने पर प्रायः बहुमत को मान कर निर्णय छ्िया 
जाता दे | 

भारत शासन के विभिन्न क्रार्यढय 


विरेशोय विभाग ( फ्ोरेन अफयस्त )--इस विमाय को पह-गप्ट्र विभाग 
मो कहते हैं। बर्देशि& राष्ट्र, सयुक राष्ट्र तथा अन्य वेदेशिऋ सध्पा्ों के 
सभथ भारत के सम्पर्क तथा विरेशों राज्यों में ज्थित भाग्तीय दृतावार्सों तथा भारत- 
स्वत विदेशों दुतआर्ता से सम्बन्धित विक्यों का तलाबधान इस विनाग छा 
काम्र है । 

बिटन तथा अन्य रिदेशोय राष्ट्रों छो सवकृरक्षा प्रा छर्थ बरटमान विदेशोय 
विभाग के अग्तगंत दे: 

गृद्द विभाग >ठंप दी भान्तरिक शबम्तन्म्यवस्‍्या को रक्षा डरा भार 
गत विभाग के ऊर दे। भाग्त डो ६ एम्मस्सट्रेटिव सर्विस ) प्रघासो-सेवा 
विधि और आदेश ६ लॉ एग्ड-आईर ), पुलिप ( रक्षिइस ), इासगार, बर्दो-प्राप्त 
आश्यास्तीक राजनीति आदि विपय यरह-विभाग के अन्तरंत हूँ । घाम्तिकादीन 
देश रा ढो व्यवस्था भो इसो विभाग का ड्राम दै। (इस विभाग था पचाठन 
भाए क ए६ ८ंप्री से हूँ 

अथ विभाग >यद विभाग अत्यन्त महत्तएं है। फ्र्योद्ठ भारत ही 
सारी अध्नाधि इस) दिझग के अन्तरंत दे। सप्थु दा धो घासकूयंत्र धो 
विभाग पर भापा लि दे । राग्य-शसन में अत्यपिर पन हा भ्यय दवोदा ५ै। रर्प 
& करों भौर अ.प्मों ढो वसूल कर स्यय हो ब्यवप्या रूरना इस विभाव का इतम्य 


ऋ) 
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दहै। अर॑-संत्री भागटीय करों छा निर्णायक्र होता है। उसे संघ के विभिन्न विभ.गों 
के व्यय पर भो दृष्टि रखनी पढ़ती है | 

विधि विभाग-छमस् नवीन विशियों के हिर्माण के डिये रिपेयरों छा 
प्राय , डद्राफूट ) प्रध्तुत काना इस विमाग का काम है । इस विमाग के मंत्रों 
क्रो विधिःमंत्रो कद़ते हैँ। बढ विधि (छा ) संबन्धी सर्भी बातों में शातहु को 
परामर्श वता है । 

घाणिक्य विधाग-भारत का वाषिज्य, आयात और निर्यात झुल्क 
(६ ब्यूटो ) बपिज्य सबन्‍्धरी तथ्य तथा अंडा का सेपरई करणा इत्यादि कार्य 
इस विभाग के जिम्मे है । 

शिक्ष ड्योग और प्रदाय ( सप्छाय ) विभाग--उद्योग-पन्‍्षों, जौदो- 
गिर अलुसस्वान तथा प्रदर्शनी, अयुदडालोन व्योगों ड्ो उन्नति तथा युद्धोत्तर 
पुनव्येकहथा भादि को ठन्नति का भार इस विमगग पर है । 

देशी राज्य विभाग--जित देशो राज्यों ने भारत संप में मोगदान दिया 
है उनके भारत के साथ समर को रक्षा या तत्सम्बन्धी सम्ध्याओं के समाधान 
ड्व उत्तरदायित्व इस विभाग पर दे । 

सद्दायवा और पुनर्वास विभाग--भारत में आये हुए शरणाथी तथा 
दंगा भाई उपद्ततं द्वारा दुर्दशाप्रग्त छा्ों को सद्दायता तथा उनझे पुनर्वास की 
व्यवध्या करमा इस विभाग का दाम दे । 

फ्पि बिभाग -विभिन्‍न प्रान्तों एवं राज्यों की कृषि उन्नति इस विमाग 
के जिम्मे है। देश ही कृषि के सम्बन्ध में जनुसन्‍्वान तथा अस्वेषण कराना भी 
इसी विभाग का कर्तव्य है । 

खाद्य ( फूड) विभाग-सारे भारत को खाद्य समग्री का नियंत्रण, संग्रद 
छत्रा विताण काना इस विलाट को उिपप दे! $पि विभाग तथा खाय विभाग को 
एऊ में पिला देने को वात चल्ल रददी दे । 
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त्वास्थ्य विभाग--लोगों की स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी बातों का निरीक्षण, 
अबन्ध तथा छोक-सपाध्य्य को उन्नति के लिये प्रयक्ष करना इस विभाग का 
काम है। 

शिक्षा-विभाग--सम्प्र भारत को शिक्षा नीति का संचालन इस विभाग 
के द्वारा होता है। यों तो शिक्षण संध्याओं का संचालन तथा प्रबंध प्रान्तीय-शासनों 
का काम है परन्तु युद्गोत्तर शिक्षा को उन्नति तथ। सुधार के हिये प्रयन्न करना इस 
विभाग का कत्तंव्य है । 

दैश-रक्षा विभाग--भारत की प्रतिरक्षी स्थछ, गगन एवं नौ सेना के 
प्रबंध तथा रांचालन का भार रक्षा विभाग पर है। देश को रक्षा का संपूर्ण उत्तर 
दायित्व इसी विसाम पर है। इन तीनों सेन्‍य विभागों के अछय-अलग सेना- 
पति हैं । हा 

यातायात ( संचार ) बिभाग--भारत के यान वाइनादि की व्यवस्था, 
सढ़कें तथा रेलवे ( अयामार्ग ) का देखभाल तथा श्रबध जद्दोजों की व्यवस्था भादि 
कार्यों का भार संचार ( कम्युतिकेशन ) ब्रिभास पर है । 

भ्रम विभाग--देश के श्रमिकों से संवन्धित विषयों को देखना, सुनवा 
इस विभाग का कर्तव्य है । ढाऊ-टिच्ट ( स्टासस ) लेखन-सामग्रो ( छटेशनरी ) तथा 
मुद्रण ( प्रिंटिम ) आदि का निमंत्रण संबन्धी कई छोटे-मोटे कार्यालयों को सम्दालने 
का भार भी इस विभाग पर है । 

खान, सिंचाई तथा विद्युत्विभाग--खानों, जलछ-वियू,त और 
प्िचाई की व्यवस्था का उत्तरदायित्र इसी विभाग पर है। 

तथ्य भर बेतार विभाग--बेतार ( आकाशवाणी ) संचालन, समाचार 
पत्र भौर चलूचित्रों द्वारा प्रचार, देश के समाचार पत्रों के समाचारों की छावबीन, 
बात, के. भरुमूल, जन्‍्परत, मे, ब्तयाण एदरए, जाति पाए, एस वित्याए, के. बारीर, है. ५. - 
शासन कार्याट्य दथा विभागीय सर्चिव ( सेक्रटरो )--परत्ये८ 


वर्तमान भारत-शासन ३ 


विभाग के मंत्री के अधीन उस विभाग के कायो छो संभालनेवालों एक सचिव 
(सेक्रेटरी ) दोता दै। सचिव छे अधीन संयुक्तसचिव (ज्वायम्ट सेक्लेटरी ) 
प्रतिसचित ( हैप्युडी सेक्केटरी ) उपसचिव (अंडर सेक्रेदरी ) तथा सद्यायक 
सचिव ( एप्रिस्टेंट ऐेक्केटरी ) आई दोते हैं । प्रत्येर्र विभाग में पंजीछार (रजिप्टार , 
अधीक्षक ६ मुपरिम्टेडेंट ) लित्रिक या डिरानी आदि नीचे के कर्मचारी भी रहते हैं । 
भारत झासन के सभी काय भारत-झासन-सचिवालय द्वाय संवाल्ति द्वोते हैं । 
मंत्रिमंडछ शासन नीठि निश्चित करता है तथा सचिवालय ( से क्रेटेरियेट ) उसे 
कार्येरुप प्रदान करता है । 


विभासीय-सचिव की यथद्‌ सर्यादा--भारत-शासन् के विभागीय 
सच्िकों की पर मर्यादा बहुत कुछ ब्रिश्थ छात्र के उपरतकित के समाज है? 
सच प्रत्येक विपय के प्रिद्धाग्त संबन्धी क्षप्रना मतामत मंत्री के सामने प्रगठ 
करता है। अपने विभाय ( डिपार्टमेंट ) संइन्धी आलोचता के समय वह मंत्रिमंडल 
में उपस्थित द्वोकर आवश्यक तर्ष्योंक्रो प्रदर्शित करता है। किन्तु किस्ती भी 
अवस्था में भारत के विभागीय सचिव का पद इज्नलेंड के स्वायो उपत्चिवर से श्रेष्ट 
नहीं है । 

सबिब साधारणतः चार वर्ष तक अपने पद पर रहता दे । 

राजदुत--प्रधान विश्शीय राज्यों में भाएत-राष्प को राजदूत रद्ता है । 
राजदूत के अभाव में व्दां का काम देखने के छिये एक भारपाप्त प्रतिनिधि (शार्ज-दो- 
अफेयर्स ) रद्ता दै। भारतीय राजदूत तहंशों की भारत संबन्धी घटनाएँ 
भारत के विदेशीय विभाग को जनाता रद्दता है। इस प्रकार विभिन्न देखो के 
पथ मैत्रीपूर्ण सबन्‍्ध तया आदान-प्रदान को रक्षा मारतीय राजदूत का कर्तव्य दे । 
बीन, (॑दुच्त राष्ट्र अमेरिद्धा, फ्लांत, सोवियत संघ, बेल्जियम, ईरान, मिश्र, तुदंझ 
(६ टी ) झलड, पोठु गाछ, जे जिस, धर्जेप्टाइन भाई देशों में भारत के राजदूज 
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हैं। उपरोक्त देशों के राजदूत भारत में भी हैं। इन सब का संचालन दिदे- 
शीय विभाग हे द्वार होता है । * 

बिटेन ध्यित भारतीय दवाई ऋमीश्नर ( ददौयुक्त का काम-- 
इच्चायुक्त (१) गवर्नर जनरल के भज्ञानुसार भाग्तीय ब्यापार तथा ठेका सउन्‍्भी कार्य 
कर सब्ता है।. उनको आज्ञा आप कर भारतीय आरन्‍तों के व्यापार संबन्‍्धी कम 
कर देता है । 

भारतीय एटोर विभाग तथा छात्र विभाग वर्तमान हाई कमिइ्नर के आपोन 
है। भारतोय द्वेडअमिश्नर ( बाणिज्यायुक ) भो उसके कर्मचारियों में हैं। 
बहाँ के विपत्ति-प्रस भारतीयों दो देख-रेख भी दवाई फमिइूर का काम है। 

बनाड, आ्ट्रेलिया, दर्शिण अफिडा आदि देशों में भी भारतीय दवाई 
कपिज्नर हैं। ये सभी भारत के विदेशीय विभाग के अधीन दें । 

भाशा है प्रज[तस्न्री खाघीत भारत, द्वार कम्रिश्लर झा बदली करके राष्ट्र 
दूत नियुक्त बरेगा। 


अध्याय ८ 
केन्द्रीय शासन : व्यवस्थापिका 


इस मारत के शासन विभाग दो आलोचना कर जुक़े हैं । अब इम्र केन्रोय 
व्यवस्थापिका की आलोचना करेंगे । 
बृर्तमान- काल में भारत की पमी विश्रियों के निर्माण की झक्ति भारत के 
गप्ट्रपाल तथा केन्द्रीय व्यवस्थापिका को अपित कर दिया गया है । जब तक नया 
बिधान चाद नहीं दो जाता तब तऊ यह प्रभाठी चलतो रहेगी। वर्तमान व्यव-- 
स्थाविका को नवीन विधान निर्माण की सारो शक्ति प्राप्त दै। जब तक नवीन 
निर्वाचन द्वारा नवीन संसद की रचना नहीं दोतो तव तह वर्तमान विधान प्रभा ही 
विधियों का प्रणयन करेगो + 
भारतीय विघान समा को रचना-भारत को वर्तमान विधान समा थआ्न्तों 
को विधान समाओं के सदत्यों द्वार भानुतरातिऋ्र निव्रच्चित पद्धति के अनुनार गठित 
हुई दै। तथा केन्रोय विधान सभाओं में कुछ सदक्ष भारत सद्द के देशी राजाओं 
द्वारा मनोनीत या निर्वाचित हुए दैं । 
भारतीय विध न सभा की पूर्ण संख्या ३०७ है । इनमें मद्रास ४९, वम्बई 
२१, बंगाल २१, सयुक्तयांत ५५, पृ्री पंजाब १६, विद्दार ३६, भरष्यप्रांत और 
बरार १७, आसाम ८ ठह़ीसा ५ दिल्ले ५ अजमेर १, झूर्गे १, द्विमाचूछ प्रदेश १, 
कुच्छ ९, मद्दोमुरर ७, त्रिवाकुर ६, बढ़ौदा३, कोचीन १, जयपुर ३, जोधपुर २, 
बिकानेर १, सध्यभारत ७, सौराष्ट्र $ मत्स्य २, राजस्थान ४, विन्प्य प्रदेश ४ 
पिया और पूर्वी पंजाब ३; जूनागढ़ ३, कोल्दापुर १, मयूर भज $, सिफिम 
और कूचविद्वार १, त्रिपुरा भौर मणिपुर १, राप्पुर और बनारस १, कास्मीर ४ 
न 
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तथा बम्बई, मद्ास, उड़ीसा ओर मध्यप्रदेश के छोटे राज्यों के १३ 
सदष्य हैं । 

विधान सभा का कार्ये- वर्तमान विधात सभा को दो तरह के काम 
करना धा ४ - 

(१) उसने भारत का नवीन विधान अस्तुत किया है । 

२) भारत के अन्तर्व॑ती काल के लिये आवश्यक विधियां बनाती आई है। 

यह १९३५ के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रदत्त केन्द्रीय विधान मण्डल 
के सभी अधिकारों का उपभोग करतो है। तथा भारत स्वाधीनता अधिनियम 
१९४७ के अनुसार विधान निर्माण संबन्धी तथा भारत के आर्थिक विषय संबन्धी 
शक्तियों का उपभोग करती है । नये विधान के अनुसार नवीन संसद्‌ के संघटन 
द्ोने पर वर्तमान विधान सभा निश्ृत्त हो जायमी । 

सदस्यता तथा स्थान ( आसन ) रिक्त-प्रत्येक सदस्य को सदस्यता 
का स्थान ( आसन ) ग्रहण करने के पहले सभा की पंजी ( रजिप्टर ) में हस्ताक्षर 
करना द्वोता है । सदस्य सभापति को त्याग-पत्र देकर पद त्याग कर सक्ता है। 
यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य का स्थान किसी कारण से रिक्त हो जाय तो 
नवीत सदस्य छा निर्वाचन, निर्वाचन मण्डली के सइल संक्राम्य सत द्वारा भानुपातिक 
प्रतिनिधान पद्धति ( प्रौपोर्सनल रिप्रेजेन्टेशन ) के अनुसार द्वोगा। भारतीय 
नाभरिक के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति निर्वाचित नहीं दो सकेगा। 

समापति--ब्िघान सभा के सदस्यों ने अपने बीचमें से एक संदृस्‍््य को - 
सभापति चुना है। इसका काप्त विधान सभा के अधिकारों की रक्षा करने की 
चेट करना, विधान सभा के प्रतिनिधि तथा उत्तरदायी के हैप्तियत छे काम करना 
तथा सर्वोच्च पद घापण करना है। वे जब तऊ विधान सभा के सदस्य रहेंगे तभी 
तक सभापति भी रह सहेंगे । यदि किसी कारण छे वे सभा के सदध्य न रहें तो 
वे सभापति पढ़ से भी विद्त्त हो जायेंगे। विधान सभा के के सविव तथा 
सभा के सदस्यों को त्याग्रपत्र देकर उमापति पदत्याग कर सबेंगे। 
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उपसभापति--विध्वाव सभा के पाँच उपसभापति द्वॉंगे। इनमें पे दो 
उप उमापतियों का न्वाचिन विधान सभा के सदस्य करेंगे। शेप टठप्सभाषति 


यभाषति द्वारा मकेतीत हेयि । 

यदि कोई उपसभाषति पद॒त्याग करे तो रिक्त स्थान डी पूर्ति विवाचन द्वारा 
कर छो जायगी। सभापति को अनुपस्थिति में उनके द्वारा मनोंनोत कोई 
उपसभाषति समा का समापतित्व करेगा । यदि सभापति और सभी टवतभाषति 
अनुपस्थित हों तो सभा उस दिन के कार्य सचालन के लिये अपने छिसी सदस्य को 
सुभाषति निर्वाचित करेगी । 

विधान सभा का कार्याछझय-विधान सभा के का्यव्वय की दो 
शाखाये हँ--शा5कौय शाखा ( एडमिन्सट्रेटिव आंच ) तथा पराम्रश्नदान्नी शास्घा 
( एडमाइजरी ब्रांच )। सभापति द्वारा नियुक्त शासक्ौय परामगझंदाता परामईदात्री 
झाखा का धथान कर्म सचिव दोता है । कार्यकषय का भार एक प्रचिव ( सेक्रेटरी ) 
के ऊपर रहता द| । 

कार्य प्रणाली--विधान सभा का अधिवेशन प्रारम्भ द्वोने के पूर्व सचिव, 
आलोच्य पिपयों की एक तालिका ( सूची ) तैयार करता है तथा इसकी प्रतिलिपियाँ 
प्रत्येक सदस्य को भेज देता है । इस तालिका ( सूची ) को दिन की कार्यावलछि 
कहते हैँ । 

सभापा--द्विन्दी और अंग्रेजी विधान पम्रा की भापा है। इसके ढार्य 
विवरण भी इन्हीं दो भाषाओं में छिखे जाते हैं 

विधान समा की शक्ति--त्रिटेन, फ्रॉस आदि देखों की संसद ( पालिया- 

मेंट ) सावंभौम सत्तावती है। इन देशों का झाप्त विभाग संसद्‌ के अधीन है। 
इन संसद की रचना वहां के छोड प्रतिनिधियों द्वारा दोती है तथा इसके द्वारा वद्धां 
की जनता को इच्छा-आकाश्षा की अभिव्यक्ति दोती है। अतएव रुंघदू की सावभौम 
सत्ता वॉछनोय दै। दूसरी थोर घासन' विभाय की रचना वैतनिक उेवड़ों द्वारा 
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दोती है। जबता को इच्छा को काये रुप देने के लिये ही इनको नियुक्ति दोती 
है। ये जनता के वेतन-मोगी सेवछ मात्र हैं। अतएवं शासन विभाग के ऊपर 
संस॒द्‌ का नियंत्रण आवश्यक है । 

इसीलिये इन सब देशॉमें संसद्‌ केवल विधि निर्मात्री सभा मात्र नहीं है। अपितु 

वह व्ाँ को सम्पूणे शासन-सत्ता तथा आर्थिक व्यवृध्या का नियंत्रण करने को शक्ति 
भी रखती है । 

विधान सभा को विधि निर्माण को शक्ति--निम्नलिखित व्यक्ति 
वस्तु तथा विषयों के सम्बन्ध में विधान सभा को विधि ( कानून ) बनाने की शक्ति 
दी गई है + 

( % ) भारत के पी व्यक्ति, सभो न्‍्यायाऊुप, सभी स्थान तथा वस्तु सम्बन्धी; 

(६ सत) भारतके किप्ती भी भागमें बसनेवाली सारी प्रजा तथा कर्मचारी सम्पन्धी; 

( ग) भारत या भारत के बाहर रहने वाली भारतीय नागरिक सम्बन्धी; 

( घ) भात्तोय स्थछ, विमाव और नौ सेनायें, तथा इनमें निधुक्त सभी 
व्यक्तियों ( वे जद्दों कद्दी भी रहें ) के सम्बन्ध में ; 

(७ ) भारत में प्रचलित किय्दों भी दरिधि को परिवर्तित करना या रह कर देना 
तथा भारतीय विधान सभा जिन व्यक्तियोँ के सम्बन्ध में विधि बना 
सकती है, उनके सम्बन्ध में प्रयुक दोने वालो विधि में परिवर्तत करना 
या रह कर देना । 

विधान सभा की विधि सम्बन्धी शक्ति-राष्ट्रपाछ को पूर्व प्राप्त 
स्वीकृति के बिना विधान सभा में निम्नलिसित विषयों में कोई विभेयक उत्पापित 
करना अवैध माना जायगा:-- 


(१) भारतीय आम तया शासन-छण; 
६९ ) भएतीय प्रजा का पघर्माचएण; 
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(३ ) भारत की स्थल, जल और विमान सेना के किसी विश्येप भंश या 

इनझ्ी *रड्ुला की रक्षा: 

(४ ) विदेशी राज्य संबंधी; 

( ५ ) जिन थ्रान्तीय विषयों में विधि निर्माण की शक्ति भारतीय विधान सभा 

को नद्दीं दी गई है एसे किसी श्रान्त का नियंत्रण संबंधी; 

(६ ६ ) प्रान्तोय व्यवस्थापिक्ा ढी किसी विधि का संझोधन करता या उसे 

रह करना । 

(२ ) आर्थिक विषयों की शक्ति--प्रत्येक घ्वाधीन देश में आधिक विपय 
वहां के संसद्‌ दवरा नियंत्रित होते हँ। जनता कर देती है। इसलिये करदान, 
कर को बसूलो तथा प्राप्त आगम के व्यय के सम्बन्ध में जनता छी स्वीकृति आवश्यक 
है। संखद के उद॒स्यों द्वारा जनता अपना मताम्रत व्यक्त करती है । 

सरायन्ययक ( बजट )--प्रत्येक बे के आयब्यय का धानुमानिक 
दियाव, एफ विवरण ( रिपोर्ट ) के साथ विधान सभा के समक्ष रखा जाता दै। 
इस क्षानुप्रानिक द्विलाव को आयव्ययक ( बजट ) कहते हैँ । 

(१ ) राज्य के आगम्न का भ्धिरांश धन फरों द्वारा प्राप्त द्वोता है। भागम 
संबन्धी विधेयकों क्रो मुद्रा विधियक ( मनी बिल ) कहते हैं । कोई कर छगाने के 
पहले विधान सभा में तत्संबंधी विधेयक पास ( पारित ) कराना द्वोता है । 

( ६) प्रिटेन भौर फ्रांस की तरदद, भारत के आमर्मों पर प्ररृत्त सभी 
व्यय, विधान सभा में मतदान के लिये रखा जायगा। विधान सभा को इत सभी 
व्ययोकि स्वीकार करने, अछवीडार काने तथा इन में कम्री करने का अधिकार है । 

(३) शासन संयन्धो शक्ति--स्वादीन देशों की संसद्‌ वद्मां के झादन 
विभाग का नियंत्रण करती है । शासन विभाग के कर्मेचारीगण वहाँ की जनता के 
बैदनिक ऐवक मात्र हैँ। अतएवं जनसाथारण के प्रति अपने कव्यों फो ययोचित 
रीति पे संपादन न करने पर उन्हें अपने पर्दों पर रहने का अधिकार नहों है। 
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विधान सभा ही जनता की प्रतिनिधि है । अतएव विधान सभा के ह्वाथ में इनको 
बद्ाली और बरखास्‍्तगी का रहना युक्ति संगत तया आवश्यक है। 

भारत में प्रिदिश राज्य काल में नौकरशाही द्वी सर्वेसर्या थो। जन 
सेवर ( शासन-कर्मचारी ) देश के स्वामी के मत का व्यवहार करते थे। 
नयी व्यवस्था में विधान सभा शासन विभाग को पूणे रूप से अधिडारिणों है। 
डिन्‍्तु यह सद्य है कि अभी तक भारतीय जन सेवकों ( शासतत विभाग के करमेचा- 
रियों ) के दृदय से दौऋरशाद्वो की प्रभुता का प्राचीन भाव पूर्णश्प पे इठा 
नहीं है । 

भारत-शासन अपने शासत कार्यों में मारती विधान पभा के भ्रहि उत्तरदायी 
है। उत्तरदायित्व पूंे शासन व्यवप्था के विपय में यदि शान ( गवर्मष्ठ ) के 
प्रति विधान सभा का विश्वांस न रहे तो शासन को पदत्याग करना पढ़ेगा।। 


तब ै -- +त+ 


अध्याय ९ 
केन्द्रीय शासन तथा प्रान्तीय शासन के बीच शासन 


विषयों का विभाजन... 

भारत शासन विधान १६१६ -१९१९ के झाप्तत विधान में भारत 
के सामरिक एवं अप्ामरिक शासन का नियंत्रण एवं प्रिचालद दी जिम्मेवारी सपरि- 
पद गदर्नर जनरऊ के द्वाथ में थी। गवर्नर जनरल इंमलेंढ स्थित भारत-मंत्री के 
निर्देश से शासन कार्य चछाते थे । उप्त समय भारत का शासन एक क्रेद्गीय ( एकं- 
गीय) द्वोठे हुए भी शासन-मुविधा की दृष्टि से केन्द्र और प्रान्तों के बोच शासत- 
विषयों का विभाजन छिया गया था। देश रक्षा, डाक और तार विभाग, मुद्रा झुत्क 
( बलि ) देशी राज्य भाई सा्वदेशिक स्वार्य सम्बन्धी विषय केन्द्र के अन्तर्गत रखे 
गये घे। प्रादेशिक शासन व्यवस्था, शिक्षा, स्वायत्त-शाउत, विधि और व्यवस्था की 
रक्षा, इत्यादि विषयों का परिचालन प्रान्तीय झासन के अद्ीन रखे यये। किन्तु 
प्रान्तीय सरकारें को सदा केन्द्रीय सरकारों के अद्ुवर्ती रूप में काम करना 
द्ोता था। 

१६३४- प्रान्तों के खशासन और केन्द्र में संघ शासन के प्रस्ताव के कारण 
उपयु क् पुरानों व्यवस्था में परखितेंद करना आवश्यक दो गया। १९३५ ई० के 
भारत झासन विधान में केन्द्र तथा प्रान्तों के विधि निर्माण के विषयों की तालिका 
में स्पष्ट रूप से विभाजन कर दिया गया । स्थिर यद्द हुआा कि ( १ ) कुछ विषयों 
के सन्वस्ध में केवछ केन्द्रीय व्यवश्यातिका, ( २ ) कुछ व्विपयों में केवल प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका, तथा ( ३ ) कुछ विषयों में दोनों हो ब्यवस्थापिका-समार्ग, विधि निर्माण 
कर सदेंगी । 


छर्‌ नागरिक शास्त्र 


१९२३५ ३० के विधान के पंघ शासन का अंश भारतीय जनमत के तीज 
विरोध के काएण व्यवद्दार में न जा छका । 

नवीन शासन विधान में विषय विभाजन--नवीन धान विधान 
में विषयों का विभाजन निम्नलिखित रीति से क्रिया गया है :-- 


केस्द्रीय या संघीय तालिका (युनियन और फेडरछ सब्जे- 

क्ट्स )--भारत सघ की ब्यवस्थापिका सभा झेवछ संघीय-तालिका में उक्षेखित 

थिपयों पर विधि निर्माण कर सकेगी तथा इन विषयों पर ध्ंघ के सदस्य राज्यों को 

विधि-प्रणयन का कोई अधिकार नहों द्ोगा । संघीय तालिछ इस प्रकार है +-- 

(१) रक्षा विभाग ( देश रक्षा व्यवप्या तथा सेनाओं के सहित ) 

(३ ) बिदेशीय विभाग, युद्ध और शान्ति, कूटनीतिर संपर दूत विनिमय, वाणिज्य 
प्रतिनिधित्व, संयुक्त सप्ट संप । 

(३ ) मुद्रा डा प्रचलन तथा उसकी ढलाई, तथा रिजवे बैंक आव इण्डिया । 

(४ ) संघ की उम्पति, शान ऋण तथा उत्तर वेतन ( देंशन ) | 

(४ ) डाक और तार विभाग, भयोमागग ( रेलवे ) जलपय, पोत (जद्राज | बड़" 
बढ़े बन्‍्दर्माद ( पत्तन ) तथा ज्योतिस्तम्स ( छाइट द्वाउस )+ 

५ ६ ) विदेशोय वाणिज्य तथा भारत में स्थायी रूप से बसी हुई बिदेशी प्रजा । 

(७ , जन गणना, तथ्य तथा अंद विभाग, भू-माएन या पमाइश, ( सर्वे ), केस्द्रीय 
छौतुरालय या जादूपर [ म्यूजियम ) तथा अजुपतधान संस्पाये। 

(८ ) अधिड़ोप व्यदपाय ( बेंक बिजिनेस ); गीमा ( भागोप ) धनदेश ( चेक ) 
धर्य पत्र ( नोट  विपत्र ( बिल ) तथा विनिमय ( एक्सचेंज )१ 

(९ ) रीमित समितियां ( चौय ढारबार ) धया उप्झे ऊपर झा फर । 

(१० ) झाशों, अलछोगढ़ तथा दिद्यो विल्ववियाण्य, तथा दूमरे राष्ट्रीय मदत्व के 
विशवियाल्ष्य । 


केन्द्र तथा प्रास्त में शासन विषयोँ का विभाजन ७३ 
(१ ) केद्वीय शासन के अधीन कर्मचारियों की न्युक्ति तथा छोक-ेवा-आयोग 


( पब्लिक सर्विस कमोशन ) । 
(१२ ) केद्ीय शिल्पोन्नति, एक्प्व अधिकार ( पेटेस्ट राइट ) तथा पप्य चिह्न 
( ट्रेड मार्क )४ 


(१३ ) पेट्रोल, नमछ तथा अफीम ( भद्दिफेन ) । 

( १४ ) भारतोय व्यवस्थापिका सभा का निर्वाचन । 

(१५) सर्वोच्च न्यायालय । 

( १६ ) भारतीय ब्यवस्थांपिका के सभापति तथा सदस्य का निर्वाचन । 
राज्यों या प्रान्तों की तालिका (स्देट और प्रारविसियल सबजे- 

कट्स )--केवल संघ में योग देने वाले ( संघ के सदस्य ) राज्यों तथा गरन्तों को 

निम्नलिखित तालिका के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार द्वोगा। तथा उस 

राज्य या भ्रान्त के अधिकार क्षेत्र में ही तथा प्रस्तुत विधियोंका प्रभाव होगा। इस 

तालिक्रा के विषयों पर सथ व्यवस्थापिछय को विधि प्रणययन का भ्रभिकार नहीं 

द्वोगा +-+ 

(१ ) विधि और व्यवस्था ( आदेश )। 

(३) सर्वोच्च न्यायांब्य के अतिरिक्त अन्य न्यायारय ठथा न्याय । 

( ३ , कारागार ( जेल )। 

(४ ) अत्पताल ( विद्वित्साठय ) आरोम्य मन्दिर, ( सेनिटोरियम ) इत्यादि छोक- 
स्याये + 

(५) प्रान्तीय शासन के अधोन सेवकों छी नियुक्ति तथा प्रान्तीय-लोक-सेवा-आयोग 
( पब्लिक सविस कमीशन )६ 

(६ ) प्रान्तोय सियाई विभाग 

(७) ध्रान्त के धन छे परिचाछित छौतुकाल्य ( जादूबर ) तया पुस्तकालय । 

(८ ) प्रान्तोय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों का निर्वाचन । 


उ्ए नागरिक शाख 


( ६ ) जन स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य रक्षा को व्यवस्था 

(६ १० ) शिक्षा। 

( ११ ) स्थानीय योगायोग ( आवशगमन ) की व्यवस्या। 

( १२ ) कृषि । 

( १३ ) वन । 

( १४ ) खनि ( खदान ) | 

( १५ ) मत्त्य पालन । 

(१६ ) दादिं की सद्दायता तथा बेकार । 

(१०७ ) सदरारी समिति । 

(१८ ) बाजी और जुआ ( दूत )। 

( १९ ) प्रान्तीय तथ्य और अंछ विमाग । 

( २० ) भू-आगम ( मालगुजारी या छेण्ड रेवेन्यू * 

(२१ ) कृषि आयहर निधधांरंण । 

(२२ ) जन्म, झत्यु और उत्तराधिदार कर + 

(२३ ) प्रति व्यक्ति ( पर बेपिटा ) कर + 

(२८) स्थापार और वाणिज्य झर । 

(२५ ) भोज्य, भाम्रोद-प्रमोद, बारी, जुआ ( यत ) तथा विलात्तनयस्तुओं पर कर, 
समानाधिकार ताडिका ( फाकरेन्ट टिस्ट आाब सब्भेक्ट्स )-- 

निम्नलिसित विपयों पर सप व्यवृष्पापिष्मा तथा राज्यों या प्राग्तों झो स्यवस्थायिढ़ा 

को दिधि निर्माण छा समान अधिकार होगरा-- 


प्रथम अंश 
(१) दश्ड दिधि ( फौजदाओ छानूत तथा दश्ट-डाये प्रघारी )। 
६२) दिशनी या स्यडड्रार छाये प्रचाली ६ सिंवछ प्रोसस्योर ) 


केन्द्र तथा प्रान्त में शासन विषयों का विभाजन जय 


(३ , सक्ष्य ( सवादी ) और शपथ । 
(४ ) विवाद और विवाद विच्छेद । 
(५ ) ठेका ( कार्द्राक्ट ) 
(६ ) दिवालियापन था शोधक्षमता ( इनसालवेंसी )। 
(७ ) मुद्रणाल्य ( छापाखाना )। 
(८ ) विधि, चिछित्सा तथा अन्य पेशा (श्रत्ति )। 
( ९ ) विपाक्त तथा खतरनाक औषधि, अम्ल इत्यादि । 
द्वितीय अंश 
(० ) खस्थ्य बीमा ( स्वास्थ्य-यद्ध विदा )। 
(१९ ) वार्षक्य का उत्तवेतत ( बुढ़ापे का पेंउन ) 
(१२ ) कारखाने ( निर्माणी ) झा अधिवियम ( फैक्टरी एक्ट )। 
(१३ ) श्रम्रिक्र कल्याण । 
, (१४) श्रमिक संघ ( सजदूर मूनियन ) और मालिउ-मजदूर के भगढ़े। 
( १५ ) विद्युत ( बिजली )। | 
(१६ ) चदवित्र अधुमोदन ( फिल्मों को आशज्ञादान )। 
(१७ ) आविक तथा सामाजिक परिकल्पतायें ! 
साधारण अबध्या में सब प्रान्तीय विषयों में इस्तस्तेप् नहीं करेगा किन्तु देश 
को आस्तरिक्र भध्चान्ति या युद्ध कालीन स्थिति में राष्ट्रपति खारे भारत में 
आ्ान्ति तथा मुखक्ष। को संकट अध्त घोषित फर भापत्कादीन घोषणा द्वात श्रान्तों करे 
सभी विपयों के नियंत्रण का अधिकार संघ को दे सक्रेठा। तथा आपत्कालीब विधि 
बना प्रक्रेगा ) 


अवशिश शक्ति--तालिका में जिन विपयों का उल्लेख नहीं हे वे पंघ की 
व्यवस्वापिझा के अधिकार में होंगे । 


हु] नागरिक शात्त्त्र 

समाद्धिकार दिपयों झो तालिका के सम्बन्ध में केंद्र तथा प्रान्तों या 
गार््यों में विरोध की स्थिति आ पड़ने पर प्रान्त या राज्य का निर्णय कमान्य दो 
जायगा तथा छघ ब्यवस्थापिझा की विधि ही मानी जायगो । 


अध्याय १० 
आन्त समूह 

पद्ेडे केद्रीय घासत सारे भारत का सर्व सत्राधारी था। प्रान्तीय-शासन 
सभी विपयोर्मि केन्द्र के अधीन ये । 

“मास्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भें छद्दा गया ढि प्रान्तेंकी आधार मानकर दी 
देशरमे उत्तरदायी शासनकी व्यवस्था करनी द्वोमी । 

प्रान्तोछों स्वायत्तासन प्रदान करने का अथे है, उन्हें विधि-निर्माण, प्रान्तीय 
शासन व्यवस्था, तथा भ्राथिक विपयों क्री यथा संभव स्वाधीनदा दी जाय। इस 
प्रकार ख्वाधिकार प्राप्ति को '्रान्तीय उत्तरदायी झासन! कद्दा जाता दे । 

प्रान्तीय उत्तरदायी शासनके पक्षमें तक 

(१) प्रॉन्‍्तीय उत्तरदायी शाप्तन की मांग प्रान्तोंकी भौगोलिक, कर्थनेतिक 
तथा जातीय (7209] ) रेप्तियछ संख्याक्षेद्रि भाधार पर अवर्ूृवित है । 

(२) ऋ्रम-कमसे बढ़ती हुई प्रान्तीय स्वाधीवता ( प्रान्तीयता ) की भावना इस 
मॉपिफों अधिक हृढ़ कर रदी दे । 

(३) कत्तेमान भापाओों के आधार पर प्रान्दोंका पुनर्गठन द्वो रद्दा है । विद्वारी, 
पजाबी, मराठे, भासामी, करनाटछो झादि प्रत्येक जाति अपनी अपदी अ्रव॒त्वा में 
शोप्र उन्नतिके पथ पर अग्रपर द्वोना चाइती है । ऐसा प्रान्तीय उत्तरदायी शासन 
के बिना संभव नहीं है । है 

बतेमान प्रान्त समूह 
प्रान्तनाम मंत्रिमंडल विधानसभाकी प्रधान मंत्री 
स्थान (सी) संरब्या 
भाषाम -.. कॉप्रेस हद श्री गोपीनाथ बारदोलई 


घट 

बयाल झांग्रेस 
बिद्वार क्रिस 
बम्बई कांग्रेस 


मध्य प्रदेश और बरार कांग्रेस 


मद्रास ड्रंग्रेस 
उड़ीसा कांग्रेस 
पूद्दी पंजाब रुांप्रेस 
संयुक्त प्रांत कांग्रेस 


नागरिक शास्त्र 


3. 
$५२ 
१ज२ 
$ ६ है | 
२१३ 
दर 
७५ 
२२५ 


डा० विधान चन्ध राय 
श्री श्रीकृष्ण सिद्द 

श्री बि० जी० खेर 
श्री रविधद्डर शुक्क 
श्री ओन पी रेह्ढी 
श्री रेकृष्ण मेहताब 
ढा» गोपीचन्द भार्गव 
श्री गोविन्द्बल्नभ पंत 


पाकिस्तान--पाडिस्तानमें शआ्न्तीय शास्रक द्वारा शासित ४ प्रान्त हैं--पूरी 
बंगाल ( पूर्वी पाकिस्तान ) पिन्धु पश्चिमी पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा श्रांत + केवल 
एक ब्रेड चिष्तान, मुख्यायुक ( दीफ कमिश्नर ) शासित प्रान्त पाकिस्तान में दै । 


अध्याय ११ 
चर्तमान प्रान्तीय शासन + शासन विभाग 


प्रान्‍्त शासक--अस्वाय्री झासन-विधान ( भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 
१६४७ ) के अनुसार इडैंड का राजा, भारत सरहाके परामर्श से प्रान्त झासक 
व्यक्त करता था । इिन्‍्तु १९७० में भारीय प्रज्ञातन्त्र कौ स्थापना के बाद 
प्रान्तीय शासकों की नियुक्ति भाग्त के रष्ट्रपात करेंगे । 
प्रान्त शासक प्रान्तके सर्वे श्रेष्ठ श सन कर्ता होते हूँ । वियुक्तिकि समय कार्य 
संचालनाथ इन्हें एक निर्देश ( इस्सट्र ,मेंट भाव इम्मट्क्सन्त ) दिया जाता है। 
सामाम्यतया मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुकूल शासक को चलना पढ़ता है। 
$ श्राग्तके मद्दाधिवक्ता ( एडवोकेद जनरल ) न्युक्ति करते हैं । 
पुराने शासन विधान में प्रदत्त विशेषाधिकार के कारण प्रान्त शासक वास्तविक 
भर्थों सर्वोच सत्ताधारी थे, किम्ठु १९४७ ई« छे विश्वेषाधकार की समाप्ति के कारण 
हर केवल वैधानिक शापक रद गये है! । हि 
, मंत्रि मंडड--शासन कार्यमें प्रान्त झासक को सद्दायता तथा परामशे देने के 
हिये प्रत्येक प्राम्तमें एक मंत्रिमंडल है। मंत्रियों की सरब्या विधान द्वारा 
नश्वित नहीं की गई हैं । 
प्राम्त-शासक अपने मतालुसार प्रान्त की विधान सभा के बहुमत पक्षके नेताकों 
मुख्य मंत्री या चीफ मिनिस्टर नियुक्त करते हैं तथा मुख्य भन्नी के परामशंके अनुसार 
अन्य मंत्रियोंकों नियुक्त करते हेँ। कोई मंत्री यदि विधान सत्ता का सदस्य ने 
रदे तो उसे छः मद्दीनों के अन्दर सदस्य निर्वाचित होना द्ोगा। अन्यथा इस 
अवृधिरे बाद वह मंत्री नहीं रद सकेगा | 


घ० नागरिक शास्त्र 


ग्रान्त शासक जोर मंत्रिसभा का सम्बन्ध--प्रान्तीय शासन प्रान्त 
शासऊ के नाम पर मजिमण्डलके द्वारा परिचाछित होता है। सभी क्षेत्रोर्मे प्रान्त 
चासक ढेवऊ वैधानिक शासक के रूपमें द्यमर करते है । 


बलुतः मंम्रिगण ही शासन करते दै। व्यवस्थापिकाके समक्ष शासन छाये 
के विमित्त मंभ्रिमण्डठ ही उत्तरदायी दे। साधारणतः प्रत्येक मंत्री अपने अपने 
फार्य्य के श्यापन प्रो परिवालना फरते है! । सच तो मदद है क्रि प्रान्त शासक 
इडलेंढके राजा के सामान वैधानिक शासक भर है। शासन छा को सुविधा के 
डिये मुख्य मंत्री अन्य मंत्रियों कार्यालयों का विभाजन कर देते हैं । 


मंत्रि मंडल और व्यवस्थापिका--नवीन शासन डिथान के भलुसार प्राम्त 
शासझ मर्रियोद्नो नियुक्त करते द्व'। ऐसा व्यक्ति, जो ब्यवस्थापिदा का सदस्य 
नहीं है, यईि मंत्री नियुक्त स्या जाय तो उसे 8ः मास की अ्वर्धिमें ब्यवस्थापिका छा 
सदस्य निर्षाचित दोवा दोगा। 


प्रान्त घासक व्यववथापिका के बहुमत पक्षफे नेता को मुख्य मंत्री नियुक्त करते 
दै। मंत्रि मग्इठ का कार्यड्राल, विधानतः आरम्त शाप्तरु की इच्छा पर निर्भर दे, 
हिन्तु बल्लुतः बढ व्यवस्थापिका के विश्वास फाल तक दे। व्यवध्यापिका का 
विश्वास न रहने पर मंत्रि मण्डल को पदत्याग करना द्वोता है। मंत्रिमण्डल अपने 
शासन कार्य ठथा नीति के सम्बन्धमें व्यवस्थापिदाके प्रति सामूद्रिछ रूपसे उत्तरदायी 
द्वोता दे इस प्रदार वद ब्यवस्थापिदाह़े द्वारा नियश्रित दै। 
व्यवप्यारिस। विद द्वारा मंत्रियों का वेतन निश्चित पश्ती दै।. प्राम्तीय पापन 
फिपपक संभ्रियों के उत्तरदायित्व को मंत्रि मंढठ झा उत्तरदायित्व ( मिनिश्चियत पिछ- 
पोन्छिम्सिट ) फह्ठ जाता दे 


प्रान्तोंड़ी झ्ञामन नीति तपा झासन कारयों छे छिये मंत्रियण उत्तरदायी हैँ । 


ब॒र्तमान प्रान्दीय शासन : शासन विभाग टशर्‌ 


प्रान्त-शासक की शक्ति 


प्रान्त शासन के सभी कार्य प्रान्त झोसक के नाम पे डिये गये कद्दे जाते हैँ । 
पर बस्तुतः मंत्रिगण द्वी कार्योंके संचालऊ द्वोते हूँ । 

व्यवस्थापिछाय सम्बन्धों शक्ति--() व्यवस्थायिका के विश्रान्ति कालमें, 
आवश्यक प्रयोजन सममने पर प्रांत शास्रकत मंत्रि मण्डलके परामर्श से अध्यादेश 
(६ भा्िनेस्स ) प्रवर्तित ( जारी ) कर छकते हैं । भ्रान्तीय व्यवस्थापिक्रा का अधि- 
बेद्न प्रारम्भ दोने के छः सप्ताद वाद ऐसे अध्यादेश रह हो जाते हैं। व्यवस्थापिक्ता 
यरि चाहे तो छः सप्ताद के पदछे भो अध्यादेश को रद कर दे सकती है। 
सत्य तो यद्द है कि ऐसे अध्यादेशंक्नि प्रवतेन का उत्तरदायित्व भी असलमें मंत्रिमंडल 
पर द्वी है। क्याह उसो के पएमश के भनुपोर प्रात शासक अध्यादेश प्रवतित 
करते हैं । 

(ख) विशेषाधिकार ( विटो )--प्रांत शासक व्यवस्यापिक्ा द्वाए प्रा ढिये 
हुए ( पारित ) डिस्ी विधेयक्र को स्वेच्छाजुसार अचुमति दे सकते हैं, नदीं दे सकते हैं 
अथवा विवेचना के लिये राष्ट्रपाछ के पात्र भेज सकते हैं। पहले विषान में प्रान्त 
शासक को व्यवस्थापिका की राय हो रह करने का जो विश्वेपाधिक्रार ( बिदो ) प्राप्त 
था वद्द भव नहीं रदह्दा । छोऋ-निर्वावित व्यवस्थापिचा द्वारा स्वीकृत विधेयक को प्रांत 
आाप्रक 'बेधानिक शासर के ख्पम स्वोझार कर लें, अस्वीकार न करें। हां, विशेष 
परिस्थितिमें वे पुनर्िचार के नाम पर कुछ सम्रय निकाछ छे सकते हैँं। पूणवः 
अस्वीकार करना तो मणतंत्र छे विरोध करना द्वोगा । 

आशिक विपय सम्बन्धी शक्ति-आँत के आागत्र से व्यय के लिये पनदछो 
मांग प्रांतीय व्यवध्यापिछा समा से प्रतिशासकके नाम पर को जायगी। मांग 
को स्वीकार स्वीकार उिम्बा कमर करके स्वीकार करने का अधिकार व्यवस्थापिकरा 
को दोगा | डिन्तु प्रात झाप्तक दी अर्थ व्ययकी मांग कर सक्केमा । प्रतीय ब्यव- 

ढक 
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स्थापिद् द्वारा स्वीकृत आयव्ययक्रे ( बजट ) को प्रांत घास अनुमति प्रदान करेगा। 

जनवोन शासन विधान प्राल्त शासक का स्थान -भारतीय विषान 
सभा द्वाए छोड्त नवीन विधानमें प्रांत शासक छी नियुक्ति छा अधिदर राष्ट्रपतिड़ों 
दिया गया है । विधानके श्राह्प (ड्राफ्ट ) में प्रांत शासक के निर्वाचन अपवा 
निर्वाचित चार ब्यक्तियोर्मे एक को याप्ट्रपत द्वारा नियुक्तिका प्रावधान ( प्रोवीजन ) 
दिया गया था। किन्तु विधान सभाने इस अनुच्छेद ( भाटिइल ) में प्रान्‍्त शास# के 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तिवचिनके प्राव्धानह्रों हटा कर ( अस्वीदार कर ) नियुक्ति का 
पूरा अधिकार गस्ट्रपतिके दवामें दे दिया दे । 

प्रौतोय शासवछों सुदृढ़ स्सनेझे उद्देश्य से विधान सभा द्वारा ऐसी ब्यदष्यार्थी 
गई है। ताकि प्रांतर्मि मंत्रियोक्े शासनमें जर अब्यवत्त्या या भरांड्ी पूषे श्रुदियाँ 
उत्पन दो भर इनडे कारण देशडी एकता पर आँच आवे ओ राष्ट्रपति प्रांतके शासन 
को अपने द्वापमें सरलता पूर्व छे सक्के । 


अध्याय १२ 
चर्तमान प्रान्तीय शासन, विधि विभाग 


प्रान्‍्तीय आइन सभा या विधान मंडछ--प्रत्येड प्रांतर्म प्रांत शासक 
और व्यवस्थापिद को मिझछाकर एक विधि बनाने वाली संध्या (विधान मण्डल) गव्ति 
हुई दे। मद्रास, बम्बई, संयुक-आंत तया विद्वार्म प्रांत शासक्र तथा दो आगारों, 
१-विधान परिषद्‌ ( छेजिस्टेटिव कांसिल ) २-विघान सभा ( छेजिस्लेटिव एसेम्बली ) 
को लेकर विधि बनाने वाली संध्या ( विधान मण्डल ) बनी है। 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका या विधान मंढदछ की रचना--मंत्रियों सहित 
प्रांतों की व्यवस्यापिक्ा पूर्ण रूपसे गेर सरकारी ( अंश्चाप्रकोय ) व्यक्तियों द्वारा गठित 
दोती है। उत्तरागार ( भर द्वाठध ) के थोड़े से सदस्य भ्रांत श्ाप्तक द्वारा मनो- 
जीत द्वोते हैं । इनके घिवा शेप सभी तिर्याचित सदस्य द्वी रहते हैं । विधान समा 
की सदृष्य संझ्या इस प्रकार दै--संधु्त प्रांत २२६, मद्रास २१२, बम्बई १७२, 
बंगाछ ८४, पूर्वों पंजाब ७८, बिद्वां२ १५०, भ्रध्य प्रांत १११ और आसाम ६८। 
निर्धाचक निकाय--१९३५ ६० के भारत शासत विधानके अनुसार भारतके 
१४ प्रतिद्यत छोग या कुछ साढ़े तीन करोड़ छो्गों को मददानका भ्रधिकार प्राप्त दे । 
मतदानको यद्द अधिकार सम्पति, करदानहो शक्ति, या शिक्षा की योग्यता के आधार 
पर दिया गया दे । छोकप्रिय सरकार ( शासन ) का वास्‍्तवर्में छोछप्रिय बनानेके लिये 
मतदानके अधिऋार को व्यापक बनाना आवश्यक दै। नवीन विधानमें सभी बालिण 
( प्रौढ ) ब्यक्तियों का मतदान करने के अधिकार की नीति सरीक्ृषत हुई है। 
निर्वच्िक ( चाय के पगीचे का मालिश ) निराय छा साक्षारथ दथा विशेष 
निर्वाचन क्षेत्रोंमिं विभावन दिया गया है। साधारण निवरचित क्षेत्रके ( अलसूचित 
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जआातियेंक्रे ठिये मुरक्षित स्थार्तों छ़े साथ ) मतद्ता प्रधानतः हिन्दू हैँ। मुसतमात+ 
घिख, योरपोय, एग्डो इण्डियन तथा भारतोय सित्तान सम्प्रदायेमिं पत्ये् के लिये 

विशेष निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था है । इनके सिवा वाणिज्य, शिल्प, खनि (खानों ) 
जमीन्दार क्षादि पछ्पिर स्वार्यी वर्गों त्तथा विज्व विद्यालय, भ्रमित और महिणाओं के 
लिये मुर्षित स्पान ( आसन ) हैं। 


व्यवस्थापिका को कालावधि तथा अधिवेशन--प्रत्येड व्यवस्यारिा 
दी कालादधि ७ दरों डी होती है। इढिन्तु प्रान्दशाउफ (गब्बर ) यदि 
चादे तो इस छार्यदालको इसके पदछे भी समाप्त कर सझते हैं । 


वर्षमें कम्र से ऊम एक बार विधात सभा का अधिवेशन द्वोगा। प्रास्तशासछ 

अपने इ5ठानुसार विधान-समा दा अधिवेशन बुला सगे, अधिवेशन स्पणित रख 
सरेंगे या विधान-सभा का विलयन कर सकेंगे । दे व्यवृध्थाविका ( विधान मंडल ) 
को सम्बोधन कर सहूँंगे तथा उसमें संदेश भेज सकेंगे + 

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन -प्रत्येड प्रात्तीय विधान-सभा 
दो एद॒स्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचत फरतो दे । व्यवत्थाप्रिका ( विपान 
मंडल ) विधि द्वारा इनके वेतन तथा अधिदेय निश्चित करती दै। भष्यक्ष क्री 
अलुपश्यिति में उपाध्यक्ष उनके प्रडायों का निर्वादद करते हैँ । 

राणपूरक ( कोरस )--उल सदस्‍्यों के एक परौय दो उपस्थिति खे सण* 
पूरक ( छोरम , पूए द्वोता दे । तभी सभा क। क्रय चल सकता दे । 

अनुपक्ति शपथ प्रदण--सभा के प्रत्येड सदस्य को सदस्यता करा एथाव 
( आसन ) प्रदण करने के पूर्व अलुर्पक्ति के डिये दपय प्रद्वण करना पढ़ता है। 
डिश्वी सदस्य के अयोग्य प्रमाणित दोने या पद त्याग करने पर स्थान रिक्त हो 
जाता है । 

सदस्षो' को सुयोग-पुविधायं--घदस्‍यों ढो वाइल्वातंत्य, समा डी 
स्वीकृति से पत्रादिक प्रराशन डो मुद्िया ठथा व्यव्यापिद्ता में छाह्ी-भाद्धान गो 
मुद्रिधा प्राप्त होती दे + 

व्यवध्यापिका ( विधान मंढछ / फो रचना-झसझो दिछुठ 
ताडिश बोचे दो जतो है । 
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ब॒र्तेमान प्रांतीय शासन, विधि विभाग ढ़ 
आइन समा ( विधान मण्डल ) की श्वक्ति 


(७) विधि सम्वन्धों-प्रत्येक प्रान्त का अवरागार ( विधान सभा ) 
को आधिक विधेयकों से अन्य विपय्क्र कोई विधेयद्न को प्रस्तावित तथा ज्वीकार 
करने का अधिकार है। ब्यव॒स्थारिका ( विधान मण्डल) में स्वीकृत हुए बिना 
कोई विधेयक पास नहीं हो सक्केया । 


नवीन झासन विघान के भनुप्तार प्रान्तोय तथा धमानाधिछार की तालिका 
में उल्छिखित विपयों के सम्बन्ध में विधि निर्माण का पूणे अधिकार प्रान्होय 
संबन्ध में विधि तिर्माण का पूर्ण अधिकार श्रान्तोय व्यव्याप्रिदा ( विधान. मंडछ ) 
को है। समानाधिकृत्त दिपय पह आन्तीय ज्यवत्फप्िछ्ा विधान मंडछ के स्वीकृत 
विधेयद्ध यदि केन्द्रीय विधान मंडल का स्वीक्रत विधेयक के प्रतिकूल द्वो ते) प्रान्तीय 
विधेयक रह ( प्रभावदीत ) समस्या जायेगा। राष्ट्रया की आज्ञा से आन्तीय 
व्यवस्थापिका विधि निर्माण में अवशिष्ट शक्ति का उपयोग कर सकेयो । 

भारतीय घासन विधान राष्ट्रयाल ( गवर्नर जनरल ) द्वारा प्रवर्ित भध्यादेद, 
राष्ट्रपाछ की शक्ति और स्थल, विमान तथा जछ सेना के पम्बन्ध में प्ास्तीय 
व्यवष्यापिक। ( विधान मंडल ) राष्ट्रगल की अनुप्रति के बिवा कोई विधि नहीं 
बना सकेगी । 

विधेयकों से विधि बनने को रीतिः--केन्द्रीय व्यवृत्थापिका में विधे- 
यों से विधि बनने की प्रणाली छा वर्णेत इम कर चुके हैँ । प्रान्तीय व्यवप्यापिका 
( विधान मंडछ ) में भी ठली पद्धति से विधि विर्माण होता है । 

प्न्त शासक प्रास्तीय व्यवस्पाप्रिछा द्वारा पास क्रिये हुए ( पारित ) विधेय- 
कड़ों स्वोडार अथश् अस्वीझार कर से हैं। वे विधेयककों धुनविचार के लिये 
व्यवस्थारिका ( विधान मंडल ) के पास वापस भेज सकते हैं । 

( ख्र) आर्थिक विधेयकों के नियंत्रण को शक्ति--केवल शासकौय 


<८ढ नागरिक शात्र 


पद्ष दी आवक विषेयक्त उत्यापित कर सकठा है । प्रान्त शापकझ के अनुनोदन 
दिना छोई भी आविद विधेयक उत्थापित नहीं होता है। शासन पर प्रस्त्त 
व्यय के संदन्ध में विधान सभा तथा उत्तरागार छो कुछ भी अधिकार नहींहे।. 
अन्य व्यय सम्बन्धी सभी प्रस्ताव व्यय की सांग ( अबुमान मांग ) के रुप में प्रान्त 
शासक के लनुनोदव ( अभिस्ताव ) से व्यवस्थातिदा में ठत्याउित छिया जाता है । 
व्यवस्थारिडा एडी डिसी सी मांग को स्वीकार तथा कम्म करके स्व्रीकार, 
अलोचआर कर उद्वी है 

झआायब्ययक ( बज्ञठट )--आन्त शासक, प्रतिवर्ष प्रान्त के वापिक आग 
ब्ययका क्षायणित दिसाब ( झायव्ययक ) के साथ उत्दंबस्थी विवरण पत्र विधान 
सभा में उत्याप्रित करेंगे । इसे 'वापिछ आिक विवरण झइठे देँ । इस वापिक 
झाधिछ वितरण में (क ) प्रान्त झाउक, मंत्री तथा अन्य शासन सेवकों ( गवर्मे 
सर्वेन्टस ) के वेतव तथा अधिदेय, प्रान्दीय ऋण शासनादि का ज्यय प्रान्तीय भागम 
पर प्रदत्त व्यय के रूप में दिखाया जायगा,( ख) इससे अन्य व्यव का प्रस्ताव 
प्रथकू रुप से दिखावा जाया, ( ग ) राज्य के आगगर्मों ५२ प्रदत्त व्यय अन्य व्यय 
से अलछय करके दिखाया जायगा। 

आय व्ययक्त ब्याउ्यान- प्रान्तीव अर्थ मंत्री प्रान्व का आब व्ययक्र 
उत्थापन के चम्रव आयब्ययक के महत्वपूणे अंधों की व्याख्या करने के लिये एड 
भाषण देंगे । इसके बाद सदृस्‍्यगण आयव्ययक के सम्बन्ध में १५ दिनों तक 
आलोचना कर मतदान ऋरेंगे। हितों एक व्यय के सम्बंध में दो दिनों ऐे क्षधिरू 
आले|चना नह्ढों द्टो सड्ेगो । 

आन्त के झागम द्वारा अत व्यय के सम्बन्ध में विधान सभा को केवल 
आलोचना का अधिकार है; मतदान छा नहीं। अन्य व्ययों के संबन्ध में भालोचता 
ठपथा मतदान दोनों का अधिकार विधान सभा को दे + 9त्तरागार ( अपर द्वाठव ) को 
केवल आाल्येचता का अधिकार है । 


3 है 


है.। 


वर्तमान प्रांतीय शासन, विधि विभाग दब 


विधान सभा द्वार अनुमोदित व्यय की तालिका पर प्रान्त शासक का 
इस्ताक्षर द्वो जाने पर वद् विधि के सम्तान प्रभावी द्वो जायगा । 

(ग) शासन नियंत्रण की शक्तिः--मंत्रि मंडल अपने झास 
कार्यों के लिये व्यवस्थापिका ( विधान मंडल) के प्रति उत्तरदायी है। इस्न प्रकार 
मंत्रिमण्डक इसक्रे नियत्रणाधीन है । किसी भी मन्‍्त्री को काये यदि व्यवस्थापिदा 
डी नीति दवाएं अनुमोदित न द्वो, तो मन्प्रिमरण्डल को पदत्याम ऋरनों पढ़ेगा। 


अध्याय १३ 
जिलो' ( मण्डलो' ) की शासन व्यवस्था 


प्रत्मे क॒ प्रान्त के कई विभाग ( डिदिजन ) किये गये हैं । ऐसे विभागों 
के शासक को कमिश्नर ( आयुक्त ) कद्दा जाता द्वै। इसी प्रकार प्रत्येक विभाग 
के कई भाग हिये गये हैं, इन्हें जिला या मण्डल कहा जाता है। प्रत्येइ जिले 
के शासक को मण्डल अधिकारी या ( मैजिस्टेट कछेक्‍्टर ) कहा जाता है। 

प्रत्येक जिले के भी कई छोटे हिस्से डिये गये हैं। इन्हें उपविभाग 
( सवडिविजन ) कद्दा जाता है। 

कमिक्षर ( आयुक्त |--कमिश्नर अपने विभाग के आंगमों को बसूलने 
बाला भ्रधिकारी है। आगम ( रेवेन्यु ) सम्बन्धी सभी कार्यों छा सर्वाधिकार उछे 
प्राप्त है। कमिश्नर को न्याय संबन्धी शक्ति कुछ भी नहीं है। आगम संबन्धी 
मामलों में वद्द अपील अदालतों ( पुनविचार न्यायालयों ) के मालुसार कार्य 
करता है । 

वह जिले ( मण्डलों ) के कलक्टरों ( समरदर्ता) का परिचालन तथा 
वियंत्रण करता है। वह प्रान्तीय सरकार तथा मंडल सरकार को मिलाने वाला 
धागा है। जिले के स्थानोय स्वशासन संस्थाओं के सम्बन्ध में कम्रिजनर को प्रचुर 
अधिकार प्रप्त दोते हैं 

जिले के शासनकर्ता--जिले के घासतकर्ता के नाम कलेक्टर 
( समाह्त्ता ) तथा जिला मज्िस्फ्रेट हैँ। आनियामक ( रेगुडेशन ) के बहिभूत 
प्रदेशों ( रिजोन ) में उठे उपायुक्त ( डिप्यूट कमिश्नर ) कहते हैं। कलेवटर द्ोने 
के नाते वह जिले के आगम ( राजस्व ) संभ्रद रा प्रमुख अधिकारी द्वोता है। 
मजिस्ट्रेट को देसियत से उसका कर्तव्य जिले के दंढ विपयक (फौजदारी ) 
न्यायालय के कार्यों का निरीक्षण करना तथा ( पुल्सि ) रक्षिदल का संचालन करना 
है। जिले की शान्ति व्यवस्था का प्रधान अधिकारी बद्दी द्ोता है। 


जिलेके छोटे बढ़े सभी विषयों की पूरी जानकारी इलेकटर ( समादल्ता ) को 


जिलोंकी शासन व्यवस्था ६१ 


रखनी पड़ती है । अपने अधीनस्थ कर्मचारियेक्ति द्वारा वह सभी विपयोका समाचार 
जानता रहता है । 

अबतक कलेक्टर जिडेमे प्रान्तीय शासन का सर्वसत्ताधारी अधिकारी था। 
( पुलिप् ) रक्षिदठ, कारायार, चिकित्सालय (द्वाल्िटल) विद्यालय समिति (स्कूल्बोर) 
विद्यालय, भद्दावियालय ( कालेज ), मंडल सम्रिति ( जिलों बोडे ) नगर समिति 
(म्युनिसिपक बोई), स्थानीय सम्रिति (छोकल बोड), संघ समिति (यूनियन बोर्ड), भादि 
समस्त विपयोमें इसे विस्तृत अधिकार श्राप्त थे । 

आंगम सम्बन्धी कार्यों के तिवा रजिस्ट्रेशन ( पंजीयन ) भूमि-आंगम ( लैंड- 
रेवेन्यु ) सम्रन्धी काये ऋण ग्रध्त जमींदारी दी व्यवस्था, कृपओों को ऋणदान, 
दुष्काल (अकाल) सद्ायता, आदि विपय कलेकटरके कत्तंब्येक्रि भन्तगंत ये । 

जिले के प्रमु् नगरमें झलेक्टर का कार्यालय ( भाफिस ' द्वोता दे । जिछे के 
विभिन्‍्त विभागों के अधिकारियों को कार्यालय भी उसी नगर में रहता है। शिछे 
के पुलिग् सुपरिन्टेडेन्ट ( भारक्षी भधीक्षक ) एग्जीक्यूटिव इण्जोनियर ( अधिशासी 
अभियांत्रिउ) सिविल सर्जन ( व्यवद्वार चिकित्सक ) जिला कारागार की व्यवस्था भादि 
विपयॉपर भी कलेक्टर का थोड़ा बहुत आधिपत्य रहता था । 

नवीन विधानके अन्दर जिला मजिस्ट्रेट की इन सब विषयों को शक्ति बहुत कम 
कर दी गई है । वर्तेमान विधान मण्डल के निर्वाचित सदस्य द्वी जनताके अधिकांश 
कभाव-अभियोगों छो सरकार के पास पहुँचाते हैं । 

जिला मजिस्क्रेट जिलेद्ा से प्रधान शासक है। वही जिले की शान्ति-य्यवस्थ 
का उत्तरदायी होता है। इसलिये किसी व्यक्तिके गिरपतार यथा अभियुक्त द्वोने का 
उत्तरदायित्व भो उसी पर द्वोता दे । फिए उसके अधीनस्थ न्यायापीश ठसके अभियुक्त 
पर न्याय निणय करता है। ऐसी अवस्थार्मे न्याय मर्यादा के उल्लंघन की बढ़ी 
सभावना रहती है। कभी किसी देश में अभियोगकर्तता, न्‍्यायकर्त्ता नहीं द्वो 
सकता । यद्द गणतंत्र के एिद्धान्तके प्रतिकूल है । अतएवं न्‍्याय-विभागका शासन 
विगाग से एथकरण अत्यन्त भावश्यड़ है । 


अध्याय १४ 
देशी राज्य 


राजनीतिक हृश्सि भारत दो भागोमें विभाजित था। प्रिदिश भारत तथा भार- 
लोय भारत । 

ब्रिटिश अधिआरियों द्वारा शासित प्राम्तों तथा भारतके दूसरे प्रदेशों को त्रिटिश 
भारत ऊद्दा जाता था तथा देशके राजन्यव्ग द्वारा शासित राज्योंको भारतीय भारत 
१८५७ ई० तद अंग्रेजोंने कल-छल-बल से भारतक्ने प्रत्येक देशी राज्य पर 
अपना वाध्तविर्न अधिछार स्थापित कर लिया। ( सद्दायक सन्धि ) के भीतर 
देशी राज्यके शासक साथ मिलकर अंग्रेज जाति भारत के एक सुविष्तृत भूभाग 
पर मध्ययुगोन सामंत॒वाद पर अवलम्बित शासन चला आ रद्दा था तथा इस प्रद्ार 
भारतक़ो दो अत्वाभाविक भागों में बाँट रखा था । ब्रिटिश शासन कालमें राज्यों के 
देशी राजाओं को वाम मात्रका अधिकार श्राप्त था । वस्तुतः राज्योके पालिटिकल 
एजेंट राजनेतिझ अभिकर्त्ता ) ही व्दाँ वास्तविक शासक थे । 

१६ अगस्त के पश्चात्‌ --१६४७ ईं० के १५ अगस्त को सत्ता इस्तान्तरित 
दोनोंके साथ-साथ देशी राजाओं पर से ब्रिठिस शासन की सदंसत्ता [ परॉरामाठन्सी ] 
सम्राप्त द्वो महैं। इस समय राजाओं के सम्मुख दो मार्ग खुले ये--[१] »पनो 
स्वृतस्त्रताकों कायम रखकर छ्वाघीन राज्य की मर्यादा को प्रतिष्ठित करना ; [२] 
भारत-संघ या पाकिस्तान में ग्रोगदान करना। भारत शासनके सम्मुख ५६६ 
राज्योकी सुविस्तुत समप्याए' उपस्थित हुईं । इन सभी राज्योद्रो भारत उंघड़े 
सुत्र में गूथ कर देश में ऐक्यबद्ध एवं शक्तिशाली गणतंन्नात्मक राज्यकी स्थापना 
ही भास्तवासियों का बहुत दिनो से लक्ष्य धा। देशी राज्योंकी जनता भरी इस लक्ष्य 
की सिद्धि तथा राज्योंके नरकुश शासव की समाप्ति के लिये कई दशकों से छंघ 
कर रही थी। 

सत्ता इस्तान्तर के अनन्तर कई देशी राज्यों ने श्रतिकियागामी शाक्तियो' के 
प्रभाव में पढ़कर भारतकों बिवष्द करने छी चेष्टा की ! भारतके अन्तिम अंप्रेज 
गवर्नर जनरल लार्ड माउण्डवेटेन के कथनानुसार 'भारतको खण्ड-खण्ड तथा दुर्बल कर 
देने का पश्यन्त्र चकछ रहा था ।! 

१९४९ ईंस्वी के १५ अक्टूबर तक भ्र्थाव खाधीवता के तृतीय वे पूरा ढोने 
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के पहले द्वी देशी राज्यों के विल्यन का काम उम्राप्त दो गया है। इसर प्रकार भारत 
के नवीन मानचित्र की रचदा हुई है । ५ 

प्लेत्रफड और जनसंड्या--देशों राज्यों को समस्त संख्या ५६६ थी। 
इनकड्ना क्षेत्रक्त था अश्च॒ण्डत भारत का ४० प्रतिशत । इनको समस्त जनसंदया 
सम्यू्ण भारत की जनसख्या छा २३ प्रतिशत थी। 

अन्तविडयन--शक्ति दस्तास्तमण के अन॑तर देशी राज्यंद्धि क्या स्थिति 
है, इसकी तालिकों नीचे दी जाती है;-- 


उतंम्र रूपते योगदान- अह्थायी रुपछे.. केस्द्रशासनाधीन विभिन्न राज्यों द्वारा 





कारी राज्य. अन्तविलियितराज्य. राज्य गठित राजेसंघ कर 
। रे | 8 «५8४ 
द्विमालयप्रदेश (१)पंजाब और परद्ियछा 

कच्छ, भोपाल डे 





बिलासपुर (२) राजस्थान 
कूचबिद्वा।.. (३) मध्य भारत 





है. 
() कासमोर, मेंसर 


४ ड् त्रिपुरा (४) सौराप्टर 
(उ)बढ़ौदा, जूनागढ़, . दैदराबाद मणिपुर (५) कोचीन और 
कैल्दापु,, आदि काझ्मीर ब्रिवांकुर 





डिप्पणो-- ( १ ) ऋश्मीर समझा के समाधान के लिये संयुक्त राष्ट्र संघा 
भारत थीर पराकिस्‍्ताव कमीक्षन (५४००) वामछझ एक आयोग भेजा है। सिद्धान्ततः 
भारत और पाकिस्तान शासनों ने जव्मतगणता को नीति स्वीकार छर ली है। 
भागेग की मध्यस्वता से युद्ध विराम सथि भी द्वो गई दे + तब भी इत्त समस्या करे 
कई निर्णायक निदाव नहों हो पाया है । 

(्‌ २)यें तो और मी कई राज्य स्वतत्र भारत परम झाम्रिल हुए थे 
परन्तु पीछे वे किसी न किस्ती राज सघमें म्रिल गये । * 

(३) देदराबाद के अस्थायी सैनिड शास्रत ने निर्वाचऋ सूची प्रस्तुत कर ली 
है. भारत शासन को घोषणा के असुपार दवेदरावाद में निर्वाचन दोगा, और नव 
लिर्राधित विधान समा दैदरजादडी विलियन संदन्‍्द्री नीतिका अस्तिम निर्णय करेगी । 

हि ४ ) १९४८ ई० के मार्च और अप्रैल में यव्ति मत्स्य संघ तथा राजस्पान 
को भिछा कर ब्रदत्तर राजस्थान संघ बना दे । 


अध्याय १५ 
न्याय-विभाग 


भारत में अंग्रेजी राज्य के प्रारंभिक दिनों में शाउक दर्ग छी ओर से न्याय- 
व्यतत्त्पा में परिवर्तत को कुछ नी चिंता नहीं को गई । हाँ, ठछ समय केवल ईएड 
इंडिया ऋंपनी के रर्मचारियों के लिये भंप्रेजी छानूतों ( विधियों ) के अनुचार न्याय 
करने दी ब्यइत्पो थी । - 

है० सन्‌ १७७३ के बानियानक अधिवियम ( रेगुलेटिंग एक्ट ) में न्याय" 
व्यवृध्या के सन्‍्वन्ध में कई विधियों यो + इस वर्ष बंगाल में एक प्रधाव न्यावाधीश्य 
वधा तोन न्यदाधीज्यों वे देकर सर्शेच् न्यायालय ( सुप्रेस को )छी स्पाएना की 
गद। १८०३ ई* में बम्बई में तथा १८३१ में मद्रास में इस्री तरह के स्यायाल्य 
स्थापित हुए। 

फौजदारी मामतों ( दग्ड विषयक अभिव्यों ) के विर्णयार्थ न्यावाधीश जिन 
विधियों हो काम में लाते थे वे विधियां फौजदारो ऋर्यद्रिधि ( दण्ड कार्ये्रणा छी 
सहिता ) में उद्धिछित हैं । दूप्ड छआाये श्रमाली सद्िता छो रचना पहले हुईं दिवानो 
काये विधि ( व्यवद्गवार ऋर्येश्नगालों सद्दिता ) की रचना पोठे छो गई । इसमें दिदानी 
मामले ( ब्यपद्धर पिपयक्ष क्षमियोर्गों | छो न्याय प्रणालों का निरेशन है । ये 
विधियां दुछ रिनेंके बाद रूड तथा अब्याउद्ारिक न दो जाये एतद्थे समय समय प्र 
इनझ्ेे उश्ोधन डिबे गये । इन धह्दिताओं दे अतिरिछ और भो कितने छानूनों, 
दियमों तथा न्यावनिर्षेयों के उदादरपों द्वारा न्यावब्यइस्पा चलती है। भारतस्थित 
सोगेपियन छोगों के लिये विश्लेफचर भ्रंप्रेजो विदियों पचल्मि थी ॥ भारतीय विधि- 


सींद्बता की रचना हिन्दू पम इामम्र ठश मुस्ब्माने कुरान घरोफ हे आाधारा पर की 
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गई थी । ठस समर के भारतोव न्याय विभाग की सबमे बढ़ी खाती ( त्रुटि ) 
यह़ थी कि सनेक क्षेत्रो' में झासत् तथा न्याय विभागमें छोई ह्ष्ट सीमानरेखा निर्मा- 
रत नहीं थी। मेजिस्ट्रेट ( न्‍्यायात्रीज् ) का पुलिपत विभाग के साथ घनि्ठ संयन्‍्च 
थ़ा। 





अभीतद ब्रिटेन के पर्वोच् न्यायालय के प्रिदी छॉमिछ से भारतीय न्याय विभाग 
का संम्पक था, झिन्तु विधान-सभा द्वारा प्रलुत विधिडे अनुसार गत १० अबदुबर 
१९४९ ३० से भारतोय न्याय विभाग तथा ग्रिवी कॉमिल का सबन्ध समाक्ष दो गया * 

सर्वोच्च न्यायाठय या सुप्रोम कोर्ट-रये शासत विधानमें भारतके लिये एक 
मर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने की व्यवस्था को गई दे । भारतके प्रधान न्यगयावीश् 
तथा अन्य कई न्यायवीशों को टेकर बड़ न्यायाद्य पंघटित दोगा। समस्त दितने 
न्यायाधीश रहेंगे इवछा निर्णय संसद विधि द्वारा करेगी । डिन्तु प्रधान न्यायाधीश के 
अ्रतिरिक्त सात अन्य न्यायाधोश मे कमर नढों रहेंगे । 

सर्वोच्च स्यायालय तथा टच न्यायास्ययों ( द्वाई कोट्स ) के स्यायाभीकोके परा- 
मश मे राष्ट्रपति ( प्रधान ) भारत संध के क्षत्य न्यायाधीशों छो नियुक्त करेंगे। 
न्यायाधीश ६५ थर्ष को उप्र तक अपने पदों थर रद सकेंगे । 

जो व्यक्ति कम दी क्रम १० वर्ष तक भारत न्याय विभाग में न्‍्यायाधीद्य रद 
चुके होंगे या कम से कम पांच वर्ष तछू किसी उब न्यायालय में स्थायाधीश रद चुके 
ड्वॉ गे बद्दी ध्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश तथा सद्दायक न्यायाधोद्ा 
नियुक्त दो सूंगे । 


यदि सर्वोच्च न्‍्यायार्य का काई न्यायाधीश श्कर्मप्य अथवा दुगबागी प्रमाणित 
हो, तथा भारतोय संसद राष्ट्रपति के सम्र्ध एतदर्य आवदन करे, तो राष्ट्रपति उस 
न्यायाथीश्कों पदच्छुत कर सक्ेंगे।. इस छाये के छिये संसदू द्वारा प्रेषित आवेदन, 
उपस्थित सदस्य सख्या के दो तृतीयांध ठे पास ( पारित ) दवा चादिये 

सर्वोच्च न्यायाठ॒य के कोई भी न्याग्राथीस्, अवक्तर भ्रद्नण ( पदमुक्ति ) के पश्चात्‌ 
डिसी भी न्यावाल्य में कानून पेशा ( विधिरत्ति ) नहीं कर सकेंगे। मबृरर जनरछ 
प्रधान न्‍्यायाथीश्ध को तथा उनकी छलुपस्धिति में कार्य उम्पादनाय झिसी एक न्याया- 
धीश् को नियुक्त करेंगे। 


हा] 


ध्८ नागरिक शास्त्र 


सर्वोच्च न्‍्यायाढय का स्थान तथा अधिकार--यों सर्वोच्च न्यायालय 
का स्थायी स्थान दिल्ली में होगा किन्तु प्रधान न्यायाघीश, राष्ट्रपाल 
की सम्मति से किसी अन्य स्थानमें भी इस न्यायालय के अधिवेशन 
का निर्देश कर सर्केंगे । ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का अधिवेशव 
निदिष्ट स्थल पर हो धक्रैगा। 

सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रारंभिक ( आदिम ) विभाग तथा एक अपील 
( पुनविचार प्राथना , विभाग द्वॉंगे । 

सर्वोच्च न्यायालय 


| । 


प्रारंभिक क्षेत्नाधिकार विभाग पुनविचार (प्रार्थना विभाग) 
] या अपील विभाग 


जाय कह 


भारत संधके | जिस विरोध | भारत के | भारत संघ खत संघके भारतसंपके 
साथ भारत , में भारतसंघ | सदस्य दो या | उद्च न्याया- (उच्च न्याया- | उच् न्याया- 
संघके सदस्य ' तथा सघ के | दो से अधि | लगों (दवाई | लयोंसे आने- लगेंसि आने 
राज्य या | सदस्य एक। राज्यों के |कोर्ट ) से वाले व्यवद्वार वाढे अन्य 
राज्यों. में वा एकाधिक विरोध का | आये हुए ( दिवानी ) | विषयक मुक- 
विरोध उत्पन्न राज्य एक निणय दण्ड विधि विधिसदन्धी । हमों पर 





दोने पर उस पक्षमें तथा सर्वंधी(फौज-मुकहमों को. विचार 
विरोध का संघके सदस्य , । शी) सुझू- पुनविचार- | 
निर्णय एक या एका- हों. की अर्थना पर 

घिऊ राज्य ! पुनविदार- विचार 

अन्य पक्षमें । ब्रार्थना 

हों, ऐसा । (अपील) पर 

विरोध का । विचार 


हैं (जिणेय 


स्याय-विमाग घ६ 

प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार विभाग 
ड्रिस्ी प्रध॑विदा ( कान्ट्रक्ट » सनद, वा इस प्रकार के तक्नों को छेकर यदि कोई 
विरेध द्वो तो बद विरोध ख्वॉच्च न्यायालय के प्रारभिऊ क्षेत्राविश्वार विभाग के निर्णय 


का विपग्र नहीं दोंगा ।  शासत विधात को व्याख्या के सम्बन्ध में उत्यित विरोध का 
निर्णय स्बोच्च न्यायालय द्वारा किया जायगा । 
पुनर्विचार-प्राथना (अपील) विभाग 

(१ ) यदि किसी प्रान्त का ठच्चन्यायाल्य प्रमाणित कर दे कि किसी मामले 
में इस विधान को व्याल्या संवन्धी कोई महत्वपू-प्रइन अन्तघूंत है तो उस मामके 
को पुतविचाए-प्रार्थंव (अपील) सर्वोच्च न्यायालय में हो सकेगी । यदि उच्चन्यायाल्य 
डिसी भामछे के संबन्ध में उपरोक रीति छे प्रमाणित न फरे फिन्तु सर्वोच्च 
स्यायाछुय को सन्तोप हो जाय कि इसमें विधि संबन्धी महलपूर्ण प्रश्न अन्त्धृत है 
तो बढ़ अन्तिम आदेश ढो पुलविचार प्रार्यतरा छे लिये विशेष अनुमति दे सकेगा । ५ 

(२ ) यदि उच्चन्यायाल्य छिसो मामले के सम्बन्ध में कद्दें कि उस मामले से 
संम्बद्ध सम्पति का सूल्य २०००० से कम वहीं हे अथवा वह मामला पुनर्विचार 
आर्थना के योग्य है तो उच्चन्यायात्य के अन्तिम आदेश ( हिसोजन ) की 
पुनविचार-प्रायंना सर्वोच्च न्यायालय में को जा सक्रेगी । 


(३) यदि उज्बन्याथाल्य डिसी दण्ड विधि--सम्बन्धो ( छौजदारी ) सामके 
के विपय में पुनर्विचार द्वोना न्‍्याय-संगत कहे तो सर्वोच्च न्यायालयमें उत मामले 
की पुनविचार प्रार्थना को जा सद्केगी । 


जिस मामडे में उच्च स्यायाव्य निम्न न्यायात्य के निर्णेय ( डिसीजन ) के 


विएद्ध भमियुक्त को प्राण दण्ड छा विरय , करे ठप्त मामले को पुनदिचार-प्रार्थना 
सर्वोच्च न्यायालय में दो सकेगी । 


१०० नागरिक शात्य 


सर्वोच्च न्यायालय 
भारत के किप्ती भो न्यायाछझ्य अथवा न्यायाधिकरण ( द्विब्यूनठ ) के 
डिणेय को पुनर्विचार--श्रर्थवा की विश्ेष अनुमति दे सकेगा । 


विधियों की व्याख्या 


छिसो राज्य के उच्चन्यायालय में यदि कोई ऐप्रा मामठा चल रहा है जिप्रमें 
केन्द्रीय व्यवस्थापिका अथवा अन्य किसी राज्य को ब्यवस्थापका को झछिसी विधिफी 
व्याख्या धम्बन्धों प्रश्न अन्तर त है तो उच्चन्यायालय तत्‌ सम्बन्धी प्रएन, मीमांछा के 
डिये सर्वोच्च न्यायालय में उत्थापित करेगा तथा सर्वोच्च न्यायालय, उच्चन्यायाल्य 
को इस प्रकार के प्रश्न उत्थापित करने छो अनुप्रति दे सझेगा । 


सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की वृद्धि 


£ संघ संसद्‌ विधि द्वारा सवोच न्याय(छय के अधिकारों को शृद्धि कर धकेगी। 
संघ छंसद विधानके मूलभूत प्रिद्धान्तोके साथ साम जस्य रखते हुए विधि द्वारा 
सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिक्रार में भृद्धि कर सक्केगो । 


राष्टूपाल द्वारा प्रश्त॒ उत्थापन 


जन-स्वार्थ-सम्बन्धी किठ्ो प्रश्न पर विधि सम्बन्धी अध्पष्टता 3पश््यित होनेपर 
राष्ट्रपाल उस विधि को स्पष्टोदरण एवं मीमांसा के लिये सर्वोच्च स्यायालय में ठप« 
स्थित छर सड़ेंगे। 


भारतऊे झासव विभागोय तथा न्याय विभागोर सभी अधिझारी सर्वोच्च 
म्यायात््य को सद्दायता करेंगे । तथा सतोच्द न्‍्यायाल्य के आदेशों को कार्यरूप 
प्र करेंगे । 


स्थाय-विभाग श्र 


राज्यों के न्याय विभाग-उच्चन्यायालय ( हाई कोट ) 

जिस प्रकार केन्द्र में सवोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट रहेगा, ठछी प्रकार 
विभिन्‍न राज्योके उच्चन्यायाल्योर्मि एक मुख्य न्यायाधीश तथा कई अन्य न्‍्याया*ू 
धीश रहेंगे। मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश्ॉड़ी नियुक्ति भारत-संप के- 
राष्ट्रपति वा प्रधान करें गे। राज्यके मुख्य न्यायाधीश्व दी नियुक्ति के समय राष्ट्र- 
पति वा प्रवान, भारत के प्रधान न्यायाधीश तथा सम्बद्ध राज्यक्रे शासक पे तथा 
अन्य न्यायाधीशों की निधुक्तिके समय भारत के अ्थाद न्यायाधीश, सम्बद रज्यक्े 
झा तथा सुख्य म्य/याथीश से परामर्ज् करेंगे। 

उच्चतम पैंसठ वर्ष की आयु तक न्यायाधीश गण अपने पर्दों पर रह सर्केंगे । 
पद॒मुक्ति के पश्चात्‌ वे भारत के किसी भी न्यायालय में विधि-श्ृत्ति (कानून पेशा) 
नहीं कर छक्ेंगे । 
अधिकार 

उच्च न्यायाल्य के अधिकार दोन्रर्मे पढ़नेवाछे उभी न्यायाझयों के ऊपर उच्च 
न्यायाय का अधिकार द्ोपा। केन्द्रीय व्यवस्थापिका उच्च न्यायाज्यके इस अधि- 
ढार में वृद्धि अथवा कमी कर सकेगी। 
न्यायाधीशों का वेतन 

उच्चन्यायाल्य के मुख्य न्यायाधीश्वका वेतन मासिक ४०००] तथा अन्य न्याया- 
घोजों का ३६००) होगा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश्षका मासिक 
वेतन ५०००) तथा अन्य न्यायाधीशों” का वेतद ४०००] द्ोगा। न्यायाघीशोंका 
वेतन तथा अधिदेय छंघके आय द्वारा प्रदत्त होगा । 
उद्चस्यायारुय के कर्तव्य तथा अधिकार 

गाज्यका उच्चन्यायाल्य अपने अधिद्नार क्षेत्र में पुनविचार प्राथेता का सोच 
न्यायालय है। ऋठकत्ता, सदास तथा बम्बई श्रतिके उच्च न्यावाल्योंमें पुनविचार 


श्ब्र नागरिक शात्ष 


प्रार्थना विभागके अतिरिक्त एछ-एक प्रारंभिक विभाग भी है । हंतके छोटे अदालतों 
के निर्योद्यो पुनविवेचना करने तथा उनहे क्यों छा निरोक्षण झरने छा अधिदार 
उच्च न्यायालयों को दै १ 

कलकत्ता, मद्रास सथा बम्बई मद्गाप्रांवों ( प्रेसिडेन्सी ) के ठच न्यायाव्यो्मे जो 
प्रारम्भिछ विभास हैं उनमें इन मद्दानयरों के छितने द्वी मामछे सोघे-सीध दायर 
दो सके हैं। अर्थात्‌ इस प्रारम्भिक विभाग से ही उपरोक्त मामलोंछा प्राएम 
होता है 


सभी उच्च न्यायाश्योर्मे पुनविदार श्रार्थडा ( अपोल ) विभाग द्ोता है, प्रांतके 
ढिस्ी न्यायात्य के नि्ेय की पुनरविचार प्रार्थना उच्च न्यायावय में ढी जा सक्तो है। 

डितने दी बड़े मौमलों में पुनर्विदार प्रार्थवा न करने पर भी उच्च न्यायालय, 
उन मामलों दी पुनविविचना कर सइठा दे । 

नौचे के सभी न्यायालयों को आज्ञा देने का अधिकार उच्चम्यायात्य ढो है। 
उच्चन्यायालय, किसी निम्न म्यायाव्यमें चलनेवाले डिसो मामलेको स्थानांतरित कर 
छिसी दुसरे न्‍्यायालयमें भेज सता है । वह अपने अधिकार क्षेत्रगत न्यायारल्योत्र 
कार्य विवरण मांग सद्द! है । वह निम्न न्यायालयों की काये प्रणाली निश्चित कर्ता 
धथा नियमाउलों प्रस्तुत छरता दे । 


मण्डलों (जिलों) का व्यवहार (दिवानी) न्‍्यायाठुय 

जिडे के दण्ड तथा ब्यवद्दार सम्दधों मामलेडे नि्यके ठिये :रत्येड जिडेमे 
एक बढ़ा न्यायालय होता दे जिछे मण्डल न्‍्यायापीश और दौरा बज  न्यायात्य 
ऋहते हैं। जिछे के छभी मजिछ्ंट और व्यवहार तथा दग्ड विषय न्‍्यायापीश 
मंडल न्यायाधीश ( डिस्टिक्ट जज ) के अपीन होठे दँ। मंदल म्यायाधीय के 
म्यायाल्यमें इनडई निरय ढो पुनरविचार प्रार्थना हो सच्यो ढे। 


न्याय-विभाग श्ग्ब 


मंडल न्योयाधीशके अधीनस्थ व्यवहार स्यायारुय 

व्यवद्वार सम्बंधो मामलेकि विचार मंडछ न्यावाबीश ( जिला जन ) के 
अपोन कई न्यायाबीश्व तथा सुन्तिफ रद्दते हैं! मंडल न्यायाधीश इवके कायो का 
निरीक्षण करते हूँ तथा निर्ण्यों पर पुनविचार आर्थता ( भपील ) अद्दण करते हैं । 
अबर न्यायालय (लोअर कोट) 

छोटे भीटे द्िवानी (व्यवहार) मामलों के विचारार्थ मद्गाप्नांतों के महांवगरों में 
एक एक थअवर न्यायालय हैँ । मुफस्सिल में सो अवर न्यायालय है पर वे भिन्न 
प्रशारके हँ। स्राधारणतः इन छोटे न्यायालयों के निर्णयों की पुनविचार प्रार्थना 
नहीं दोती दे. । 
संघीय समिति न्यायालय ( यूनियन बोड ) 

बज़ालके बढ़े-बढ़े कश्तरोंमि ( यूनियत बोर्ड ) की स्थापना हुई है (१६४०) | इन 
समितियों का एक न्‍्याय विभाग पंचायत के ढल्न का होतो है इसमें कस्वेमे होनेवाले 
छोटे छोडे दिवानी और फौजदारी मामलों डी छुनवाई होती है । इन छोटे सुकरमों 
के निर्णय पंबन्धी थोड़ें से अधिकार संघ समितियों को अ्रतीय ब्यवस्थापिका द्वारा 
दिया गया है। संयुक्त प्रोत, मद्रास और मध्य्अतर्मे पंचायती न्याय निर्णय की 
व्यवस्था को गई है । भारतके अन्य प्रार्तो्में भी प्वायती न्याय व्यवस्थाके पुनरुद्धार 
को चेश द्वो रद्दी है । 
जिलेके दंड विषयक मामले का विचार 

दौरा जज--फौजदारी ( दढ विषयक ) मामलोके विचाराथ एक वा एक्राधिक 
न्यायाधीश रदते हैं, इन्हें दौरा जज कटे हैं। पहले कद्दा जा ल॒का दे कि एक ही 
व्यक्ति दौए जज तथा जिला जजका काम करते दैँ । दौरा जज जूरी (५, ऊ अथवा 
विचएज्लील नागरिकों को एक सम्न० ) को सहापत्ता से घड़े बढ़े अभिमोगगो पर 
विचार ऋते हैँ। बह जिछे के सभी न्यायाल्योंके फैसछे की पुनवियाए प्रार्थना 


१्‌०्छ नागरिक शा 


सुनते हैं । तथा विधि द्वारा विद्वित सभो ग्रड्मार का दंड दे सकते हैं । छितु दौरा 
जज द्वारा दिये गये मृत्यु दड़ को कार्य रूप प्रद्दान करनेके पहले उच्च न्यायालय से 
दंडादेश ढो पुष्टि करानो पढ़तो दे । दौरा जजके न्‍्यायनिणेय को पुनदियार प्रार्थना 
क्वल उद्च न्यायालयमें दो उच्तो है। 
प्रेसिडंसी मैजिस्ट्रेंट (महाप्रांतीय विचार पति) 

मद्दाप्रांतेक मद्दा नमरमिं एड विश्येप न्‍्यायाथोश द्वाते हैँ । इनके निर्ण्यों को 
पुनर्वियार धार्यना बेवल उच्नन्यायाल्यमें हो सझती दे । 
नीचे 4 2१ जिस्ट 
नीचे के मजिस्ट्रेट 

प्रत्ये७ जिछे ( मंडल ) में प्रथम, द्वितोय तथा तृतीय श्रेणी दो शक्तियों ऐै युक्त 
कई मजिफ्लेट (विचार पति) द्वोत हैं, इनमें से फोई-कोई अवेतनिक भी द्वोते दैं। 
ये सभी दौरा जजके अधीन हैं । इन5 निर्णयों पर दौरा अदालत ( न्याथाल4 ) में 
पुनविचार प्रार्थना हो सकती दे। दौरा जज इनके ढ्रार्योंका निरीक्षण झरते हैं । 
छोटे छोटे फौजदारों भामलेकि विचारार्थ लघुम्पायालय बेंच कोर्ट दोता दे 

जूरी द्वारा न्याय साद्दाय्य - भारत देझ्षमें केवछ दौरा जजेकि न्‍्यायालयोंमें 
जूरी द्वारा न्याय कार्य होता दे। दिवानी माम्रलेमिं, तथा उन मामलोमि जिनकी 
डार्सवाद्दी दौरा न्यायाल्यमें नहों होती, जूरी द्वार। न्याय कराने फा नियम नहीं दे । 
देशक अपेक्षाहत विरुध्ित प्रदेशो्मे जुरोड़े बदछे अस्तेसर ( सद्दायक्र ) नियुक्त दिया 
जाता दे, हितु न्यायाधीश भसेसरके निर्णय को माननेके लिये बाध्य नहीं दे । अन्य 
देशों की तुऊना मे भारत को जूरीड। न्याय क्षेत्र बहुत सौमित दे । 

जिला# दौरा अदालत में न्यायापोश जूरी डर सहायता से न्याय करते हैं। जूरी 
के सदस्यों की सख्या पाचिस कमर तथा नौ से भपिर नहीं दोतो । अधिकतर जूएके 
न्याय निर्णय को मानते झ लिये दौरा जज बाय होते हैं कितु यदि जंज ड्रो विज्वाछ 
हो। $ अमुरु मामठे में जूरी का निणय न्याय संगत नहीं दे तो दे उस सामठे को 
अन्तिम नि्य के लिये उच्च ग्यायाट्यमें भेज सकते हैँ । 

उच्च न्यायालय या द्वाई ७ 'टरम जूरोडे सदस्याद्री सस्यानोंद्ेतों दे। गई 
जूते उई उर्भाद छे निर्मक ऋर से) उस लिर्मय को पासनेरे लिये स्णयापीज बाध्य 
होटे हैं। गई जुरीडा निर्णय धर्वसम्मति से न दोकर बहुमत का निर्णय हो तो न्‍य 


न्याय-विभाग १०४ 


विणेयशों माननेक्रों स्कयाधीश बाध्य नहीं है । जूरी तथा स्यायाथीशके निर्णयर्मे मत- 
भेद द्वोने पर आयः न्यायाधीश उस जूरीको भग कर किछी अन्य न्‍्यायाथीश को लेकर 
एक नयी जूरीका संघटन करटे हैं । उस जूरी की सद्दायता से उक्त मासले पर पुन- 
विचार किया जाता है। किंतु छिसी भी द्वाल्तमे जूरोके विद्ध निर्णय नही दिया 
जा सकता है । हू विशेष 
साधारण न्याय क्षेत्रके बाहर विशेष सुविधा प्राप्त व्यक्ति 
भारतके राष्ट्रपाल राज्य शासक जौर प्रात शासक अपने पदक्रारणात्‌ जो 
कर्तव्य ढरते दें उसके सम्बन्धर्म क्रिसी भो न्यायालय या स्यायाधिकरण 
में कोई अभियोग उत्यापित नहीं द्वो सकेगा। इसी प्रकार उच्चन्यायाथ्यक्रे मुझ्य 
न्यायावीश तथा अस्य स्यायाधोर्शों पर उनके पदकारणात्‌ डिये जाने वाले कतैन्योंके 
बिपय में छिसी भो न्यायाल्यमें कोई मामछा नदों चल सकेगा । 
पिभिन्‍न न्यायालयों की तालिका 
व्यवद्वार ( दिवानी ) न्यायालय हक (फोजदारी पा ह 
4) सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोट । | ५20 सपीच्च न्यायाठ्य या छः हा कोर्ट । 
ऐ उच्च न्यायालय या हवाई कोर्ट अथवा | (2 2 च्प्यावाठय या दवाई झोर्ट अपदा 
मुझ्य न्‍्यायाद्यय था चीफ कोर्ट । 
(१) मंडल न्‍्योयाथीशका न्‍्या्रात्य या 
डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट 
(0) उपस्थायाथीश का न्यायालय या सब (०) प्रथम श्रेणोके मेजिस्टेटका न्यायाट्य 


जज कोट ( ध्रथम श्रेणों ) (६) द्विताय श्रेणीके मंजिए्टंटक्ा न्‍्याया- 


मुख्य न्यायादय या चीफ कोटे । 
(५) उपन्यायाधीदा रा न्यायालय या सब लय? 


(३ ) दौरा न्‍्यायाल्य या सेशन कोर्ट । 
(४) सद्रातंतोय न्यायालय या 9पडेंदी 
मेजिस्धेट कोट + 


जज कोर्ट ( द्वितीय श्रेणी ) (>) तृतीय श्रेणी के मेजिप्ट्रेट छा न्‍्या- 
(७) छोभर कोर्ट । याद्या ५ कि 

(०) सु॒सफों का न्यायालय * (८) भववनिक ज्जिस्टे ठ का न्यावाद्य 
(८) छंघीय सप्निति न्याय/छ्य या यूनि- | ( प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी ) 

यन कोट ( बेबल वद्भाल में ) (९) बंच कोट (हघुन्यायाल्य ) 

(८) प्राम पंचायत (पयुक्त प्रांत, मद्रास | ५१०/ प्राम पंचायत (उयुक्त घ्ांत मध्य- 
सथा मध्य यांत में ) थ्ॉत वया मद्रास में ) 


अध्याय १६ 
शासन की नोकरियों सम्बन्धी व्यवस्था 

भारत में सरकारी नौकरी के कितने द्वी पर्दों पर भारत सरकार तथा डितने दो 
पर्दों पर भ्रान्तीय सरदार लोगों को नियुक्त करती है। 
देश रक्षिका-सेना 

भाए है रक्षा मंत्री पर देदा-रक्षा का समल मार दे। भारत मुरक्षा मंत्री 
के सिवा भारत के प्रधान सेनापति भी दोते हैँ वरना वे भारतीय सेम्य विमार्गो 
के सर्वोच्च अधिनायक द्वोते हैं । वे युद्ध नीति युद्ध-सज्जा तथा युद्ध संचालन के 
विपय में राष्ट्रपति ( प्रेसिडेंट ) को परामझ देते हैँ। उनके सिद्रा मारत दी 
नौ सेना विभाग तथा जछ सेना के ल्यि एक एक विभागीय सेनापति द्वोते हैँ । 

अब जाति-धर्मे की सहूलियतों के बिगा ही समी मारतीय भारतोय-सैन्य दरों 
में योगदान कर सकते हैं। रक्षा विमाग ( डिफेंस डिपार्टमेंट ) में छोगों को 
नियुक्ति के बध निणेय ( शर्ते तय करने ) फा अधिऊार भारत छाप्तन ( इण्डिया 
गव्नमेंट ) फो दे । 
केन्द्रीय शासन की नौकरियां ( सेन्ट्रल गवर्मे ८ सर्विसेज ) 

टेखापालन ( हिसाब रखना ) तथा अरेक्षण ( भाडिटिय ), शुल्क, आयकर 
भयोमागग ( रेलवे ) तथा दाक और तार विमाग की नौऊरियाँ केंद्रीय धासन के 
नियंत्रण में हँ। इनके सिदा अखिछ भारतीय अम्य सेवा विमागों में बहुत 
से ठग नियुक्त ई 
अन्य नौकरियां 

अन्य बहुतेरी श्ामन सेवायें € जिनका नियंत्रण प्रान्तीय शासन छा दे । 


शासन को नोकरियों सम्वन्धी व्यवस्था श्०्क 


इस प्रकार डी नौकरियों के तोन विभाग हैं--अखिल मारतीय नौकरियां, 
- प्रांतीय नौकरियां तथा निम्न नौकरियां । 


नवीन शासन विधान में सिविझ सर्विस ( सिविल सर्विसेज ) 


भावी मारत संघ में राष्ट्रपति या प्रधान केद्रीय नियंत्रण के पदों पर तथा 
प्रांत शासक आंतीय नियंत्रण के पर्दों पर लोगों को नियुक्त करेंगे। खाधीनता के 
पढले नियुक्त सिविक सर्विस के सदस्यों की सुविधायें तथा विमुक्तियाँ पूर्व रहेंगी । 
भारतीय संघ राज्य में पब्लिक सर्विस कमीशन के अमिस्ताव ( सिफारिश ) 
से मारत सरकार, इंडियन एडमिन्सट्रेटिव सविस, भारतीय इंडियन भाढिट एण्ड 
एक उटेन्ट सर्विस, इं ढियन स्टेट रेलवे, डाक और तार विभाग, भारतीय ( कस्टम ) 
तथा भारतीय भारक्षों ( इढिय ) में लोगों को नियुक्त करेगा। फ़रेडरक प्रम्लिक 
सर्विस कमीशन सब नौकरियों के आधियों की परीक्षा करेगा दया उन्हें व्यक्तिगत 
रुप से साक्षांत्तार के लिये बुछायेगा। 


अखिल भारतीय नौकरियां 


पहले सभी भखिल मारतीय नौकरियों में छोगों की नियुक्ति भारत मन्नी' के द्वारा 
द्ोती थी। भारतीय स्िविछ सर्विस में जिन्हें नियुक्त करना द्वोता था भारत सचिद 
उनसे सेवा सम्बन्धी सभी शर्तों' का निरचय एक संग्रतिज्ञा (कानव्रेन्शन) कराते थे । 
इसलिये इन सभी नौकरियों को कावेमेप्टेड सर्विस कद्दा जाता था। इन नौकरियों 
में नियुक्त होने बाछे जिस हंत में निवुक्त होते थे उन्हें प्राय: उसी प्रान्तर्मे आजीवन 
छेद करनी पड़ती थी ? डिन्तु मारतके किप्ती भी अंतर्मे उनकी बदली द्वो सकती 
थी। भारतीय वन-सेवा ( फ्रेस्ट सदिस ), ( इंडियन सर्विस आवब इनजिनीयस ) 
इर्णडयन एजुकेशनल सर्दित्त आदि मी अश्विक भारतोय जौकरियां थीं । ह० सब 
१९३७ से इव सब नौकरियोंमें आरंतीय शासन छोगोंको नियुक्त करता है । 


श्ण्८ नायरिक शात 
केंद्रीय शासन की नौकरियां 

मारतीय आ्डिट एण्ड एकाउन्ट सविस, भारतीय रेलवे, मारतीय डाड भर तार 
विभाग, मारतौय कस्टम आदि को केन्द्रीय नौरुरियां या सेन्ट्रछ सर्विस कद्दा जाता है। 
मारत-श्ासन पब्लिऊ सर्विस कमीशन “छोक सेवा आयोग के मताजुसार उपरोक्त समो 
केंद्रीय नौकरियेसिं आदमी बद्धाल करवा दैँ। तथा इस प्रड्स्‍ार निवुक्त समी 
क्मचागे श्रत्यज्ञ रूप से भारत-शासन के नियेत्रणाघीन द्वोते हैं। 

पदछे अखिल मारतीय तथा केद्धीय नौकरियेमिं योरोपियन छोगोंका बहुल्य 
था। अब इन सभो नौकरियेंमिं प्रायः भारतीय द्वी हैं। थोड़े पे योरोपियन भी 
भी कुछ पदों पर हूँ । 


प्रान्तीय शासन की नौकरियां 

श्ॉतीय नौकरियों में प्रांतीय पब्लिक सर्विस कमीशन” के परामशनुसार क्षोघर 
नियुक्त छिये जाते हैं। प्रांतीय नौडरियोंडी दो श्रेणियां या दो स्तर ( प्रेड ) हैं | 

प्रथम श्रेणोंके श्रातीय कर्मचारियों डी सखझ््या कमर हे। शिक्षा, धिचाई, बन 
तथा खार्ध्य विमागोमें ही प्रायः प्रपम श्रेणोके प्रांतीय नौफर दैँ । 

प्रा्तीय पब्लिइ सर्विसड्रा गठन प्रधानतः दितीय थ्रेणीके प्रान्तीय नौषरी द्वारा 
हुआ दे । प्रांतीय मेडिकछ सर्दिप्ठ, पुछिस सर्वि5, सिविछ साविस, एजक्रेशबछ संविस 
एप्रीडल्चरल सर्विस, फारेस्ट सबिस, तथा इनजिनियरिय संविस भादि प्रांतीय पब्लिक 
सर्दिसके अन्‍्तगत हूँ। 

प्रंतीय छान खसाधारणत: प्रांदके छोगें में ठे इन सब विभागमि खोगोंका 
नियोग परता दे; उस शिक्षित , संघरित्र तथा स्वस्थ युवमिं से घुनफर इन 
सब पदों पर छोग नियुक्त डिये जाते हैँ! वेतन तथा शासडीय पद मयदा दो 
दंड मे ये छोग अखछ भारतीय वया कैन्द्रीय स्दिसके ड्रायंइतांभोंसे नीये द्वोते हैं 


शासन की नौकरियों सम्बन्धी व्यवस्था १०६ 


मबादिनेट सर्विस 

आन्‍्तीय झाउनमें नोचेक्रे पदों को उदाहिनिंट सर्त्िस कहा जाता हैं । आन्तीय 
शासन, श्रान्तीय नौक़रियोंक्रे समान उव्राडिनेंट सर्विस में छोइ-नियोग करता है। 
हिन्तु इन यदों पर अपेश्षाहत कम योग्यनावाले छोगोंगें से घुदकर नियुक्ति द्वोवी है । 
सरकारी नौकरी संबन्धी समस्‍यायें 

शासक्रीय विभायों की कार्य दक्षता की शृद्धि तथा निर्वाइके छियें कई बातों का 
'्यान रखना पढ़ता है। यथा:-- 


(१) छोक संप्रद्द--प्रतियोगिवा मूछऊ परीक्षाओंकि आधार पर छोक संग्रह 
करना उचित है । ऐसा करनेठे नौकरी पराथियो्मि से सर्वाधिक योग्य व्यक्ति चुना जा 
सुझ्ता है । 

(२) पद्रोल्नति--पदोन्‍नतिके समय च्यक्तिकी योग्यवा तथा सेवा कार दोनों 
पर विचार करता उचित है। आधुनिक देशेर्मि पदोम्नत के समय व्यक्ति को 
योग्यता का द्वो ध्यान रखा जाता दे । वहां योग्य युवक भी वयरक व्यक्तियों प्रे उच्च- 
पदों पर नियुक्त दो सकते हैं। इस प्रकार इन देशों को झांसन व्यवस्था की बड़ी 
उन्नति हुई दे । 

(३) वेतन--शाघत को इम्प्छायर के द्विसाव से सर्वोत्तम द्ोना चाहिये! 
सभी देशर्मि सरकारके नौकरोंछों अच्छा वेतन दिया जाता दे। किन्तु भारत 
में उच्यपद पर स्थित कर्मचारियों को जिलना अधिक वेतन तथा अधिदेय दिया जाता 
है, वद्द युक्ति संगत नहीं है । 

(४) अनुशासन (डिसिप्छिन --अत्येक आधुनिक देशों का यह निर्भीत 
भरत दे झि शासन कर्मचारियों को राजनोति से अछूम रखना उचित दवै । उनके लिये 
सुसी मुवब्यवत्वा भावश्यक है, जिससे वे निशिन्रि तथा अच्छी तरद काम कर सके। 
किसी प्रकार भय या प्रलोभन देकर उनके कार्य में विन उपस्थित करना या उन्हें 
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ऋतंब्यच्युत ऋरना अनुचित हू। इसोडिये सरकारी नौकरियों छो उच्चपदस्थ 
व्यक्तियों द्वारा गठ्ति पब्छछ सर्विस कमीशन के अधोन रखा गया है । 

चाह किसी भी पक्ष ( पार्टी ) क झसन दो, सरकारी हर्मचारियों को सर्देदा 
दस पक्ष के भश्निमम्डछ का विश्वसनोय बनकर काये करना पढ़ेंगा तथा सत्ताप्रस्‍्त 
पष्ठ की नोति को अनुसरण करना पढ़ेगा। 
लोक-सेवा-आयोग ( पब्लिक सर्विस कमीशन ) 

भाग्त झासन विधान में मारत सं के लिये फेडरछ पब्लिक सर्दिस कमीशन 
से मित्र राज्य भो प्रान्तोय पब्लिक सर्दिम्त कमोश्नन के गठन की व्यवस्था छो गई 
दै। प्रन्ताय सरकार आवश्यकता पड़ने पर फ्रेडडक पब्लिक सर्विश्त कमीशन छा 
उपयोग छर सकेगा । दो या अधिज् प्रा्स्तों या राज्यों (स्टेट) के लिये एक द्वी प्रतीय 
पल्छिक सर्विउ कमोशन का संगठन भो किया जा सकता है । 
पब्लिक सर्विस कमीशन 

पब्लिक सदिस कमिशन का काम ईै सरकारी नौऊरों की नियुक्ति, निवंप्रण पदो- 
स्वेति, सपा दण्ड पिधानऊे सम्बन्धर्मे सरकारकों परामश देना। वेतन, अधिदेय 
( एछाउन्स ) पेन्चन भादि का य्थोदित रूप से चछने देना तथा इनका निरीक्षण 
करना भी इसका कतंब्य दे। यदि छिसी पदधारी ( आफिसर ) को पद सम्बन्धी 
डइव्नाई द्वो तो ठठे पूरा करने के छिये वे पब्लिक सर्विस कमीशन से प्रार्थशा छर 
सऊते ६ । 
पच्लिक सर्विस कमीशन की उपयोगिता 

पन्‍्लिक सर्विस कर्मीशन ( छोछ छेवा योग ) ढो कायम रखने में सबसे बढ़ो 
मुरिधा यद दे हि इसे द्वारा शासन विमागड़ा कार्स सुदाद रपसे ( अविच्छन्त 
झुपसे ) चछता रहता दे ठथा ध्वासन अर्मचारियों ( छेयड़ों ) के डायोर्मे पासन 
क्‍स्मास था विधि भरमागदे अनुचित इस्तफेपडा रूय नहीं रहता 


अध्याय १७ 
आरक्षा ओर कारागार 

भारतीय पुछिध ( भारक्षी ) तथा कारामारमें सुधार कौ आवश्यकता बहुत दिन 
हे अनुभव को जा रही है । 
अएश्षी ( पुलिस ) 

सच कहा जाय तो मारतीय आरक्षो ( इंडियन पुलिस) नाम क्री कोई चीज 
नददों है। १८६० ई० के 'त्रिदिश भारतीय आरख्ही अधिनियम! के भनुसार आंदीय 
आधार पर संगठित भ्रांतीय सरकारों ( शासनों ) का पुलिस फोर्स है। वह पूर्णर्पेण 
प्रान्तीय शासनों के नियंत्रणोर्म है। 

प्रन्तेंकि प्रत्येक जिछे ( मग्डल ) में पुछित फोर्स ( आरक्षी बकछ ) का संघटन 
है। जिले की पुलिस ( आरक्षी ) का प्रधान अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरि- 
न्ठेग्डेन्ड दे । पुछिस सुपरिम्देम्ठेन्ट द्वेबिय नियंत्रणंकि अधीन हैं। < १ ) जिले की 
शान्ति ब्यवप्या की रक्षाके लिये वह जिला मैजिस्ट्रेट के श्रति उत्तरदायी दै। इस 
कार्येमें बद बिल मैजिस्ट्रेट की आज्ञाछ्ा अतुसरण करवा दै / (२ $ एुलिस फ़ोसे 
के भीतरी संघटन और आदेशोके विप्यमें डिस्ट्रिकट पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट (जिला 
भारक्षी अधोक्षक ) डिपुटि इन्सपेक्टर जनरल तथा इन्सपेक्टर जनरल और प्रान्तीय 
मत्रिमं डल के पुछिस विभाग के मंत्री के अधीन दै । 

पुलिख का छाम डै--विधि और जादेशों ही रक्षा काना, साति एवं व्यवस्था 
बनाये रखना, अपराधों छो रोकना, अपराधीको गिरफ्तार कर न्यायालय में उपस्थित 
करना । 

भारत की पुलिस में सुधार ढी बड़ी जलूएत दे । भ्रात्ीय पुलिस का सबसे बड़ा 
भबिकारी इन्सपेक्टर जनरल (आई० थी ) है । कछऊचा, मद्राय तथा वस्बईके 
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प्रसिदेन्सी नगरोर्मि सतंत्र पुलिस फेसंछा संपटन दे । इसका अधिकारी पुलिस- 
इमिस्तर इसा दे 

झारक्तीके ढाय हो सुविधा के लिये प्रत्येक प्रांतडों कई रेंजर्मि बांधा गया है । 
साधारण पुछिसके अतिरिक्त रेलवे पुलिस सशम्र पुलिस ( आर्म पुलिस ), तथा रिजये 
पुलिस भी हैँ। प्रत्येड रेंज के लिये एक एक प्रधान डि० आई० जी* द्ोता दे । 
कई जिलेंका एक रेंज द्वोता । 

पंछे कहा गया दे कि जिले को पुलिस का अधिडारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरि- 
ग्ठेन्ठेन्ट द्वोता दे । उसको सद्दायताके लिये मुख्य मुख्य उपविभागों में एक एक पुलिस 
सुपरिन्टेम्डेग्ट द्वोता दे । इन्हें खबडिविजनल पुलिस भाफिसर कद्दा जाता दे । प्रत्येछ 
सबडिविजनमें एक या दो सर्किल द्वोती दे । इनमें एर सर्दिछ इन्सपेक्टर होता है। 
प्रत्येड स्य्लिक अन्तर्गत कई थाने द्वोठे हैं। थानों में एक या दो दारोगा एस« 
भाई* पुछिस ) रहते हैं । 

मारतीय पुलिस नियुक्त ह्वोनेवाले छोगोंकी परोक्षा पब्लिक सर्विस कमोशन 
द्वारा द्वोती दे । एस पो« तथा डी प्राविन्सियछ सर्विस के छोग होते हैं। दारोगा 
अपने पदों भें उत्चति झरने पर डी० एस« पी> हो सकते हूँ । इसके विपरोत नये 
भादमो की मो पब्लिक सविस इसीशन प्रतियोगिता सूलझ परीक्ष! लेडर ढी+ एस० 
परी के पद पर तियुक्त कर सझुता दे । इन्सपेक्टर, सबइन्सपेय्टर तथा एसिस्टेन्ट 
सबइन्‍्सपेक्टर आदि पुलिस आरक्षी बल के अधीनस्थ भपिषारी द्वोते दूँ। गांवों में 
चोड़ीदार पुछिस करा काम करते ईँ । चौददारोई मु़ियादों दफादार पदते हूँ । 
पंचायत तथा संप-समिति ( यूनियन बाड़ ) द्वारा चौडढ़ीदार तथा दफादार नियुक्त 
डिये जाते हैं + 
कारामार 


यदि कोई स्थक्ति डिखे अपराधरमे गिरफ्तार डिया जला दे हों पुल्यि उसे 
म्यायाछय के समज्ष उपरश्यित छरतो दे। न्‍्यायनिर्णय ढ्द्वारा गई उसे ढ्रारायास 
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दण्ड दिया जाता है तो टसे कारागार ( जेल ) में रखा जाता है। इसल्यि एक 
स्वतंत्र विमाग दोने पर भी कारागार का पुलिस तथा न्यायालयसे घनिष्ट संपर्क है। 
परत के काराग्रारों की देख-रेख के व्यि प्रत्येक प्रंत में एक कारागार के प्रधान 
निरीक्षक ( आ० जो० ) द्ोते हैं । छागगार विभाग के मंत्रोके अधोन ये सबसे बड़े 
अधिकारी हैं। बन्दियों के काम, स्वाध्थ्य व्यवस्था एवं शटंखछा का निरीक्षण 
करना प्रधान निरीक्षक का झाम है । 
बलकत्ता, बम्बई तथा मद्गास प्रेसिढेंसी के ( मद्गाप्रान्दीय ) नयरों में एडछ-एक 
प्रेपिटेंसी कारागार भी हैँ । प्रत्येक विभाग ( कमिइनरी ) में एक सेन्ट्रूक जेल या 
केन्द्रीय कारागोर द्वोता है । केन्द्रीय कारागारों में प्रायः बड़े अपराधोंके दंडित अप- 
ग़धी रखे जाते हैँ। साधारणतः कोई सुग्रोग्य चिकित्सक ( ठाक्टर ) केन्द्रीय 
काटायार का अधीक्षक ( सुपरिन्टेन्डेन्ड ) बनाया जाता है। प्रत्येक जिछे में एम्र 
एक जिला जेल या मण्दल कारागार द्वोता है। जिले का सिविल्सर्जन ( व्यवदार- 
चिकित्सक ) जिला जे का सुपरिन्ठेन्डेन्ट दोता है । जिला मैजिस्टेट जिले के कारा- 
गार का प्रभान परिदेशंक द्ोता है। इन दोनों के द्वारा जिछा कारागार का 
नियंत्रण दोता दे + 
स्त्री-बंदी ( बंदिनी ) के रखने के स्यि कारागार के मौतर एथक-पथक्‌ ब्यवस्था 
होवी है + 
अल्प वयस्क अपराधियोंके छिये अलग कारागार द्ोता है। ऐसे अपराधी भविष्य 
मेँ अपराध छोड़कर अच्छे नागरिक का जोबन अपनायें तथा रुमाज को द्वानि न करें । 
एवदर्थ कम उम्र झे बदियों को कला कारीगरी की शिक्षा देने के छिये थोड़ी बहुत 
व्यवस्था की गईं दे। इस प्रदार कछा कारीगरी सोखकर छूठने वाऊे अपराधियों की 
कारागार से छूठने पर भी देख-रेख की जाती है। जो अपराधी दुक्रिया ( अपराध ) 
में पढ़ नहीं दो नुके हूँ । उनके खुधार के ल्यि बोरस्टर झिछ्षणाठय स्थापित 
किया गया है । 
कारागार में बीमार द्वोनेवाले के लिये अस्पतारू या चिडित्सालय होता है। 
अत्यन्त गद्दित अपरार्थों के दण्डितों को अन्य बन्दियों प्रे बहुत कम मिलने जुलने 
दिया जाता दे; उन्हें यधासम्भव अलग रखने की व्यवस्था की जादी है। 


अध्याय १८ 
स्थानीय स्वशासन 


हाट-बाजार, पीने का पाती, रास्ता, घाट, प्राथमिक शिक्षा आदि स्थानीय 
प्रयोजन के विषयों की विवेचना कर इनकी व्यवस्था को जातो है। साधारणतः 
अपने-अपने अंचलों के निवासी मिल कर इन सब की व्यवस्था स्वयं कर लेते हे । 
इसी को स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। 

देश के विभिन्न वर्गों के लिये स्वशासन की अलग-अलग संस्थायें हे। देश 
के प्रत्येक अधिवासी किसी न किसी स्वायत्तशासी सस्या के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत 
है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओ का अधिकारी वर्ग किसी न किसी रूप में उनके 
दिन प्रतिदिन की जीवन-यात्रा की व्यवस्था का नियत्रण करता है । 

गाबु के छोग आपसी सहयोग द्वारा पचायत वा सघ-समिति ( यूनियन बोर्ड ) 
का सघटन करते है । पचायत तथा सघ-समिति स्थानीय, गण ( लोकल बोर्ड ) 
के अधीन होतो है। इसी प्रकार स्थानीय गण मण्डल-गण ( डिस्ट्रिक्ट बोईड ) 
के अधीन होता है। मण्डल-गण, जिले के सभी स्थानीय स्वशासन की संस्याओं 
का नियंत्रण करता है । 

महानगरो के निवासियों की सुव्यवस्था के लिये कारपोरेशन (निगम) तथा 
नगर की प्रवन्ध-व्यवस्था के लिये नगर समिति ( म्युनिसिपैलिटी ) होती है। 

सत्‌ १९१९ ई० के शासन सुधार अधिनियम में स्थानीय स्वशासन विभाग का 
भार एक मप्रो के हाथ में सौप दिया गया घा। तभी से आज तक मत्रिगण इस 
व्यवस्था को उप्रति के लिये यथेप्ट चेप्टा करते आ रहे है। 


स्थानोय स्वनच्नासन श्श्५ 


विभिन्न प्रकार तया स्तर की स्थानीय स्वश्वासन संस्थाओों की एक तालिका 


यहां दी जाती हू :-- 





स्वशासव संस्थायें 
क्‌ | ख़ 
नथरों की स्वश्वासन संस्यायें ग्राम्य स्वश्चास्तत संस्थायें 
महानगर में नगर में सेनावास जिला (मंडल) में 
निगम नगर समिति या छावनी में मंडठाण या 
या या सेनावासनण डि्ट्िक्ट बोर्ड 
कारपोरेशन. _म्युनिश्तिपेलिटी न या 
कैल्टेनमेंट बोर्ड बाग 
उप-। या 
सब-डिविजन में 
स्थानीययण या 
बोर्ड 
ग्राम-संघों में ग्रामों में 
संघप-समिति या पंचायत 
यूनियन बोर्ड 
रधानीय सशासन का इतिहास 


अपने देय में प्रागैतिहासिक काछ से पंचायत की श्रया चली आ रही है। 
प्रघानव: साम्माजिक व्यवहारों की व्यवस्था करने के ज़िये तवा स्थादीय छड़ाई 
ऋपगड़ों का वीच-बचाव करने के छिये वंचावर्तों का संवटन (छिया जाता बा. इतत 
देश में बत्यन्त प्राचीन काल से पंचायतों द्वारा ग्राम तथा नगरों के छोक-जीवन का 
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नियंत्रण होता था, इसमें किसी को सन्देह नहीं हे। सनो प्रौड् ( बालिय ) 
पुरुष मिलकर ऐसी संस्था का निर्वांचन करते ये। 

अंग्रेजी राज्य काल में कलकत्ता, वम्बई तथा मद्रास नगयरों में आधुनिक 

स्वशासन व्यवस्था की शुर्आात हुई । 

इसके पश्चात्‌ १८८२ ई० में छाई रिपद की सरकार ने स्थानोय स्वशासन 
के प्रसार का प्रथत्त किया । उनके इस प्रयत्न का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन के 
द्वारा देश की श्वासन व्यवस्था में उन्नति करना तथा जन साधारण में स्वशासन 
की रुचि तथा योग्यता का प्रसार करना था। उपरोक्त उद्देश्य की सिद्धि के लिये 
स्वशासन संस्था बहुत बडा शिक्षणालय होती है । यदि देश की जनता स्वर्य अपने 
इलाकों के शासन में भाग न छे तो देश को शासन व्यवस्था को उन्नति असंभव 
होगी । इसके अतिरिक्त अपना काम अपने आप करने से स्वावलवन प्राप्त होता है । 
जनता गण तत्रास्मक पद्धति के शासन सच्ालन की शिक्षा प्राप्त करतो है । 

हमारे देशके राष्ट्रीय जोवन की धारा सदा गावों में प्रवाहित होती रही है । 
आज भी देश के अधिकाश निवासी गावो में रहते हे तथा उनके चिन्तन का प्रमुष 
विपय गाव हा होता है।, परन्तु इधर कुछ वर्षों मे नगरवासी हो देश के सभी क्षेत्रों 
का नेतृत्व कर रहे हैं। परिणाम्र स्वरूप गावों की उपेक्षा हो रही है। भाज 
गावों के स्वशासन का अधिफाधिक विस्तार करना अत्यावश्यक है, अन्यथा राष्ट्र 
की जीवन धारा के सूख जाने का भय है । 


स्थानीय स्वशासन विभाग 


प्रान्तीय झासन का जो विभाग प्रान्त के स्थानोय स्वश्ासन को देख रेस 
करता है उसे स्थानीय स्वशासन विभाग कहते हैं। १९१९ ई०७ से स्थानीय 


स्वशासन विभाग एुक मंत्री के अधीन सचाख्ति होता है। जथांत्‌ प्रान्त के मत्रि- 
मइल में एक मत्रो इस विभाग का ज्धिकारी होता है । 


स्थानीय स्वशातन ११७ 


स्थानीय स्वशासन संस्थाएं 

कुछ मुख्य स्वशासन संस्यायें ये हैः-- 

(क) नगर क्षेत्रों में--(१) (निगम) या कारपोरेशन, (२) नगर समिति 
या म्युनित्तिपलिटी (३) सेनावास-गण छावनी या कैन्टेनमेंट बोर्ड । 

(ख) ग्राम्य क्षेत्रों में-- (१) मण्डछ-गण या डिस्ट्रिवंट बोर्ड, (२) स्वानीय 
गण या छोकल बोर्ड, (३) संघ समिति ओर ग्राम पंचायत। 


स्थानीय स्वशासन की सफलता के पथ की बाथाएं 


समाज के दिन-प्रति-दित की समस्याओं के समाधान के लिये जनता जितना 
अधिक आग्रह प्रकट करेगी, स्थानीय स्वशासन को उतनी अधिक सफलता प्राप्त 
होगी । 

दुर्भाग्य की वात है कि हमारे देश की जनता अपने ग्राम तथा नगरों के शासन 
विपय में प्रायः उदासीन रहती है।यह उदासीनता अत्यन्त हानिकारक है क्योंकि 
जनता की उदासीनता से शासकवर्गे दुविनीत, दुर्नौतिपरायण एवं अकमंण्य हो 
जाते हे । 
स्थानीय स्वशासन की सकलता कैसे हो ! 

यदि देख में सर्वत्र स्वशासव व्यवस्था को सफल बनाना है, और यदि राष्ट्रीय 
जीवन के प्रधान कर्म-क्षेत्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा करती हो वो ऐसा प्रयल होना 
आवश्यक है जिससे स्थानीय स्वायत्तशासी संस्वायें स्वतंत्र एवं सुचाद रूप से मल 
सकें। इस उद्देश्य को सामने रखकर देश के सर्वश्रेष्ठ योग्य व्यक्तियों को इत 
संस्थाओं का कार्व अपने हाथ में लेना चाहिये । इन संस्थाओं को प्रचुर अर्मे-साह/ध्य 
दिलाना चाहिये । संस्था के कार्यों को दक्षता से चढाने के लिये सुयोग्य वैदिक 
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कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहिये । उपयुक्त प्रतिनिधि चुनने के लिये 
जनता का शिक्षित होना आवश्यक हैं। इसलिये शिक्षा-प्रचार पर अधिक ध्यान 
देना चाहिये । स्वश्वासन संस्याओं को प्रचलित व्यवस्था तथा कार्य पद्धति के 
भ्रति जनता को सतकंता भी अत्यावश्यक हैं। यदि उपरोक्त साधनों को वृद्धि 
तथा ब्यवस्था हो तो इनके उपयोग से भारत-सघ के नागरिकों का जीवन 


सुखो एवं समृद्ध हो सकेगा । 


अध्याय 
ञ्‌ प्याय 3९ 
नगर क्षेत्रों मं सशाप्तन 

हमारे आज के राष्ट्रीय जीवन में नगरों को अधिक महत्व प्राप्त हैं । इसछिये 
नयगरों में शासद की ओर छोगों का ध्यान क्रम: अधिक हो रहा हैं । 

भारत के सभी नमरों में एक सो स्वधासन व्यवस्था नहीं है । कलकत्ता, वम्बई, 
मद्रास तथा वंगलौर नयरों में कार्पोरोेशन (निग्रम) हे। हाछ में मंयुक्त प्रान्त के 
पाच बड़े तगरों में कार्पोरेशन की स्थापना हुई है । इन नगरों में एक एक वैत॒निक 
सेमर (महानागरिऋ) नियुक्त किये जायेंगे। सेनावासों में बहुत भागूली 
स्वशासून क्री व्यवस्था है जिसे सेनावास-गण यथा कैन्टनमेन्ट बोर 
नगर समिति के कार्य 

नगर समिति (म्युनिसिपैलिटी) को दो प्रकार के कार्य करने पड़ते हे :-- 

(१) बाघ्यतामूछक (अनियायं), (२) ऐच्छिक | 

प्रत्येक नगर समिति मर समिति अधिनियम” के अनुसार थोड़े से कार्यों 
को करने के लिये वाध्य है। यवा-मार्गों पर प्रकाश का प्रवन्ध करना, सइकों 


इ कहते है । 


पर छिड़काव करना, यल्ली तथा मार्गों की सफाई करना, आदि । कुछ काम ऐसे 
है जिनका करना नगर समिति की शक्ति, योग्यता तथा इच्छा पर निर्भर करता 
है। इन्हें ऐक्छिक कार्य कहते हे। यवा-पार्क (उप्वन) तथा कीड़ायन की 
व्यवस्था करना, भ्युजियम तथा परुस्तकाछूब स्थापित करना आदि। 
का्परिशन, नेगर-समिति, केस्वा (टाउन) समिति आदि की नागरिक स्व- 
झासन मस्थाओं के काम बहुत-कुछ एक ही तरह के है । अंतर केवछ उनकी आय- 
तन तथा संगठव के सम्बन्ध में है । कार्पोरेनन में समय-समय पर ऐसी समस्‍यायें 
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उठ सड़ो होती है जिनको छोटे-छोटे नगरो में कोई सम्भावना नहों हैं। इसोलिये 
कार्पोरिशन को नगर-समितियों से अधिक शक्ति दो जातो हें । इसो प्रकार नगर- 
समिति को कस्दा समिति से अधिक शक्ति दो जातो है। 


निगम ( कार्पोरेशन ) 
कलकत्ता, वम्बई तथा मद्रास इन तोन नगरो को स्थानोय स्वशासत सस्या 
कार्पोरेशन हैं ॥ इन तोनो नमरो के कार्पोरेशन (निगमो) का सपटन अछग-अलूग 


अधिनियमो द्वारा हुआ हैँ । इनके सदस्यों (काउन्सिलर) को सस्या भी समान 
नहीं हैं । बस्वई कार्परिश्न के सदस्यों की सख्या ११६ हैँ जब कि मद्रास को ६१॥ 


बुछ थोड़े में शासन द्वारा मनोनीत सदस्यों के सिवा शेप जनता द्वारा निर्वाचित 





होते है । बम्बई नगर के निवात्तियों को अपने नगर के स्वप्लासन में बहुत अधिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त हे । कार्पोरेशन के ऊपर प्रान्तीय शासनों को नियत्रघ-गक्ति 
सर्वत्र समान नहीं है। उदाहरण स्वरूए कलऊत्ता कार्पोरेशन के मेयर (महा* 
नागरिक) तथा एग्जोस्यूटिंव आफिसर दोनों हो निर्वाचित होते हैँ । 
हिल्नु मद्रास कारपीरेशन के एग्ज्यूटिव आफिसर प्रान्तीय शासन द्वारा नियुक्त 
किये जाते है । 
नगर समिति ( म्युनिसिपेलिटी ) 
गठन-विधि 

भरत में 3८३ नगर समितियां है ॥ पहले नगर समितियों के सदस्यों में 
तोन चौथाई सदस्य निर्याचित होते थे । अब सभी सदस्य निवांदित होने गे है । 
जगर समितियों में बालिम मताधिकार से निर्दाबन होगा । किल्तु अभी तक सभी 


जगह बाखिग मताधियार का प्रमार नहीं हो पाया हैँ । एक सोमित सम्या में कर- 
इताओं वो मादान का अपियार है। 


नगर क्षेत्रों में स्वशासन १२१ 


नगर समितियों के मुख्य-मुख्य कार्य ये हैं: 

वायरिकों से गृह-निर्माण के कानूनों कर पालन कराना, इसका निर्रीक्षण करना, 
शास्ता-घाठ, गछियों तथा अन्य स्थानों को सफाई और स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य 
कार्यों को व्यवस्था करना, प्रौते के पाती (वाटर सप्लाय) का प्रवत्थ करना, मार्यों 
तथा गलियों में प्रकाश करना, अन्न (फूड) तथा औपधि विक्रय का नियंत्रण 
करना, बाजारों की देख-रेख करना, समाधिस्थल (कद्रगाह) ठथा इमझ्चानों 
की व्यवस्था करना, जन्म तया मृत्यु की लेखा रखना और आग बुझाने को व्यवस्था 
करना । 
नगर समितियों का कार्य संचालन 

नगर समिति के कमिश्नर की ओर से सभापति (चेयरमेन) नगर समिति 
का कार्य सम्हाछते हे। उनके सहायतार्थ कही कही एक उपसभाषति होते हे । 
उन्हें भी कुछ अधिकार प्राप्त होते हे । 

सभापति तवा उपसभाषति (वाइस-चेयरमेद) वेतत पाते है । मगर समिति 
के अन्य सभी कर्मचारो वेतन भोगी होते हूँ। जिनमें कुछ प्रमुख कमंचारी ये है:- 
सचिव (सेक्रेटरी), अभियात्रिक (इंजिनीयर), स्वास्य्य-अधिकारी (हेल्थ- 
आफिसर) , असेसर तया कलेक्टर | नगर-समिति की आय एक लाख रुपये से 
अधिक होने पर प्रान्त शासक वहां एक प्रधान अभिकर्त्ता या (एग्जिक्यूटिव 
आफिसर) नियुक्त करने की आज्ञा दे सकता है। 


नगर समिति की आय 


नगर समिति को आय के प्रमुख विषय ये हेः-मकानों पर कर, जीब जन्तुओ 
तथा सवारियों पर कर, सड़कों, रास्तों, पुलों तथा घाटो पर कर आदि । इनके 
सिवा नगर समिति की अपनी सम्पत्ति से थोड़ी आमदनी होती है । प्रांतोथ यरकार 
से कुछ आशिक सहायता मिलती हैँ तथा अत्य कई सूत्रों से भी कुछ आमदनों हो 


श्र नागरिक प्रास्त 


जातो है परन्तु यह सब मिलाकर समस्त आय के एक तृतीयाक्ष में अधिक नहीं 
होता । १९३८-३९ ई० में भारत की सभी नगर-समितियों कौ वापिक आय 
४१ करोड़ रुपये थो। 

प्रध्य श्रान्त तथा मद्रास की नगर समितियां 


मध्यप्रान्त की प्रत्येक नमर-समिति में कम से कम पाच सदस्य होते है, इनमें 
अधिकाश सदस्य निर्वाचित होते हे। ये निर्वाचित सदस्य हो अन्य सदस्यों को 
मनोनीत करते है । मनोनोत सदस्यों में एक मुसलमान, एक हिन्दू तथा एक स्त्री 
होना चाहिये। मद्गास के सदस्य निर्वाचित होते हे । 


बम्पई की नगर समितियां 


बअम्बई को नगर-समितियों के सभी सदस्य निर्वाचित होते हे जिनमें हरिजनों 
तथा स्त्रियों के लिये सुरक्षित स्थान है। अभी तक पृथक निर्वायन की व्यवस्था 
है परन्तु मुसलमानों का समर्थन प्राप्त होने पर प्‌ धक्‌ निर्वाचन का अन्त कर दिया 
जायगा ॥ 


बज्लाल की नगर समितियां 

बगाछ को नगर-ममितिया सत्‌ १९३२ ई० के बंगीय नगर समिति अधि 
नियम के अनुसार जिसका पुन संशोधन हुआ है, सचालित होती है । इनके समस्त 
सदस्यों में तोन चतुर्थाश् निर्वाचित सदस्य होते हें, शेष्र (एक चनुर्याण) सदस्य 
मनोनीत किये जाते है । 
सेवायास-गण ( कन्टोन्मरेट बोर्ड ) 

जहा नगर के रिसी भाग में मेनियों झे शिदिर तथा स्थायों आवास है यरां 
पर सगर के उस भांग की रउच्छता आदि बे व्यवस्था के लिये सेनावास-गण (उन्दू 
स्मेद बोड़) ट्‌। बढ सम्पा बहा के स्थाय्-घासन शो अधिवास्थिं होती है । 


नगर क्षेत्रों में स्वशातव श्र 


गण में अधिकांश निर्वाचित सदस्य होते हे । किन्तु गण का सभापति कोई सरकारी 
कर्मचारी होता है । सेतावास-ग्र के सिद्धन्तों का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक भारत घासन 
का देशरक्षा-विभाग होता है 


नगर समितियों की कार्य अ्रणाली 


नगर समितियों की कार्य प्रणाली का तथा इनके मुख्य-अमुख्य कार्यों का 
उल्छेख नगर-समिति अधिनियम (म्युनिसिपलक ऐक्ट) में रहता है। पीते का 
पानी आदि कुछ कार्य तगर-समितियों के अवद्य-कर्त्तव्य है । शिशु-कल्याण, प्रसूति- 
कल्याण, नागरिकों के आमोद प्रमोद की व्यवस्था, म्युजियम (कौतुकालुय) को 
स्थापना, उपबन तथा क्रीडॉगन निर्माण आदि कायें नगर समिति की इच्छा तथा 
शक्ति के उपर निर्भर हैं। अतः अमुख्य हें। 
नगर-समिततियों में प्रायः निर्वाचित सदस्य होतें हें । वे अपने में से किसी 
एक व्यक्ति को सभापति निर्वाचित करते हे । सदस्य वेतन नही पाले है । इगलेड 
के मेयरों के समान ही भारत के मेयर (महानाग्रिक) तथा चेयरमेन (सभापति) 
विशेष सम्मान पाते हे किन्तु इन्हें अमरीका के मेयर या सभापति के समान शर्वित 
तथा अधिकार नहीं है। 
नगर-समितियों के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा गठित कई स्थायी स्मितिया (स्टै- 
ए्डिग कमिटि] होती हें। ये समितियां विभिन्‍न विभागों का संचालन, मियन्त्रण 
तथा नीति निर्देशन करती हे । सभी सदस्य मिलकर काम मही करते है । यदि 
ये स्थायी समितियां न रहें तो किसो दूसरी तरह से अर्थ संचय, शिक्षा, स्वास्थ्य, 
जल-व्यवस्था, बाजार तथा रास्ता-घाट आदि का प्रबंध करना असम्भव हो जायगा | 
सच तो यह है कि आधुनिक युग में शासन-प्रणाली का आधार यही समिति-प्रथा है । 
नगर-समितियों के कर्मचारियों तथा विश्येपज्ञों के कार्य बड़े ही उत्तरदायित्व 
के हैं । कर्मन्परियों में सर्वे प्रमुख स्थान कर्म सचिव (सेकेटरी) का होता है। 


ग्र४ नागरिक शास्त्र 


नगर-समिति की समस्त अपिीशाती शक्त्ति कमंलसचिद के हाथ में हे। उनको 
योग्यता, ज्ञान तथा पदन्‍मयांदा के कारण प्रायः सभी कार्यों में उनसे परयमर्श ठिया 
जाता हैं। मेयर (महानागरिक) सभापति, सदस्यों तथा अन्य प्रमुख बतनिक 
क्मंचारियों के अतिरिक्त, गनन्‍्दों मोरियों को निकासी, व्यवस्था आदि कार्यों के 
डिये नो कई विशेषज्ञ वेतनिक करमंचारी रखे जाते हें ॥ वे लोग अपने-अपने 
विषयों में सदस्यों की सहायता करते हैँ । 

सदस्य लोग केवलछ कार्य सचालन को नीति स्थिर करते है । 


अध्याय २० 


ग्रामीण क्षेत्रोंमिं स्वशासन 


नगर क्षेत्रों में का्पोरेधन अथवा नेयर-समिति जो कार्य करत हूँ, वे ही कार्य * 
ग्रामीण क्षेत्रों में मण्शठगण ( डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ), स्थानीय गण ( छोकल बोई ), 
मसंघसमिति-गण [ युनियन बोर्ड ) प्राम पंचायत आदि सस्यायें करती हँ। किल्तु 
नगरसजक्षेत्रों के सीमित तया ग्रामीण क्षेत्रों के सुविस्तुत होने के कारण इनकी कार्य 
पद्धति में बहुत अतर हैं। तथापि दोतों क्षेत्रों को समस्‍यायें प्रायः एक सी ही 
हैं। कितनी ही समस्‍यायें केवल थद्दरों में हे, गांवों में नही ॥ दसके विपरीत 
ग्राम क्षेत्रों की कितनी हो समस्याओं का खासना नगर समितियों को नहीं करना 
पड़ता है । 


ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन की उन्नति आवश्यक है 


अपने देश के गावों की सामाजिक मंस्थाओं के नप्ट हो जाने के कारण ग्रामीण 
जन अत्यन्त निराश, दुखी तथा दुर्दशाग्रस्त हो गये हैं । नौकरथाही घायन के जो 
प्रतिनिधि मावों में रहते हैं, वे वहिरंगत से कुछ नी सम्पर्क नही रखते ।_ जमीन्दार 
भी प्रायः अपनी जमीन्दारों में न रह कर झट्सों में दंगे बना कर रहने हेँ। 
शिक्षित तया सुयोग्य व्यवित भी गाव छोड कर नगरों में रहने छये हें, जिससे 
दरिद्र एवं अभिक्षित ग्रामीण व्यक्त ही गावों में वचे रहते हें। 

आज देश स्वाधीन हो गया है। अपना देय ग्राम प्रमान हैं । अनएवं देश 
की उन्नाती के दडिय ब्रामां का उन्नाति आवश्यक हूँ । सबसे बआधेक आवश्यक 
काम है ग्रामीणों को संप-बद्ध करना । हमारे ग्रामीणों को शिक्षा ओर खाद्य 


१२६ नागरिक श्ञास्तत्र 


की बड़ी जरूरत है। ये दोनो वस्तुयें मिलने पर ही उनकी राजनैतिक चेतना 
जगेगी । 

आज राष्ट्र की सहायता तथा विधियों के द्वारा हमें अपनी ग्रामीण-सभ्यता 
तथा समाज की पुनः प्रतिष्ठा करनी चाहिये। 

ऐसा करने से संघबद्ध ग्रामीण समाज तथा नागरिक चेतना हमारे राष्ट्र गठन 
में बड़ा सहायक होगी । आमीण स्वशासन संस्थाओं की उद्नति द्वारा ही इस 
चेतवा का प्रादुर्भाव संभव है। 


ग्रामीण क्षेत्रों की स्वशासन प्रणाली 


ग्रामीण क्षेत्रों की स्वशासन संस्थाओं में मण्डल-गण सबसे बड़ी तथा ग्राम- 
पंचायत सबसे छोटी संस्था है। मण्डल-गण ( जिला बोर्ड ) के अन्तर्गत कई 
स्थानीय-गण ( लोकल बोर्ड ) होते हेँ। स्थानीय-्गण ( लोकल वोर्ड ) 
उपधविभागों ( सब-डिविजन ) को स्वशासन संस्था है । मण्डल-गण ग्रामीण 
स्वशासन सस्थाओ में सब से मुख्य हे। नगर क्षेत्रों को छोड़ कर सम्पूर्ण जिले 
के स्वशासन की शक्ति मण्डल-गण ( जिला बोडे ) को उपलब्ध है। हिसाब 
से देखा गया हैँ कि जिला बो्डों की आय हर आदमी १० आता है इतने कम 
धन से देश की शिक्षा-स्वास्थ्य तथा अन्य उन्नति का कार्य ये स्वशासन संस्था 
कंसे कर सकेगी । अतएवं सरकार का कत्तेंव्य है कि इन संस्थाओं की आर्थिक 
सहायता करके लोक-जीवन को ऊपर उठाये। 


मंडल गण ( डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ) 
आसाम को छोड़ कर भारत के प्रायः सभी जिलों में एक-एक मण्डल-गण 


हैं। नगर-समिति की तरह मण्डल-गणों में भी अधिकांश सदस्य निर्वाचित 
होते हे। इनके सभापति भी प्राय: सदस्यों द्वारा ही निर्वाचित होते है। 


ग्रामोण क्षेत्रों में स्वशासद श्२७ 


प्राक्तीय घासन ( प्रोविन्सियछ गवर्मेंट ) को नगर-समितियों की तरह मण्डल 
गण को वियंत्रित करने की अक्तति प्राप्त हैं। गण के कार्यो में अधिक अव्यवस्था 
उत्पप्त होने पर प्रात्त-यासन जिला बोर्ड को भंग कर दे सकता है । 

बँगाछ में सरकार जिला बोर्ड की सदस्य-संख्या स्थिर करती है। किसी भी 
गणकी सदस्य संख्या नो से कम नही होती हैं। प्रायः सण्ों की सदस्य संख्या १० 
से ३३ तक हैँ। सदस्यों में अधिकांश निर्वाचित तथा शेष मनोनीव होते हैं । 
पर आशा हैं कि अब सभी सदस्य निर्वाचित होंगे । 
बम्बई के मंडलगण ( डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ) 

अम्बई के जिला बोई में सभी निर्वाचित सदस्य होते हें। प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका सभाओं के निर्दाचन में जिन्हें मतदात का अधिकार प्राप्त हैं, वे 
सभी मण्डल-ाण के निर्वाचन में मतदान कर सकते है । 


आगे चलकर सभी वालिग व्यक्तियों को मतदान का अधिकार मिल जायगा। 
यहां के जिला बोर्ड का कार्य कार ३ वर्ष है । 
मध्य प्रान्त के जिला-बोर्ड 

प्रात्तीय सरकार मध्यप्रान्त के डिस्ट्रिक्ट वोडे की सदस्य संख्या स्थिर 
करती है। मण्डल-गणों की समस्त सदस्य सख्या का हू चार-पचमाश 
अधीनस्थ छोकल बोड द्वारा निर्वाचित होता है तथा है एक पचमाद सदस्य सख्या 
का निर्वाचन जिले के छोगो द्वारा प्रत्यक्ष मतदान पद्धति से होता है। मण्डझ 
गण अपने लिये अपने किन्‍्ही दो सदस्यों को सभापति तथा उपसभाषति पद के 
हिये निर्वाचित करता है। 
मंडल गण के कार्य 

जिले की स्थानीय अवश्यकताओं की पूतति का भार मण्डल-गण को उठाना 
पड़ता हे। मण्डछ-गण के कत्तंब्यो का ट्स निस्न-लिखित भागों में विभक्त कर 
सेतते हेँ:-- 


श्र्ट नागरिक शास्त्र 


(१) थिक्षा ( प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय ) (२) चिकित्सा 
( औषधालय तथा चिकित्सालय ), (३) यातायात (रास्ता-घाठ तथा सड़कों 
की उन्नति, जीर्पोद्धार तथा आवागमन की सुविधा आदि ), (४) जन-स्वास्थ्य 
व्यवस्था, ( ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था सहित ) (५) टीका दिलाना, 
(६) जन-णना, (७) दु्लिक्ष में साहास्य करना, (८) वाजार तथा भेलों का 
नियंत्रण करना । 
संयुक्त प्रान्तमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 

संयुक्त प्रान्त में डिस्ट्रिक्ट वोडे का संघटन १९२२ के अधिनियम के अनुसार 
हुआ हैं। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड (मंडर-गण) में सदस्य की संख्या कम-से-कम 
१५ और अधिक-से-अधिक ४० होती है. सदस्य सख्या का निर्धारण प्रान्तीय 
शासन करता है। इनमें ३ सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य भी होते हे। जिनमें 
एक स्त्रियों का प्रतिनिधि एक दलित जातियो का प्रतिनिधि होता है। चुनाव 
साप्रदायिक आधार पर होता था। परन्तु अब निश्चित स्थानों के साथ सयुकत 
निर्वाचन होता है। सयुक्‍त प्रात में समस्त ४८ डिस्ट्रिक्ट यो हे। बोडे के 
पहले अधिवेशन में चार-चार सदस्यों की कई उपसमितिया (सब कमिटि ) बना 
दी जाती हे। जो विभिन्न विभागों का काम सम्हालती हे । हर उपक्तमिति का 
सभापति होता है । झिक्षा-उप-समिति के सभापति का दर्जा सब में बड़ा माना 
जाता है। उन्हे शिक्षा विभाग का चेयरमत्र कहा जाता है। बिहार प्रान्त के 
मडल-गण का सघटन भी सयुक्त प्रान्त के ऐसा ही है। 


प्ंंडल गण ( जिला बोर्ड ) का आय-व्यय 
पहले भूमि-कर, विविध दण्ड-कर, सड़क-कर और घाटो के कर से मण्डल- 


ग्रण को आमदनी होती थी । किन्तु वर्तमान काल मे इन सभी करो की वसूली 
प्रान्तीय सरकार करती है तथा वह मडलू-गणो को इसके बदले एक निद्दिचत रकम 


ब्रामोष क्षेत्रों में त्वशातव श्र 


बत: मण्डलून्गयों को सम्पूर्णतया प्रांतीय सरकार द्वारा प्रदत्त साह्दाय्य ( ग्रांट ) 
पर निर्भर करना पड़ता हैं। गणों को केन्द्रीय घासव के यातायात विभाग से 
भी कभी-कभी सहायता मिलती है परन्तु यह सहायता प्रान्तीय सरकार के द्वारा 
ही प्राप्त होती है। मण्डल-ग्रण ऋण-ठेकर भी थोड़ा बहुत धन प्राप्त कर 
सकता है । 

प्रधानत: निम्न विययों पर व्यय होता है :-- 

(१) प्राथमिक शिक्षा, (२) जछ की व्यवस्था, (३) सड़कों तथा रास्ता 
धाट की व्यवस्था और जीर्णद्धार, (४) गृह निर्माण, (५) पुछ इत्यादि का निर्माण 
तथा जीपोंडार, (६) जन-स्वास्थ्य सरक्षण, ( चिकित्सा ) आदि। 

झासन समय-समय पर मण्डल-गण के हिसावों का परीक्षण ( अकेक्षण ) 
करता है। विभाजन के पहले थमाल के २६ गणों की समस्त वापिक आय १६० 
लाख रुपये की थी। अर्थात्‌ प्रति व्यक्ति पाच आने से मी कम । उत दिनों गणों 
का वापिक व्यय था १५० करोड़ ) व्यय का $ शिक्षा पर, है जनस्वास्थ्य तथा 
चिकित्सा पर खर्च हुआ था । 


लोफल घोड तथा तालुका या सकिल बोर्ड 

सरकारी विज्ञप्ति द्वारा उपविभागों के लिये छोकल बोर्ड का संघटन किया 
जाता है। जिला बोर्ड जिन कर्तव्यों को संपादन करने का भार स्थानीय गण को 
देता हैं उन्हें स्थानीय-गण सम्पन्न करते हे । स्वानीय-गणों के कुछ प्रमुख 
कार्य ये हेः-- १) अपने उपविभाग के रास्तो तथा सड़कों की देखरेख करना 
तथा इनके सुधार तथा संरक्षण का यत्न करता, (२) घाटों का प्रवन्य करना । 
स्थानीयन्यण, तालुका-्यण या स्किलन्यण आदि संस्थायें मग्डल-ग्रण के विभागीय 
प्रतिनिधि के रूप में काम करती हे । मण्डलू-गण के समान स्थानीय-गणों में 
एक निर्वाचित सभापति होते हं। इनके अधिकांश सदस्य भी निर्वाचित होते हे ॥ 

हे 


श्३े मागरिक शस्त्र 


स्थानीय गणों को अर्थागम का कोई ल्लोत नहीं है। इन्हें मण्डल-गण की सहायता 
पर अवलम्बित रहना पड़ता है । 

पंजाब तथा सयुकत प्रान्त में स्थानीय या ताछुका गण नहीं होते । आसाम 
में मण्डल-गणों का काम स्थानीय-गण ही करते हें। यहां मण्डल-गण नहीं है । 

बंगाल में सरकार, स्थानीय-गणों को सदस्य संख्या स्थिर करती हैं। स्थानीय 
गण कौ न्यूनतम सदस्य संख्या ६ है, जिनमें डूँ निर्वाचित और शोष मनोनीत 
होते हे । पहले कहा गया है कि बंगाल में संघ समिति-गण भी हे । इन गणों के 
निर्वाचन में मतदान का अधिकार प्राप्त व्यक्ति स्थानीय-गण के निर्वाचन में मतदान 
का अधिकारी माना गया है। 

0 

यूनियन बोर्ड ि 

अविभकत बंगाल में इस समय समस्त २०४६ संघ समितियां या यूनियन 
बोर्ड ( कई ग्रामों का एक सम्मिलित पंचायत जिसे स्वशासन तथा न्याय 
विभाग के थोड़े से अधिकार प्रात्तीय सरकार द्वारा दिये गये हे, यूनियन बोर्ड 
कहलाता है।) 
मध्यप्रान्त तथा वम्बई प्रान्तोंके ग्राम पंचायत 

मध्यप्रान्त ग्राम पचायतों की न्यूनतम सदस्य संख्या ९ तथा अधिकतम १५ 
है। प्राम पंचायतों को स्वशासन तथा न्याय संबन्धी कुछ अधिकार दिये गये हे । 
अम्बई प्रान्त के पञ्चायतों के सभी सदस्य निर्वाचित होते हे। सदस्यों का निर्वाचन 
बालिय (प्रौढ़) मताधिकार के आधार पर होता हूँ । मुसलमान, हरिजन 
तथा स्त्रियों के लिये सुरक्षित स्थान हैं। सदस्य संख्या न्यूनतम ७ और अधिकतम 

११ होती है। इनका संगठन एक या एकाधिक ग्रामो द्वारा होता हैं। इनका 

कार्य-काल ३ वर्ष है। 


संयुक्त प्रान्त में ग्राम पंचायत 


१९२० ई० के ग्राम पच्यायत अधिनियम ड्रादा स्बुक्तत प्रान्तरएँ ग्राम प्रद्यय्रतों 
'की स्थापना हुई थी । इस अधिनियम के अनुसार कुछ दिवानी और फौजदारी 


ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन श्र 


अधिकार दिये गये थे। पंचोंकी संख्या ५से ७ तक रखो गई थी। पंचों 
की नियुक्तित कलेक्टर द्वारा होती थी। पंचायत दिवानी मामले में २५ रु० तक 
फौजदारी दया चोरी में १०) रु० तक तया मवेशियों के मामले में ५) रु० तक 
जुर्माना कर सकती थी । १९४७ ईस्वी में सरकार ने नया पंचायत अधिनियम 
पास किया है। इस अधिनियम के अनुसार प्रायः समूचे प्रान्त में बालिय मता- 
घिकार के आधार पर पंचायतों का संघटन किया गया है। ग्राम सभा के सदस्य 
३ वर्ष के लिये निर्वाचित होते हें। इस सभा को न्याय, झासन तथा ग्रामोत्यान 
विपयक ब्रहुत से अधिकार दिये गये है। ग्राम सभा पंचायती अदालत का निर्वाचन 

करती हू जिसके ५ पत्र होते हे। १९४९ के अन्त तक रारे प्रान्त में पंचायतों 

के संघटन का काम समाप्त हो जायगा। इससे गावों की सत्ता में वृद्धि होगी $ 

मुकहमेवाजी कमेगी । न्याय सुछभ होगा । गाव कौ आय का एक हिस्सा 

उनकी उन्नति पर खर्च होगा। गांवों के उद्योग-धन्थों का विकास होगा। तथा 

छोटे मोटे सरकारी कर्मचारियों का अत्याचार बन्द होगा । 


बिद्दार की आ्राम-पंचायतें 

१९२० में सयुक्त प्रान्त की तरह ही बिहार ग्राम पंचायत अधिनियम ( एक्ट) 
पास हुआ था। परन्तु हर बात में कलेक्टर के नियन्त्रण में रहने के कारण इसे 
कुछ सफलता नहीं मिली । बिहार सरकार ने नया पंचायत अधिनियम पास 
किया है। आज्ञा है गांवों में पंचायतों की स्थापना हुई है और हो रही हैं। बिहार 
के पंचायतों का संघटन प्रायः संयुक्त प्रान्त के पंचायतों के समान ही है। इसके 
द्वारा जनता में उत्साह तथा आश्या का सचार होगा । जनता अपने हितों को 
पहचान सकेगी । इस प्रकार नागरिकता के विकास के साथ गणतंत्र का विकास 
हो सकेगा। 


अध्याय २१ 
नगर ओर ग्राम सम्बन्धी कुछ समस्‍यायें 


नगरों तथा गांवों की स्वशासन संस्थाओं को जिस तरह के काम करने पड़ते 
हैँ उसका वर्णन हम पिछले तीन अध्यायों में कर चुके हें । इच सस्थाओं का कार्य 
जितना महत्वपूर्ण हैं, हम उसका अनुभव ठीक ठीक नहीं करते । किन्तु वास्तव 
में हमारी दैनिक जीवन-यात्रा की छोटी-मोटी व्यवस्थाओं का भार इन्ही स्वशासन 
संस्थाओं पर है । ये हमारे पोने के जल, खाने की वस्तुओं तथा रहने के स्थानों 
की स्वच्छता तथा उत्तमता की व्यवस्था करती हें । 

हम प्रायः भूल जाते हे कि राष्ट्र का भविष्य, वर्तमान काल के शिशुओं पर 
अवलंबित हूँ । हम देखते हे कि आजकल हमारे देश के बच्चे स्वास्थ्य तथा उल्लास 
का सुयोग नहीं पाते है । इन्हे न भरपेट पौष्ठिक भोजन मिलता है न पहनने के 
कपडे, फिर शिक्षा की तो वात ही क्या ! इन अभावग्रत्त अस्वस्थ तथा अशि- 
क्षित बच्चों के द्वारा स्वस्थ, सबल तथा उननतिशील राष्ट्र का निर्माण असभव 
हैं । अत. जब वह समय आ गया है जब हमें राष्ट्रोन्‍्नति के लिये नगर तथा ग्राम 
संबन्धी कुछ समस्यायो पर ग्रम्भीरतापूर्वक विचार करना है । 


नगर-समिति 


सभी उननतिश्ञील देशो मे राष्ट्र का सबसे बड़ा कत्तंव्य होता है, प्रजाकी 
स्वास्थ्य-रक्षा । किन्तु हमारे देश मे नगर इस प्रकार अवस्थित है कि उनमें जनता 
की रक्षा के लिये विशेष सतर्कंतामूलक व्यवस्था करना सभव नही है । नगरों के 
मार्गों तथा आवास-निवासों की सफाई के लिये विभिन्‍न प्रकार के यत्न किये जाते 
है । इसी उद्देश्य से कई नगर समितियों जन-स्वास्थ्य-अधिनियम वना रखे हे । 
इन सब अधिनियमों मे, नाली-नालो का निर्माण, जल की व्यवस्था, खाद्यों तथा 
औपधियोंकी परीक्षा तथा मूल्य नियत्रण, कूड्रोकी सफाई, और आपत्तिजनक व्यव- 
सामो तथा सकरामक रोगों का नियवण आदि के सम्बन्ध में विधिया बनाई गई हे । 
इनमें मा्गें, वाजार, कसाईखाना, उपवन (पार्क) तया क्रीड़ागन, (प्ले-आ्राउण्ड) 
कारखाने (निर्माणियों) आदि की सुव्यवस्था सवन्धी विधिया दो गई है । 


मगर और प्राम संबंधी कुछ समस्यायें १३३ 


आज अपने देश में सपरिकल्पित (वेलप्छान्ड) नगरों तथा पत्तनों (वन्दर 
गाहों) की बड़ी आवश्यकता है। शहरों को स्वास्थ्य-समस्या के साथ ही नगर 
वासियों के निवास-स्थान की समस्या जुड़ी हुई हैं । सच तो यह है कि नगरवासियों 
के स्वास्थ्य को द्रुत-अवनति का सबसे वड़ा कारण वासस्थाव का अभाव है 


आवास की समस्या 

छोक-आवास की समस्या आज देश कौ बड़ी समस्या है जिसका स्थान अन्च- 
समस्या के समान ही महत्वपूर्ण है । देश विभाजन के फलस्वरूप छाखों व्यक्तियों 
के झरणार्थी रूप से आ जाने के कारण बह समस्या और भी जटिल हो गईं है । 
इससे पहले भी हमारे देशके नगरों में आवास-स्थान की कमी थी । मध्यवगं तथा 
गरीबवर्ग के छोयों को एक उपयुक्त स्वास्थ्यकर वासस्थान प्राप्त करने की शक्ति 
नही है । ऐसा कहा जा सकता है कि कलकते के प्रायः दस छाख घरों में जगह की 
अपेक्षा बहुत अधिक लोग रहते हे + स्थानाभाव की इस कठिताई को टूर करने 
के लिये दम छात्र नये भवन बनने चाहिये । इस विपय में चम्बई की अवस्था और 
भी खराब है। स्वास्थ्य-सवत्धी सभी निवम-कानूनों को ताक पर रखकर परों 
में छोग दुसे पड़े हें । नागपुर, अहमदाबाद, कानपुर थादि औद्योगिक नगरो को 
अवस्था भी कुछ अच्छी नहीं है। 

औद्योगिक क्षेत्रों में प्रायः श्रमिक तया अल्पवित्त श्रेणी के लोग कच्ची वस्तियों 
में रहते है । इन वस्तियों की गन्दगी तथा दुरवस्था वर्णनातीत है । यह मनुप्यता 
का कलंक है। यहां के छोटे छोटे घरो में हवा तथा प्रकाश का अभाव रहता है । 
खुली, सेडाध मे भरी नाछियों की सफाई कभी नही की जाती है । पानी का प्रवन्ध 
तो और भी अपर्याप्त हैं। प्राय सडको पर दूरूुर में पाती का नल रहता है 


जिनमें से अनेक घरों को पानो लेना पड़ता हूँ । 
इन सादी बुराइयों को हटाने के लिये अपने देझ्ष में मुपरिकल्पित तगरों को 


आवश्यकता है । अन्यथा जन स्वास्थ्य की उन्नति नहीं हो सक्रेगी 
नगर परिकल्पना ( सिदि प्लानिंग ) 
कपल में जओोक़प्तफ उपा जत्स्त्राम्या अंहन्धी आएम्राक्‍्लों क्रा अम्लान्नाज़ 
नगर परिकल्पना (प्लानिंग आव द सिटि) के द्वारा हो सकती है । जब कोई नगद 
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बढ़ रहा हो उस समय यदि नगर-समिति सुचिन्तित परिकल्पना प्रस्तुत कर उप- 
नगर बसावें तो प्रचुर मात्रा में रोशनीवाछे हवादार भवन बनाये जा सकते है । 
इतना ही नही, व्यापारिक क्षेत्रों तथा आवास क्षेत्रों को अछग रखकर जगह-जगह 
उपबन, खूछा मंदान (कीड़ांगन) आदि को व्यवस्था द्वारा सम्पूर्ण नगर सुन्दरता 
से सजाया जा सकता हैं। स्वास्थ्य के उम्र ध्याव देना अत्यावश्यक हैं। “हमें 
मया-संभव रोगों का निवारण करता चाहिये, मन्ृप्यों की आमुवृद्धि का प्रयत्न 
करना चाहिये, मनुष्यों के जोवत को अधिक सुखी तथा अधिक कार्येक्षम बनाने 
का यत्न करता चाहिये ।” आवास-निवास के सम्बन्ध में हमें ध्यान रखना चाहिये 
कि प्रत्येक परिवार को कुछ न्यूनतम सुख की सुविधायें प्राप्त करने का जन्मसिद्ध 
अधिकार है।” 


हर स्वास्थ्य-अधिकारी (हेल्थ आफिसर) का कर्त्तव्य है कि वह अपने क्षेत्रों 
में अन्त तथा जछ पर सतक दृष्टि रखे । इतना हो नही, बल्कि कूड़ों की सफाई, 
हैजा, यक्ष्मा, चेचक, टाइफाइड, यौन-व्याधि आदि सक्रामक रोगों को रोकना 
तथा इन रोगों से पीड़ितों की चिकित्सा करना भी स्वास्थ्य-अधिकारी का अन्यतम 
कृतंब्य है । थोड़े दिनों में हमारे देश के स्वास्थ्य-अधिकारियों का ध्यान प्रसूति- 
कल्याण तथा शिशु-कल्याण की ओर गया है। प्रत्येक नगर समिति जनजीवन 
की उन्‍नति के इन सभी कार्यों का उत्तरदायित्व पूण ढंग से निदाह करें; इसके 
लिये पर्याप्त जन आन्दोलन की आवश्यकता है । हर्ष का विषय हैं देश की बहुत 
सी नगर समितिया माताओं के कल्याणार्थ, जो कि राष्ट्र का वास्तविक कत्याण 
कार्य है, प्रयलशील हे। 


नगर की उन्नति 


कलकत्ता, वम्बई, इलाहाबाद, लूखनऊ, कानपुर, दिल्ली आदि प्रमुस नगरों 
में नगर की उन्नति के लिये एक-एक सिटि इम्प्रूवमेट ट्रस्ट का सघटन हुआ हैं 
पुराने नगरो को सुधार कर नया तये ढम का नगर बनाने का कार्य बड़ी तेजी से 
चल रहा है । इसके साथ नये वसनेवाले नगरों के छिये, स्वास्थ्य सोन्दय दोनों 
को दुष्टिगत रखकर परिकल्पनायें श्स्तुत की जाती हे । 


- शहर ओर ग्राम संबंधों समत्यायें श्व्५्‌ 


कलकत्ता इम्प्रबमेट द्रस्ट 

कछक॒त्ता महानगर की उल्नति के छिये, नगर विस्तार को बढ़ाकर अधिक 
जनाऊांत भाग की जनसंख्या कम करने के लिये, नये राजमार्गों (सड़कों) के निर्माण 
के लिये तथा उपवन, उद्यान, क्रीड़ांगन आदि के तिर्माण के द्वारा नगर के सौन्दर्य 
एवं जन-स्वास्थ्य की उन्‍तति के लिये १९१२ ई० में विधि बनाकर कलकत्ता 
इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (उन्नति-प्रन्यास) का संघटन किया गया था। वम्बई में इससे 
पहले ही ट्रस्ट स्थापित हुआ था । पुराने भवनों को तोड़कर नये भवनों के निर्माण 
कराने का अधिकार ट्रस्ट को दिया गया है । ट्रस्ट गरीब तथा मजदूर वर्ग के लोगों 
को रुस्ते किराये में रहने देने के लिये, प्रन्यास भवनों का निर्माण कर सकता है। 
प्रत्यास, कच्ची बस्तियों के सुधार के साथ-साय मजदुर श्रेणी के लिये घरों का 
निर्माण भी कर रहा हैं। 


न 
घम्बई इम्प वरमेंट ट्रस्ट 

बम्बई इम्प्रूवमेन्ट टुस्ट (उन्तति-प्रन्यास) अधिक प्रादीन हूँ । बम्बई तट 
की बाढुका राशि के कारण ट्रस्ट को वड़ी कठिनाइयों का साभना करना पढ़ता 
था । अब तो वहां के तटों पर समुद्रगर्भ से भूमि का उदार किया गया हूँ। फल 
स्वरूप अम्बई पूर्वीय देशों का सबसे सुन्दर नगर बनाने का प्रयत्न चछ रहा है 
१९३३ ई० में बम्वई इस्पूव्मेंट ट्रस्ट को वहां के कार्पोरेशन में सम्मिलित कर 
दिया गया है। 

० 

नागपुर इम्मू वमद ट्रस्ट 

नागपुर इम्प्ूवमेंट ट्रस्ट ने भी नमर की उन्नति में विशेष योगदान किया है । 
एक उनन्‍नतिशील प्रान्त की राजघानी होने के कारण बड़ी उन्‍नति हो रही है तथा 
नये-नये उद्योग-धंधों का विकास हो रहा है । अतः औद्योगिक नगर की आवश्यकता 
को रुद्यय में रखकर द्रस्ट नगरोन्लति के कार्य में वहुत प्रयत्न कर रहा है । 
च 
पोट ट्रस्ट ( पत्तन अन्यास ) 

कलकत्ता, वम्बई, मद्रास आदि भारतीय पत्तनो (बन्दरगाहों) की सु- 
व्यवस्था के छियेएक-एक पोर्टट्ररट हैं। घासकोय प्रतिनिधि, योरोपीय वाणिज्य 
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प्रतिनिधि, नारतोय वाणिज्य मण्डल के प्रतिनिधि तथा स्थानोय कार्पोरेशन या 
संगर-समिति के प्रतिनिधि तथा पोर्ट से उपक्त रेलवे के प्रतिनिधियों को छेकर 
पोटंट्रस्ट का सघटन होता है । 


पोर्ट ट्रस्ट के काम हेः-पत्तन का कार्य सचालन (माल जहाजों पर चढ़ाना, 
उतारना आदि) बाहर जानेवाले तथा वाहर से आनेवाले जहाजो (पोतों) को 
सुविधा प्रदात करना तथा वाणिज्य वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं के लिये गोदामों 
की व्यवस्था करना ॥ जहाजो (पोतरो) तथा गोदामों के भाड़े (नाटक) से पोर्ट 
ट्रस्ट को प्रचुर आय होती है । 


खाद्य प्रदाय (फूड सप्लाई) 


भगरो में पर्याप्त मात्रा में अन्न पहुंचाना अन्न की परीक्षा द्वारा उसको विशु- 
ड्ता का निश्चय करना नगर-समितियों का प्रमुल्ल कत्तंव्य है । 


दुग्ध-प्रदाय 


हमारे देश के नगरों, में खासकर वम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, नागपुर, पटना, 
इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ आदि बडे नगरो में दुग्ध (मिल्क सप्लाब) को 
समस्या बहुत जटिल रूप धारण कर रही है । इन नगरो में शुद्ध दूध तो दुष्प्राप्प 
सा हो गया है । जो दूध मिलता है वह रोग्राणुओ से पूर्ण तथा अत्यन्त अस्वास्थकर 
होता है । अतएव नगर समितियोको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिससे सस्ते दाम 
में प्रचुर दूध मिऊ सके । 


घी और तेल 


दूध के सम्बन्ध में जो दातें कही गई हूं, अन्य नोज्य वस्तुओं, विश्येषकर धी 
तथा तेल के सम्बन्ध में वे ही बातें कही जा सकतो है । अमिश्चित तेल या घी 
वाजारो मे अप्राप्य है। ये वस्तुये छोक-आहार के आवश्यक अगर हूँ | इनकी 
अशुद्धि का फछ हमारे छोक-जोवन को रोगी बना रहा हैं । इसके चलते अतिसार, 
आद तथा प्रद्मा आदि दोमारियों का प्रसार बढ रहा है। 


दाहर ओरग्राम संदंधो समस्यापें श्३७ 


५ 
अन्य वृस्तुय 
उपरोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त हरी ठाजी झाक-भाजी का मिलना अत्या- 
बश्यक हैं। हमारे देश में वहुत से छोग मांस-मछलो भी खाते है । उनके लिये ये 
बस्तुयें आवश्यक अन्न है । 
ले 
आम सम्रस्थाय 


गांवों की प्रधाव समस्या ये हे :-सीने के लिये पीने का पानी, नाछी- 
मोरी की सफाई, नहरें निकाछता, स्वास्थ्य तथा झिक्षा की उन्नति तथा 
ग्रामोद्योग का उत्बान, यातायात की सुविधायें आदि । 
पीने का पानी 

हमारे देश के किसी-किसी भाग में जछ समस्या वड़ी विकराछ है। ऐसे 
अनेक गाव हैँ जहा प्रीप्मकाल में पीने नर को जेल नही मिलता । ग्रामीणों को 
बहुत दूर से पीने का जल छाना पड़ता हैं । 

डसलिये ग्रामीण क्षेत्रो में पीने के जल की व्यवस्था अत््यावस्यक हैं । वाछाबों 
की खुदाई में अधिक व्यय होता है। साथ ही तालावों के जल के दूषित हो जाने 
का भय हरदम बना रहता है। इसलिये ऐसे स्थानों में नलकूपों (ट्यूबबेनड) का 
निर्माण अधिक सघ्ता तथा उपयोगी होता है। 

पहले कहा जा चुका है कि हमारे देश की स्वशासन सस्यायें वहुत गरीब है । 
उनके पास धन क्रम तथा काम बहुत अधिक हूँ । यद्यपि वे अपनी सौमित झकित 
से कुछ काम करती है तथापि इसमें बहुत अधिक तरवक्‍को की जा सकती हे । 
ग्रामोद्याग 

ग्रामोद्योग के विकास के बिना गावों की उन्नति असंभव है । ग्राव के छोग 
अधिकतर कृपिजीवि है । भूमि का भार बहुत बढ़ गया हैं। अतः यह आवश्यक 
है कि दस्तकारी तथा दूसरे उद्योग-घर्घों का प्रतार किया जाय । इस दिखा में सर्चो- 
देय समाज से बहुतअ थघया को जाती है । काग्रेस, समाजवादी तथा दुसरे राजनैतिक 
दलों को गाव की उन्नति के लिये विश्ेय खूप से यलत करता चाहिये । 





परिशिष्ट 


राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धान्त 

२२ जनवरी १९४७ ई० के भारतीय विधान सभा ने अपने प्रस्ताव द्वारा 
स्वीकार किया हें किः-यह सभा भारत को स्वाधीन सवंसत्ताधारी प्रजातस्त्रा- 
स्मक राज्य धोषित करने के लिये तथा भारत के भावी शासन की परिधालना 
के लिये एक ऐसा शासन-विधान भ्रस्तुत करने का दू ढ़ तथा पवित्र सकल्प करतो 
है; जिस (विधान) के द्वारा (१) बिदिश भारत, (२) भारतीय राज्य-सघ, 
(३) अन्य राज्य, जिन्होंने सघ बना कर या स्वतन्त्र इकाई रूप में भारत संघ 
में योगदान किया है, तथा योगदान करने की इच्छा प्रकट की है, उन सभी को 
लेकर एक भारत सघ राज्य सघटित किया जायगां; और उल्लिखित सभो तरह 
के राज्य (स्टेट्स) उनकी वत्तंमान सीमा के अनुसार या इस विधान सभा द्वारा 
निर्धारित सीमा के अनुधार भावी विधान की विधियो के अन्तर्गत रहते हुये अनि- 
दिप्ट विषय सम्बन्धी अधिकारों के साथ स्वायत्तशाली शासन (गवर्मेंट) के सभी 
अधिकारों का उपभोग करेंगे एवं शासन सबन्धी कार्यों का अनुष्ठान कर सकेंगे; 
केबल भारत-सघ के अधिकार में जो शक्तिया रहेगी, या दी जायेगो, या इनसे 
उद्भूत होगी उन प्क्तियों का उपभोग नही कर सकेंगे; तथा इस स्वाधीन सर्वे 
सत्ताधारों भारत सघ को तथा सघ के योगदातकारी राज्यों की समस्त शक्ति 
का उत्स भारत का जन साधारण (आम जनता) होगा; एवं जिस (विधान) 
के द्वारा भारत सघ के सजी स्थ्री-पुरुष सामाजिक, आधथिक और राज- 
नैतिक विषयों में प्यायका, और मर्यादा तआ सुयोग के विषय में समता का 
उपभोग करेंगे; तथा विधान के प्रावधानों के अन्तर्गत रहते हुए प्रत्येक 
स्थी-युरुष को आजोविका, अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास धर्म और 
उपासना की स्वाधीनता का उपभोग करेगा; तथा जिस (विधान) के द्वारा अल्प 
सख्यदते, अनुस्नत अनुमूचिल जातियो, तथा पददछित जानियो (हरिजनों) की 
स्वार्प रक्षा के लिये य्ेप्ट सरक्षण की व्यवस्था की जायगो; तथा जिस (विधान) 
के द्वारा, सभी सभ्य देशो द्वारा स्वोहृत अन्तर्राष्ट्रीय विधान के अन्तगंव रहते 
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हुए, भारत स्ष के क्षेत्रान्तर्गत प्रदेशों की भौगोलिक अखण्डता और उनके सार्व- 
भौम अधिकारों को रक्षा की जायगी; तथा जिस (विधान) के द्वारा यह प्राचीन 
मद्दादेश पृथ्वी पर अपने मौरव के अनुरूप पद प्राप्त कर सकेगा तथा विश्व श्वान्ति 
और मातवता के कल्याण कार्यो में स्वेच्छापुर्वंक सहयोग कर. सकेगा । 


भारतीय नागरिकों के मूलाधिकार 


भारत संध के प्रत्येक नागरिकों के लिये सामाजिक, आथिक तथा राजनैतिक 
क्षेत्रों में न्याथसंगत समानाधिकार को लक्ष्य मावकर भारत के विधान कौ रचना 
की गई है। 
राजनैतिक अधिकार 
राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, प्रजाति, जाति, वर्ण तथा लिंग (सेक्स) 
अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा । 
सब नोगंटिकों को अधिकार होगा- 
( के ) भाषण और अभिव्यक्ति स्वातश््य का; 
( ख ) शान्तिपूवक और निरायुध सम्मेलन का, 
(गे ) पार्षद्‌ ( एसोसियेशन ) अबवा संघ ( यूनियत ) बनाने कां; 
( घ ) भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में अब्ाभ पर्यटन का, 
(ड. ) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने तथा वस जाने का; 
( च ) संपत्ति की प्राप्ति रक्षा तथा वितरण का; 
( छ ) कोई व्यवसाय वृत्ति और वाणिज्य अथवा ध्यापार का | 


धार्मिक अधिकार 


लोक व्यवस्था, शौरू तथा स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक 
नागरिक को धर्मविश्वास स्वातत््य तथा किसी भी धर्म को मानने तथा प्रचार 
करने का समान अधिकार होगा। 
प्रत्येक धामिक सम्प्रदाय अयवा उसके किसी विभाग को- 
(क ) धार्मिक और परोपका्ी कार्यो के लिये चस्याजएं के स्वापण तथा! 
सधारण का; 


र्‌ड० नागरिक शास्त्र 


( ख़् ) अपने धाम्रिक कार्यों सम्बन्धी विपयों के प्रवन्ध का; 
( ग ) चछ और अचल संपत्ति की प्राप्ति तथा स्वामित्व का; अधिकार 
होगा । 


सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 


(१) भारत के किसी भाग के निवासी नागरिकों को, जिनकी अपनी भाषा, 
लिपि और संस्कृति है, इनके समारक्षण का अधिकार होगा । 

(२) धर्म, समुदाय या भाषा के आधार पर किसो भो अल्पसल्यक वर्ग के 
विरुद्ध सरकारी शैक्षिक संस्था में विभेद का व्यवहार नहीं किया जायंगा । 
अवैध रीति से कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति से वचित नहीं किया जायगा। 

भारत पृथ्वी के प्रादीनतम राष्ट्रो में क्र एक है । विभिन्‍न देशों के साथ इसका 
सम्बन्ध हजारों वर्ष पहले से था । 

१५ अगस्त १९४९ ई० को स्वाधीन भारत राज्य के वय के दो वर्ष पूरे हुए । 
इस अल्पकाल में ही भारत ने विश्व के विभिन्‍न देशों के साथ मैश्री पूर्ण सबन्ध 
की स्थापना कर लो है। 


भारत की वेदेशिक नीति 


भारत सभी देश्ञों की स्वाघीनता तथा समानाधिकार का पक्षपाती है । 
इस थोड़े समय में ही भारत ने एशिया, योरोप तया अमेरोका के विभिन्‍न राष्ट्रों 
में मित्रता स्थाप्रित को है । 

२६ जनवरी १९५० को भारत विश्व के सभी स्वाधीन देशो के समान 
समस्त सत्ताधारी सापारण तत्र राज हो गया हैं । 


